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'kklu O;oLFkk

कर््ननाटक मंदिर कर संशोधन विधेयक

चर््चचा मेें क््योों? 
कर््ननाटक हिंदू धार््ममिक संस््थथान और धर््ममार््थ बंदोबस््तती (संशोधन) 

विधेयक, 2024, राज््य विधानसभा एवं उसके बाद राज््य विधानपरिषद 
द्वारा पारित किया गया था, अब इसे मंज़ूरी के लिये राज््यपाल के पास 
भेजा जाएगा।
z	 वर््ष 1997 के विधेयक का उद्देश््य कर््ननाटक हिंदू धार््ममिक संस््थथान 

और धर््ममार््थ बंदोबस््तती अधिनियम (KHRI & CE), 1997 
मेें कई प्रावधानोों मेें संशोधन करना था।

विधेयक की मुख््य विशेषताएँ क््यया हैैं?
z	 कराधान प्रणाली मेें परिवर््तन:

�	इस विधेयक का उद्देश््य हिंदू मंदिरोों के कराधान मेें परिवर््तन 
करना था।

�	इसमेें मंदिरोों से होने वाली 1 करोड़ रुपए से अधिक की 
सकल वार््षषिक आय का 10% भाग मंदिर के रख-रखाव के 
लिये एक सामान््य प्रस््तताव पारित किया है।
�	पूर््व मेें 10 लाख रुपए वार््षषिक से अधिक आय वाले 

मंदिरोों के लिये आवंटन शुद्ध आय का 10% था।
�	शुद्ध आय की गणना मंदिर पर हुए व््यय का हिसाब-

किताब करने के बाद उसके लाभ के आधार पर की 
जाती है, जबकि सकल आय का तात््पर््य मंदिर द्वारा 
अर््जजित कुल धनराशि से है।

�	विधेयक मेें 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के बीच की 
आय वाले मंदिरोों की आय का 5% आवंटित करने का भी 
सुझाव दिया गया है।

�	इन परिवर््तनोों से 1 करोड़ रुपए से अधिक आय वाले 87 
मंदिरोों एवं 10 लाख रुपए से अधिक आय वाले 311 मंदिरोों 
से अतिरिक्त 60 करोड़ रुपए प्राप््त होोंगे।

z	 सामान््य निधि का उपयोग:
�	सामान््य निधि का उपयोग धार््ममिक अध््ययन के साथ प्रचार-

प्रसार, मंदिरोों के रख-रखाव एवं अन््य धर््ममार््थ कार्ययों के लिये 
किया जा सकता है।

�	वर््ष 1997 के अधिनियम मेें संशोधन करके, वर््ष 2011 मेें 
सामान््य निधि बनाई गई थी।

z	 प्रबंधन समिति की संरचना:
�	विधेयक मेें मंदिरोों और धार््ममिक संस््थथानोों की "प्रबंधन समिति" 

मेें विश्वकर््ममा हिंदू मंदिर वास््ततुकला एवं मूर््ततिकला मेें एक 
कुशल सदस््य को जोड़ने का सुझाव दिया गया है।
�	मंदिरोों एवं अन््य धार््ममिक संस््थथानोों को KHRI&CE 

1997 अधिनियम की धारा 25 के तहत एक "प्रबंधन 
समिति" स््थथापित करने की आवश््यकता होती है, जिसमेें 
नौ व््यक्ति शामिल होते हैैं, जिसमेें एक पुजारी, दो 
महिलाएँ, संस््थथान के क्षेत्र का एक निवासी और साथ ही 
कम-से-कम एक अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित 
जनजाति एक सदस््य शामिल होता है। 

z	 राज््य धार््ममिक परिषद:
�	विधेयक द्वारा राज््य धार््ममिक परिषद को समिति अध््यक्षषों की 

नियुक्ति करने के साथ  धार््ममिक विवादोों, मंदिर की स््थथिति एवं 
ट्रस््टटी नियुक्तियोों को संभालने का अधिकार दिया। इसके 
अतिरिक्त, इसमेें वार््षषिक 25 लाख रुपए से अधिक आय वाले 
मंदिरोों के लिये बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं की निगरानी के 
लिये ज़िला एवं राज््य समितियोों के निर््ममाण को अनिवार््य 
किया गया।

विधेयक के संबंध मेें क््यया चिंताएँ हैैं?
z	 विधेयक को भेदभाव के आधार पर भी चुनौती दी जा सकती है, 

क््योोंकि यह केवल हिंदू मंदिरोों पर लागू होता है, अन््य धार््ममिक 
संस््थथानोों पर नहीीं।
�	इस विधेयक की संविधान के अनुच््छछेद 14 के तहत भी जाँच 

की जा सकती है जो विधि के समक्ष समता और कानूनोों की 
समान सुरक्षा की गारंटी देता है तथा राज््य की मनमाना एवं 
अनुचित कार््रवाई पर रोक लगाता है।

z	 आलोचकोों ने तर््क दिया कि इस प्रकार का हस््तक्षेप अनुच््छछेद 25 
के तहत प्रदत्त सांविधानिक अधिकारोों का उल्लंघन है।
�	अनुच््छछेद 25 मेें उल्लिखित है कि लोक व््यवस््थथा, सदाचार 

और स््ववास््थ््य के अधीन सभी व््यक्तियोों को धर््म को अबाध 
रूप से मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने का समान हक 
होगा। 
�	अनुच््छछेद 25(2) (a) राज््य को किसी भी धार््ममिक 

आचरण से संबद्ध किसी आर््थथिक, वित्तीय, राजनैतिक 
अथवा अन््य लौकिक क्रियाकलाप का विनियमन 
अथवा प्रतिबंधित करने का अधिकार देता है।
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z	 इसके अतिरिक्त अनुच््छछेद 26 के तहत गारंटीकृत अधिकारोों के 
संभावित उल्लंघन के संबंध मेें चिंताएँ व््यक्त की गईं।
�	अनुच््छछेद 26 धार््ममिक संप्रदायोों को अपने धार््ममिक मामलोों का 

प्रबंधन करने और धार््ममिक तथा धर््ममार््थ उद्देश््योों के लिये संस््थथान 
स््थथापित करने की स््ववायत्तता प्रदान करता है।

z	 यह संभावना है कि इस विधेयक के माध््यम से सरकार द्वारा 
नियुक्त किये गए राज््य धार््ममिक परिषद द्वारा मंदिर के धन और 
परिसंपत्तियोों के संबंध मेें भ्रष्टाचार तथा कुप्रबंधन को बढ़़ावा 
मिलेगा।

z	 विपक्ष के अनुसार यह विधेयक सरकारी अतिक्रमण और मंदिरोों 
का वित्तीय शोषण दर््शशाता है।

अन््य राज््योों मेें मंदिर राजस््व प्रबंधन:
z	 तेलंगाना की व््यवस््थथा:

�	तेलंगाना मंदिर राजस््व के संबंध मेें कर््ननाटक की ही भाँति एक 
प्रणाली का अनुपालन करता है जहाँ तेलंगाना धर््ममार््थ और हिंदू 
धार््ममिक संस््थथा तथा विन््ययास अधिनियम, 1987 की धारा 70 
के तहत एक "कॉमन गुड फंड" तैयार किया जाता है।

�	वार््षषिक रूप से 50,000 रुपए से अधिक आय वाले मंदिरोों को 
अपनी कुल आय का 1.5% राज््य सरकार को प्रदान करना 
अनिवार््य है।
�	इन निधियोों का उपयोग मंदिर के रखरखाव, जीर्णोद्धार, 

वेद-पाठशालाओं (धार््ममिक विद्यालयोों) और नए मंदिरोों 
की स््थथापना के लिये किया जाता है।

z	 केरल की व््यवस््थथा:
�	केरल संबद्ध विषय हेतु एक अलग दृष्टिकोण अपनाता है जहाँ 

मंदिरोों का प्रबंधन मुख््य रूप से राज््य द्वारा संचालित 
देवस््वओम (मंदिर) बोर्डडों द्वारा किया जाता है।
�	केरल मेें पाँच स््ववायत्त देवस््ववोम बोर््ड मौजूद हैैं जो 3,000 

से अधिक मंदिरोों की देख-रेख करते हैैं। बोर््ड के सदस््योों 
को सामान््य तौर पर सत्तारूढ़ सरकार द्वारा नियुक्त किया 
जाता है, जो अमूमन राजनेता होते हैैं।

�	प्रत््ययेक देवस््ववोम बोर््ड राज््य सरकार द्वारा आवंटित बजट 
के साथ कार््य करता है और राजस््व आँकड़ोों का खुलासा 
करने के लिये बाध््य नहीीं है। त्रावणकोर और कोचीन के 
अतिरिक्त प्रत््ययेक देवस््ववोम बोर््ड के तहत मंदिरोों का 
प्रशासन तथा प्रबंधन अलग-अलग कानून द्वारा नियंत्रित 
किया जाता है जो एक साझा अधिनियम (त्रावणकोर-
कोचीन हिंदू धार््ममिक संस््थथान अधिनियम, 1950) द्वारा 
शासित होते हैैं।

राज््य द्वारा मंदिरोों के विनियमन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 
क््यया है?
z	 ब्रिटिश सरकार के पूर््त विन््ययास अधिनियम, 1863 का उद्देश््य 

स््थथानीय समितियोों को मंदिर के नियंत्रण के संबंध मेें अधिकार 
प्रदान कर मंदिर के प्रबंधन को पंथनिरपेक्ष बनाना था।

z	 वर््ष 1927 मेें जस््टटिस पार्टी ने मद्रास हिंदू धार््ममिक विन््ययास 
अधिनियम कार््ययान््ववित किया जो मंदिरोों को विनियमित करने के 
लिये एक निर््ववाचित सरकार द्वारा किये गए शुरुआती प्रयासोों मेें से 
एक था।

z	 वर््ष 1950 मेें भारत के विधि आयोग ने मंदिर के राजस््व के 
दुरुपयोग की रोकथाम करने के लिये कानून की अनुशंसा की 
जिसके परिणामस््वरूप तमिलनाडु हिंदू धार््ममिक और पूर््त विन््ययास 
(TN HR&CEई) अधिनियम, 1951 क्रियान््ववित किया 
गया।
�	यह मंदिरोों और उनकी परिसंपत्तियोों के प्रशासन, सुरक्षा और 

संरक्षण के लिये हिंदू धार््ममिक और पूर््त विन््ययास विभाग के 
गठन का प्रावधान करता है।

z	 TN HR&CE अधिनियम अधिनियमित किया गया था, 
लेकिन इसकी संवैधानिक वैधता को सर्वोच्च न््ययायालय के समक्ष 
चुनौती दी गई थी। ऐतिहासिक शिरूर मठ मामले (1954) मेें, 
न््ययायालय ने समग्र कानून को बरकरार रखा, हालाँकि इसने कुछ 
प्रावधानोों को रद्द कर दिया। वर््ष 1959 मेें एक संशोधित TN 
HR&CE अधिनियम बनाया गया था।

भारत मेें अन््य धार््ममिक संस््थथानोों का प्रबंधन किस प्रकार 
किया जाता है?
z	 उपासना स््थल अधिनियम, 1991:

�	यह किसी भी उपासना स््थल के रूपांतरण को प्रतिबंधित 
करने और उसकी स््थथिति को स््थथिर करने अर््थथात् धार््ममिक 
स््वरूप के रखरखाव तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक 
मामलोों के लिये एक अधिनियम के रूप मेें वर््णणित किया गया 
है जैसा कि यह 15 अगस््त, 1947 के दौरान अस््ततित््व मेें था।
�	अधिनियम मेें प्राचीन और ऐतिहासिक स््ममारकोों, 

पुरातात्त्विक स््थलोों तथा अवशेषोों को शामिल नहीीं किया 
गया है, जो प्राचीन स््ममारक और पुरातत्तत्व स््थल एवं 
अवशेष अधिनियम, 1958 द्वारा शासित होते हैैं।

�	इसके कार््ययान््वयन से पूर््व निपटाए गए मामले, सुलझाए 
गए विवाद या रूपांतरण भी इसमेें शामिल नहीीं हैैं। विशेष 
रूप से, यह अधिनियम संबंधित कानूनी कार््यवाही 
सहित, अयोध््यया मेें राम जन््मभूमि-बाबरी मस््जजिद के रूप 
मेें ज्ञात उपासना स््थल पर लागू नहीीं होता है।
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z	 भारत का संविधान:
�	अनुच््छछेद 26 के तहत संविधान मेें कहा गया है कि धार््ममिक 

समूहोों को धार््ममिक और धर््ममार््थ उद्देश््योों के लिये संस््थथानोों की 
स््थथापना व प्रबंधन करने, धार््ममिक मामलोों मेें अपने स््वयं के 
मामलोों का प्रबंधन करने तथा संपत्ति का स््ववामित््व, अधिग्रहण 
व प्रशासन करने का अधिकार है।

�	मुस््ललिम, ईसाई, सिख और अन््य धार््ममिक संप्रदाय इन 
संवैधानिक आश्वस््ततियोों का भरपूर उपयोग कर अपनी 
संस््थथाओं का प्रबंधन करते हैैं।

z	 शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (SGPC):
�	SGPC सिख नेतृत््व वाली एक समिति है जो भारत और 

विदेशोों मेें सिख गुरुद्वारोों का प्रबंधन करती है।
�	SGPC का चुनाव प्रत््यक्ष रूप से सिख संगत द्वारा 

किया जाता है अर््थथात् 18 वर््ष से अधिक उम्र के सिख 
पुरुष एवं महिला मतदाता जो सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 
1925 के प्रावधानोों के तहत मतदाता के रूप मेें पंजीकृत 
हैैं।

z	 वक््फ अधिनियम 1954: 
�	के वक््फ अधिनियम, 1954 ने केेंद्रीय वक््फ परिषद की 

स््थथापना की, जो औकाफ (दान की गई संपत्ति) के प्रशासन 
और राज््य वक््फ बोर्डडों के कामकाज पर केेंद्र सरकार को 
सलाह देती है।
�	राज््य वक््फ बोर््ड अपने राज््य मेें मस््जजिदोों, कब्रिस््ततानोों 

और धार््ममिक वक््फोों पर नियंत्रण रखते हैैं। वक््फ बोर््ड का 
प्राथमिक कार््य यह सुनिश्चित करना है कि उसकी 
संपत्तियोों और संप्राप््तति का उचित प्रबंधन तथा उपयोग 
किया जाए।

�	वक््फ मुस््ललिम कानून द्वारा मान््यता प्राप््त धार््ममिक, पवित्र या 
धर््ममार््थ उद्देश््योों के लिये चल या अचल संपत्तियोों का एक 
स््थथायी समर््पपित गठन है।

PVTG के लिये प्रधानमंत्री-जनमन आवास
चर््चचा मेें क््योों? 

प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न््ययाय महा अभियान (PM-
JANMAN) के आवास घटक, जिसका उद्देश््य विशेष रूप से 
कमज़ोर जनजातीय समूहोों के लिये आवास प्रदान करना है, को इसके 
सुचारु कार््ययान््वयन मेें बाधा डालने वाली महत्तत्वपूर््ण चुनौतियोों का सामना 
करना पड़ता है।

PM-JANMAN के कार््ययान््वयन मेें बाधक 
चुनौतियाँ क््यया हैैं?
z	 डेटा विसंगतियाँ:

�	केेंद्र द्वारा उपलब््ध कराए गए आँकड़ों और राज््योों द्वारा 
अभिनिर््धधारित किये गए आँकड़ों के बीच विसंगतियाँ सामने 
आई हैैं। डेटा मेें यह असमानता संभावित लाभार््थथियोों के सटीक 
अभिनिर््धधारण करने मेें एक बहुत बड़ी बाधा उत््पन्न करती है।

�	केेंद्र ने 75 PVTG की कुल आबादी का अनुमान लगाने के 
लिये PM गति शक्ति पोर््टल पर भरोसा किया, जिसके 
परिणामस््वरूप अलग-अलग आँकड़़े सामने आए।
�	थोड़़े ही समय मेें अनुमान 28 लाख से बढ़कर 44.64 

लाख हो गया, जो डेटा संग्रह मेें विसंगतियोों का संकेत 
देता है।

�	राज््य सरकारोों को अपने सर्वेक्षण करने के लिये सीमित 
समय-सीमा दी गई, जिसके कारण डेटा संग्रह प्रक्रियाएँ 
जल््दबाज़ी मेें और अधूरी रह गईं।
�	केरल, मध््य प्रदेश और त्रिपुरा जैसे राज््योों ने डेटा मेें 

विसंगतियोों के कारण लाभार््थथियोों के छूट जाने को लेकर 
चिंता जताई है।

�	उदाहरण के लिये, मध््य प्रदेश को केेंद्र द्वारा अधिसूचित गाँवोों 
के बाहर 50,000 अतिरिक्त पात्र परिवार मिले हैैं।

z	 धीमी प्रगति:
�	लाभार्थी डेटा के एक साथ संग्रह और परियोजना कार््ययान््वयन 

के कारण PM-JANMAN के आवास घटक मेें विलंब 
हुआ है। लक्षित 5 लाख घरोों मेें से केवल 1.59 लाख को 
मंज़ूरी दी गई है, जो प्रारंभिक लक्षष्य से काफी पीछे है।

z	 चुनावी साल का दबाव:
�	योजना को तीव्र गति से कार््ययान््ववित किया जा रहा है, विशेष 

रूप से आगामी आम चुनाव वर््ष 2024 को देखते हुए। प्रगति 
दर््शशाने की शीघ्रता संपूर््ण योजना और निष््पपादन से समझौता 
कर सकती है, जो संभावित रूप से आवास वितरण की 
गुणवत्ता तथा समावेशिता को प्रभावित कर सकती है।

z	 भौगोलिक चुनौतियाँ:
�	सुदूर और दुर््गम क्षेत्ररों मेें पात्र लाभार््थथियोों का अभिनिर््धधारण 

करना तार््ककिक चुनौतियाँ उत््पन्न करता है। जनजातीय क्षेत्ररों मेें 
बुनियादी ढाँचे और संचार नेटवर््क की कमी डेटा संग्रह प्रयासोों 
मेें बाधा डाल सकती है तथा आवास योजना के कार््ययान््वयन 
मेें देरी कर सकती है।

z	 आवागमन जनसंख््यया गतिशीलता: 
�	जनजातीय आबादी, विशेष रूप से PVTG, प्रायः रोज़गार 

और आजीविका के अवसरोों की तलाश मेें प्रवासी पैटर््न 
प्रदर््शशित करते हैैं।
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�	जनसंख््यया आवागमन की यह गतिशील प्रकृति पात्र 
लाभार््थथियोों का सटीक अनुमान लगाने और उनकी 
पहचान करने के कार््य को जटिल बनाती है, जिसके 
लिये व््ययापक कवरेज सुनिश्चित करने के लिये अनुकूली 
रणनीतियोों की आवश््यकता होती है।

PM-JANMAN क््यया है?
z	 परिचय:

�	15 नवंबर 2023 को जनजातीय गौरव दिवस पर लॉन््च किया 
गया PM-JANMAN, PVTG के सामाजिक-
आर््थथिक कल््ययाण मेें सुधार के लिये 9 मंत्रालयोों के माध््यम से 
11 महत्तत्वपूर््ण हस््तक्षेपोों पर केेंद्रित है।

�	PM-JANMAN मेें PVTG की सामाजिक-आर््थथिक 
स््थथितियोों मेें सुधार के लिये केेंद्रीय क्षेत्र और केेंद्र प्रायोजित 
योजनाएँ शामिल हैैं।

�	इस योजना का कुल परिव््यय तीन वर््ष की अवधि मेें 24,104 
करोड़ रुपए खर््च किया जाना है, जिसमेें से लगभग 80% 
केवल घरोों और सड़कोों के निर््ममाण के लिये है।

�	PM-JANMAN के आवास घटक को लागू करने 
हेतु अनुसूचित जनजातियोों के लिये विकास कार््य योजना 
(DAPST) के तहत अगले तीन वर्षषों के लिये 
15,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

z	 दूरदर््शशिता:
�	PM-जनमन स््ववास््थ््य, शिक्षा और आजीविका मेें अंतर को 

पाटकर PVTG की सामाजिक-आर््थथिक स््थथिति मेें सुधार 
लाने की परिकल््पना करता है।
�	नौ मंत्रालयोों/विभागोों की मौजूदा योजनाओं के साथ 

तालमेल बिठाते हुए PVTG समुदायोों, बस््ततियोों और 
परिवारोों मेें बुनियादी ढाँचे को बढ़़ाने पर ध््ययान केेंद्रित 
किया गया है।

z	 लक्षष्य:
�	मिशन का प्राथमिक लक्षष्य PVTG की आवश््यक सुविधाओं 

और सेवाओं तक पहुुँच सुनिश्चित करके उनकी जीवन 
स््थथितियोों को व््ययापक रूप से बढ़़ाना है। जिसमेें ये भी शामिल 
हैैं:              

z	 PM-JANMAN की मूलभूत विशेषताएँ:
�	अंतर-मंत्रालयी अभिसरण:

�	एक अनूठे दृष्टिकोण मेें, भारत सरकार के 9 मंत्रालय जनजातीय कार््य मंत्रालय के नेतृत््व मेें सहयोग करते हैैं।
�	प्रत््ययेक मंत्रालय सामूहिक रूप से सबसे कमज़ोर आदिवासी समुदायोों के व््ययापक कवरेज और कल््ययाण को सुनिश्चित करते हुए अपनी 

योजनाओं के कार््ययान््वयन की देखरेख करता है।
�	योजनाओं/कार््यक्रमोों का संरेखण:

�	जनजातीय समुदायोों की विशिष्ट आवश््यकताओं को पूरा करने के लिये संबंधित मंत्रालयोों के भीतर योजनाओं के मौजूदा मानदंडोों को 
संशोधित किया गया है।
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�	प्रस््ततुत किये गए कार््यक्रमोों मेें PM-जनमन के उद्देश््योों का 
प्रभावी ढंग से एकीकरण सुनिश्चित करने हेतु संशोधित दिशा-
निर्देश जारी किये गए हैैं।

�	योजना का कवरेज:
�	PM-जनमन का लक्षष्य 18 राज््योों और 1 केेंद्रशासित 

प्रदेश के शैक्षिक, स््ववास््थ््य और आजीविका के 
सामाजिक-आर््थथिक आयामोों मेें पिछड़े 75 PVTG का 
कल््ययाण करना है।

�	योजना के तहत स््ववास््थ््य, शिक्षा और आजीविका सहित 
विभिन्न क्षेत्ररों मेें आदिवासी समुदायोों को समग्र सहायता प्रदान 
करने पर ध््ययान केेंद्रित किया गया है।

�	अंतराल की पहचान:
�	राज््य सरकारोों द्वारा किये गए सर्वेक्षणोों के माध््यम से, 

प्रत््ययेक लक्षित क्षेत्र मेें विद्यमान अंतराल की पहचान की 
जाती है।

�	सर्वेक्षण से प्राप््त डेटा को PM गति-शक्ति पोर््टल पर अपडेट 
किया जाता है जो सटीकता और पूर््णता सुनिश्चित करने के 
लिये संबंधित मंत्रालयोों और राज््य विभागोों द्वारा क्रॉस-सत््ययापन 
को सक्षम बनाता है।

�	निधि का प्रावधान:
�	कुल 11 हस््तक्षेपोों मेें से प्रत््ययेक हस््तक्षेप के लिये निधि 

का स्रोत संबंधित मंत्रालयोों/विभागोों को PM-जनमन 
द्वारा कवर की गई उनकी पहचानी गई योजनाओं के 
तहत आवंटित DAPST अनुदान है।

�	मिशन के सफल कार््ययान््वयन के लिये समर््पपित धन की 
उपलब््धता सुनिश्चित करने के लिये DAPST तंत्र 
अनुकूलन की अनुमति प्रदान करता है।

�	प्रोत््ससाहन तंत्र:
�	प्रदर््शन संकेतकोों मेें मासिक वृद्धिशील परिवर््तनोों के 

आधार पर ज़िलोों की रैैंकिंग के माध््यम से प्रदर््शन 
मूल््ययाांकन किया जाता है।

�	इसका उद्देश््य ज़िला टीमोों के बीच प्रतिस््पर्द्धा की भावना 
को बढ़़ावा देना है। शीर््ष तीन ज़िलोों और मंत्रालयोों को 
उनके उत््ककृष्ट प्रदर््शन के लिये मान््यता दी जाएगी तथा 
पुरस््ककृत किया जाएगा।

नोट:
z	 DAPST भारत मेें जनजातीय विकास के लिये एक रणनीति है। जनजातीय कार््य मंत्रालय तथा 41 अन््य मंत्रालय एवं विभाग DAPST 

के तहत जनजातीय विकास परियोजनाओं के लिये धन आवंटित करते हैैं।
�	इन परियोजनाओं मेें शिक्षा, स््ववास््थ््य, कृषि, सिंचाई, सड़केें, आवास, विद्युतीकरण तथा रोज़गार शामिल हैैं।
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PVTGs के लिये अन््य पहलेें क््यया हैैं?
z	 जनजातीय गौरव दिवस
z	 विकसित भारत संकल््प यात्रा
z	 पीएम PVTG मिशन

आगे की राह
z	 डेटा सटीकता सुनिश्चित करने के लिये मानकीकृत डेटा संग्रह पद्धति लागू करना।

�	गुणवत्ता से समझौता किये बिना डेटा संग्रह तथा प्रोजेक््ट निष््पपादन मेें तेज़ी लाने हेतु सुव््यवस््थथित प्रक्रियाओं को लागू करना।
z	 समावेशिता एवं प्रभावशीलता बढ़़ाने हेतु योजना के कार््ययान््वयन मेें जनजातीय समुदायोों को शामिल करना।
z	 डेटा संग्रह एवं योजना कार््ययान््वयन को सुविधाजनक बनाने के लिये आदिवासी क्षेत्ररों मेें बुनियादी ढाँचे के साथ-साथ संचार नेटवर््क मेें निवेश 

करना।
�	जनजातीय समूहोों के बीच गतिशील जनसंख््यया वृद्धि को ध््ययान मेें रखते हुए अनुकूली रणनीतियाँ विकसित करना और साथ ही पात्र लाभार््थथियोों 

का व््ययापक कवरेज सुनिश्चित करना।
z	 दक्षता एवं प्रभावशीलता बढ़़ाने हेतु डेटा संग्रह तथा योजना कार््ययान््वयन मेें शामिल हितधारकोों के लिये प्रशिक्षण और क्षमता निर््ममाण कार््यक्रम प्रदान 

करना।
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समग्र प्रगति कार््ड
चर््चचा मेें क््योों?

हाल ही मेें राष्ट्रीय शैक्षिक और अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद 
(NCERT) ने एक नवीन 'समग्र प्रगति कार््ड' (HPC) पेश 
किया है, जो कक्षाओं मेें बच्चे की शैक्षणिक प्रदर््शन के अतिरिक्त, 
पारस््परिक संबंधोों, आत््म-निरीक्षण, रचनात््मकता और भावनात््मक 
अनुप्रयोगोों की प्रगति को मापेगा।

नोट: HPCs को निष््पपादन मूल््ययाांकन, समीक्षा और समग्र 
विकास के लिये ज्ञान का विश्लेषण द्वारा तैयार किया गया है, जो 
NCERT के तहत एक मानक-निर््धधारण निकाय है, यह मूलभूत चरण 
(कक्षा 1 और 2), प्रारंभिक चरण (कक्षा 3 से कक्षा 5) और मध््य 
चरण (कक्षा 6 से 8) के लिये है। यह सुझाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 
(NEP) 2020 के अनुरूप है।
समग्र प्रगति कार््ड (HPC) क््यया है?
z	 परिचय:

�	यह छात्ररों के शैक्षणिक प्रदर््शन के मूल््ययाांकन के लिये एक 
नवीन दृष्टिकोण है जो अंकोों अथवा ग्रेड पर पारंपरिक निर््भरता 
से भिन्न है।

�	इसके बजाय, यह एक व््ययापक मूल््ययाांकन प्रणाली पर आधारित 
है जो छात्र के विकास और अधिगम के अनुभव के विभिन्न 
पहलुओं पर केेंद्रित है।

z	 विशेषताएँ:
�	HPC मॉडल के तहत, छात्र सक्रिय रूप से उन कक्षीय 

गतिविधियोों से जुड़ते हैैं जिसमेें उन््हेें अवधारणाओं की अपनी 
समझ का प्रदर््शन करते हुए कई कौशल और दक्षताओं को 
क्रियान््ववित करने के लिये निरंतर प्रोत््ससाहित किया जाता है।

�	कार््य निष््पपादित करते समय उन््हेें जिस कठिनाई स््तर का 
सामना करना पड़ता है, मूल््ययाांकन प्रक्रिया मेें उस पर भी 
विचार किया जाता है।

�	शिक्षक सहयोग, रचनात््मकता, सहानुभूति, मनन और तैयारी 
जैसे विभिन्न आयामोों मेें छात्ररों की ताकत तथा कमज़ोरियोों का 
आकलन करने मेें काफी मदद मिलती है।

�	यह शिक्षकोों को उन क्षेत्ररों की पहचान करने मेें मदद करता है 
जहाँ छात्ररों को अतिरिक्त सहायता अथवा मार््गदर््शन की 
आवश््यकता पड़ सकती है।

�	HPC की एक खास बात यह है कि छात्रगण प्रत््यक्ष तौर पर 
मूल््ययाांकन प्रक्रिया का हिस््ससा होते हैैं।
�	छात्ररों को अपने स््वयं के प्रदर््शन के साथ-साथ अपने 

सहपाठियोों के प्रदर््शन का आकलन करने, उनके सीखने 
के अनुभवोों और सीखने के परिवेश मेें अंतर्दृष्टि प्रदान 
करने के लिये प्रोत््ससाहित किया जाता है।

�	इसके अतिरिक्त HPC मेें माता-पिता को उनके बच्चे के 
सीखने के विभिन्न पहलुओं के संबंध मेें उनकी राय मांगकर 
मूल््ययाांकन प्रक्रिया मेें उनका एकीकरण किया जाता है, जिसमेें 
गृहकार््य पूरा करना, कक्षा मेें भागीदारी और घर पर पाठ्येतर 
गतिविधियोों के साथ मोबाइल के उपयोग का संतुलन शामिल 
है।

z	 आवश््यकता:
�	पठन सामग्री के समरण के अतिरिक्त, HPC छात्ररों के बीच 

विश्लेषण, महत्तत्वपूर््ण सोच और वैचारिक स््पष्टता सहित 
उच्च-स््तरीय कौशल के मूल््ययाांकन को प्राथमिकता देता है।

�	NEP के निर्देशोों के अनुरूप, स््ककूल शिक्षा के लिये राष्ट्रीय 
पाठ्यचर््यया की रूपरेखा वर््ष 2023 मेें प्रस््ततुत की गई थी, जो 
साक्षष्य के व््यवस््थथित संग्रह के माध््यम से छात्र की प्रगति का 
आकलन करने की दिशा मेें परिवर््तन का समर््थन करती है।
�	इसके अतिरिक्त, NCF SE छात्ररों को स््वयं की 

अधिगम प्रक्रिया का अनुवीक्षण करने मेें सशक्त बनाने 
के लिये सहकर्मी और स््व-मूल््ययाांकन विधियोों को बढ़़ावा 
देता है।

�	छात्ररों की प्रमुख दक्षताओं की व््ययापक समझ प्राप््त करने के 
लिये NCF SE विविध कक्षा मूल््ययाांकन विधियोों, जैसे 
परियोजना, वाद-विवाद, प्रस््ततुति, परीक्षण, अन््ववेषण और रोल 
प््लले को शामिल करने का सुझाव देता है। HPC का 
अभिकल््पन इन सुझावोों के अनुरूप है।

परख क््यया है?
z	 परिचय:

�	परख/PARAKH का शुभारंभ राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 
के कार््ययान््वयन के भाग के रूप मेें किया गया था जिसमेें एक 
मानक-निर््धधारण निकाय के स््थथापना की परिकल््पना की गई 
जिसका उद्देश््य मूल््ययाांकन हेतु नए प्रतिरूप और नवीनतम शोध 
के संबंध मेें विद्यालय बोर्डडों को सलाह देना तथा उनके बीच 
सहयोग को बढ़़ावा देना था।

�	यह NCERT की एक घटक इकाई के रूप मेें कार््य कारती 
है।

�	इसे राष्ट्रीय उपलब््धधि सर्वेक्षण (National Achieve-
ment Survey- NAS) और राज््य उपलब््धधि 
सर्वेक्षण (State Achievement Survey- 
SAS) जैसे समय-समय पर लर््नििंग आउटकम टेस््ट 
आयोजित करने का भी कार््य सौौंपा गया है।

�	यह प्रमुख रूप से तीन मूल््ययाांकन क्षेत्ररों पर कार््य करता है 
जिनमेें व््ययापक मूल््ययाांकन, स््ककूल-आधारित मूल््ययाांकन तथा 
परीक्षा सुधार शामिल है।
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z	 उद्देश््य:
�	समान मानदंड और दिशा-निर्देश: भारत के सभी मान््यता प्राप््त 

स््ककूल बोर्डडों के लिये छात्र मूल््ययाांकन एवं निर््धधारण हेतु मानदंड, 
मानक और दिशा-निर्देश निर््धधारित करना।

�	मूल््ययाांकन पैटर््न मेें सुधार: यह 21वीीं सदी की कौशल 
आवश््यकताओं को पूरा करने की दिशा मेें अपने मूल््ययाांकन 
पैटर््न को बदलने के लिये स््ककूल बोर्डडों को प्रोत््ससाहित करेगा।

�	मूल््ययाांकन मेें असमानता को कम करना: यह राज््य एवं केेंद्रीय 
बोर्डडों मेें एकरूपता लाएगा जो वर््तमान मेें मूल््ययाांकन के 
विभिन्न मानकोों का पालन करते हैैं, जिससे स््ककोर मेें व््ययापक 
असमानताएँ उत््पन्न होती हैैं।

�	बेेंचमार््क मूल््ययाांकन:बेेंचमार््क मूल््ययाांकन ढाँचा रटने पर ज़ोर 
देने पर रोक लगाने मेें सहायता प्रदान करेगा, जैसा कि राष्ट्रीय 
शिक्षा नीति, 2020 मेें परिकल््पना की गई है।

स््ककूली शिक्षा हेतु NCF क््यया है?
z	 परिचय:

�	स््ककूली शिक्षा के लिये राष्ट्रीय पाठ्यचर््यया की रूपरेखा 
(NCF-SE), NEP 2020 के दृष्टिकोण के आधार पर 
इसके कार््ययान््वयन को सक्षम करने के लिये विकसित की गई 
है।

�	NCF-SE का सूत्रीकरण NCERT द्वारा किया जाएगा। 
अग्रिम पाठ्यक्रम को ध््ययान मेें रखते हुए, NCF-SE 
दस््ततावेज़ को प्रति 5 से 10 वर््ष मेें एक बार पुनः परीक्षित और 
अद्यतन किया जाएगा।

z	 उद्देश््य:
�	NCF-SE भारत मेें पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस््तकोों के साथ ही 

शिक्षण प्रथाओं को विकसित करने हेतु एक दिशा-निर्देश के 
रूप मेें कार््य करता है।

�	इसके उद्देश््योों मेें रटने (दोहराकर याद करने) से हटकर 
सीखने, शिक्षा को वास््तविक जीवन की स््थथितियोों से जोड़ने, 
परीक्षाओं को अधिक लचीला बनाने के साथ-साथ 
पाठ्यपुस््तकोों से परे पाठ्यक्रम को समृद्ध बनाना शामिल है।

�	NCF-SE का उद्देश््य सीखने को आनंददायक, बाल-
केेंद्रित एवं आत््मनिर््भर बनाने के साथ-साथ लोकतांत्रिक 
मूल््योों को बढ़़ावा देना भी है। यह माध््यमिक विद्यालय के 
छात्ररों की काउंसलिंग के लिये दिशा-निर्देश प्रदान करता है 
साथ ही सभी आयु समूहोों के लिये अनिवार््य भी है।

भारत मेें शिक्षा से संबंधित कानूनी एवं संवैधानिक 
प्रावधान क््यया हैैं?
z	 कानूनी प्रावधान:

�	सरकार ने प्राथमिक स््तर (6-14 वर््ष) के बच्चचों हेतु शिक्षा का 
अधिकार अधिनियम के हिस््ससे के रूप मेें सर््व शिक्षा अभियान 
लागू किया है।

�	माध््यमिक स््तर (14-18 आयु वर््ग) की ओर बढ़ते हुए, 
सरकार ने राष्ट्रीय माध््यमिक शिक्षा अभियान के माध््यम से 
SSA को माध््यमिक शिक्षा तक बढ़़ा दिया है।

�	उच्च शिक्षा की आवश््यकताओं को पूरा करने के लिये राष्ट्रीय 
उच्चतर शिक्षा अभियान के माध््यम से सरकार द्वारा उच्च 
शिक्षा, जिसमेें {स्नातक (UG), स्नातकोत्तर (PG) तथा 
MPhil/PhD} को संबोधित किया जाता है।
�	इन सभी योजनाओं को समग्र शिक्षा अभियान की छत्र 

योजना के अंतर््गत शामिल कर दिया गया है।
z	 संवैधानिक प्रावधान:

�	राज््य के नीति निदेशक तत्तत्ववों के अनुच््छछेद 45 के प्रारंभ मेें यह 
निर््धधारित किया गया था कि सरकार को संविधान के लागू होने 
के 10 वर्षषों के भीतर 14 वर््ष की आयु तक के सभी बच्चचों के 
लिये निशुल््क और अनिवार््य शिक्षा सुनिश्चित करनी चाहिये।

�	इसके अलावा, अनुच््छछेद 45 मेें एक संशोधन ने छह वर््ष से 
कम उम्र के बच्चचों के लिये प्रारंभिक बाल््ययावस््थथा देखभाल 
और शिक्षा को शामिल करने के लिये इसके दायरे को व््ययापक 
बना दिया।

�	इस लक्षष्य की पूर््तति न होने के कारण 86वेें संवैधानिक संशोधन 
अधिनियम, 2002 ने अनुच््छछेद 21A पेश किया, जिससे 
प्रारंभिक शिक्षा को निदेशक सिद््धाांत के बदले मौलिक 
अधिकार का दर््जजा दिया गया।

शैक्षिक सुधारोों से संबंधित सरकारी पहल क््यया हैैं?
z	 प्रौद्योगिकी संवर्द्धित शिक्षण पर राष्ट्रीय कार््यक्रम
z	 समग्र शिक्षा अभियान
z	 प्रज्ञाता
z	 मध््ययाह्न भोजन योजना
z	 बेटी बचाओ बेटी पढ़़ाओ
z	 PM SHRI स््ककूल

शानन जलविद्युत परियोजना पर विवाद
चर््चचा मेें क््योों?

शानन जलविद्युत परियोजना पर पंजाब और हिमाचल प्रदेश दोनोों 
ही राज््य अपना दावा करते हैैं जिसके संबंध मेें हाल ही मेें केेंद्र सरकार 
ने यथापूर््व स््थथिति (Status Quo) बनाए रखने का आदेश दिया।
z	 पंजाब ने उक्त मुद्दे के संबंध मेें सर्वोच्च न््ययायालय का रुख किया।
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शानन परियोजना क््यया है और इससे संबंधित विभिन्न 
राज््योों के दावे क््यया हैैं?
z	 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

�	वर््ष 1925 मेें ब्रिटिश काल के दौरान पंजाब को ब््ययास नदी 
की सहायक नदी उहल पर हिमाचल प्रदेश के मंडी ज़िले के 
जोगिंदरनगर मेें स््थथित 110 मेगावाट जलविद्युत परियोजना के 
लिये पट्टा दिया गया था।

�	पट्टा करार:
�	औपचारिक रूप से पट्टा करार मंडी के तत््ककालीन 

शासक राजा जोगिंदर बहादुर और ब्रिटिश सरकार का 
प्रतिनिधित््व करने वाले तथा पंजाब के मुख््य अभियंता 
के रूप मेें कार््यरत कर््नल बी.सी. बैटी के बीच संपन्न 
हुआ।

�	परियोजना की उपयोगिता:
�	इस जलविद्युत परियोजना से भारत के स््वतंत्रता पूर््व 

अविभाजित पंजाब और दिल्ली की ऊर््जजा आवश््यकताओं 
की पूर््तति हुई।

�	विभाजन के उपरांत, लाहौर को इस परियोजना के माध््यम से 
होने वाली आपूर््तति रोक दी गई और ट््राांसमिशन लाइन को 
अमृतसर के वेरका गाँव मेें समाप््त कर दिया गया।

�	पंजाब पुनर््गठन अधिनियम, 1966 के तहत कानूनी नियंत्रण:
�	वर््ष 1966 मेें राज््योों के पुनर््गठन के दौरान, जलविद्युत 

परियोजना को पंजाब मेें स््थथानांतरित कर दिया गया था 
क््योोंकि तब हिमाचल प्रदेश को केेंद्रशासित प्रदेश के रूप 
मेें नामित किया गया था।

�	केेंद्रीय सिंचाई और विद्युत मंत्रालय द्वारा 1 मई 1967 को जारी 
एक केेंद्रीय अधिसूचना के माध््यम से पंजाब को आधिकारिक 
रूप पर परियोजना आवंटित की गई थी।
�	अधिसूचना मेें निर््ददिष्ट किया गया है कि परियोजना पर 

पंजाब का कानूनी नियंत्रण पंजाब पुनर््गठन अधिनियम, 
1966 मेें उल्लिखित प्रावधानोों द्वारा शासित होगा।

z	 हिमाचल प्रदेश का दावा:
�	वर््ष 1925 के पट्टे के माध््यम से पंजाब को केवल एक 

विशिष्ट अवधि के लिये परिचालन अधिकार प्रदान किया, न 
कि स््ववामित््व अधिकार।
�	वर््ष 1925 के पट्टे से पहले, जिसमेें परियोजना पंजाब 

को प्रदान की गई थी और साथ ही हिमाचल प्रदेश के 
पास परियोजना पर स््ववामित््व तथा परिचालन अधिकार 
दोनोों थे।

�	पिछले कुछ वर्षषों मेें हिमाचल प्रदेश द्वारा तर््क प्रस््ततुत किया है 
कि पट्टा समाप््त होने के बाद परियोजना उसके पास रहनी 
चाहिये।

�	हिमाचल प्रदेश सरकार ने चिंता व््यक्त करते हुए आरोप 
लगाया है कि पंजाब द्वारा मरम््मत एवं रखरखाव की कमी के 
कारण परियोजना की स््थथिति खराब हो गई है।

�	हिमाचल प्रदेश के मुख््यमंत्री ने कहा था कि वे पट्टे की 
अवधि के बाद पंजाब को परियोजना पर दावा करने की 
अनुमति नहीीं देेंगे और उन््होोंने पिछले वर््ष पंजाब के मुख््यमंत्री 
को पत्र लिखा था तथा साथ ही केेंद्रीय ऊर््जजा मंत्रालय के साथ 
भी इस मुद्दे को उठाया था।

z	 पंजाब का दावा:  
�	स््ववामित््व और अधिग्रहण का दावा:

�	पंजाब ने सर्वोच्च न््ययायालय मेें अपना मामला पेश करते 
हुए दावा किया है कि वह वर््ष 1967 की केेंद्रीय 
अधिसूचना के तहत शानन पावर हाउस प्रोजेक््ट का 
असली मालिक है और इसपर वैध अधिग्रहण है।

�	राज््य सरकार, पंजाब स््टटेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड 
(PSPCL) के माध््यम से, वर््तमान मेें परियोजना से 
जुड़़ी सभी परिसंपत्तियोों पर नियंत्रण रखती है।

�	कानूनी कार््रवाई का अनुरोध:
�	अनुच््छछेद 131 के तहत पंजाब सरकार ने सर्वोच्च 

न््ययायालय से "स््थथायी निषेधाज्ञा" का अनुरोध किया है।
�	यह निषेधाज्ञा हिमाचल प्रदेश सरकार को परियोजना के 

"वैध शांतिपूर््ण अधिग्रहण और सुचारु कामकाज़" मेें 
हस््तक्षेप करने से रोकने के लिये मांगी गई है।    

z	 केेंद्र द्वारा आदेशित अंतरिम उपाय:
�	99 वर््ष पुराने लीज़ समझौते के समापन से एक दिन पूर््व, केेंद्र 

सरकार ने परियोजना पर यथास््थथिति बनाए रखने का आदेश 
जारी करके हस््तक्षेप किया। यह उपाय परियोजना के निरंतर 
संचालन को सुनिश्चित करने के लिये लागू किया गया था।

�	यह निर्देश ऊर््जजा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था। इसने 
सामान््य खंड अधिनियम, 1887 की धारा 21 के संयोजन मेें, 
पंजाब पुनर््गठन अधिनियम, 1966 की धारा 67 और 96 के 
तहत निहित शक्तियोों को लागू किया।

अंतर-राज््ययीय नदी जल विवाद:
z	 अंतर््रराज््ययीय जल विवाद (ISWD) अधिनियम, 1956: यदि 

कोई विशेष राज््य अथवा राज््योों का समूह अधिकरण के गठन के 
लिये केेंद्र से संपर््क करते हैैं तो केेंद्र सरकार को संबद्ध राज््योों के 
बीच परामर््श करके मामले को हल करने का प्रयास करना 
चाहिये। यदि यह काम नहीीं करता है तो केेंद्र सरकार इस 
न््ययायाधिकरण का गठन कर सकती है।
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�	सरकारिया आयोग की प्रमुख सिफारिशोों को शामिल करने के लिये अंतर््रराज््ययीय जल विवाद अधिनियम, 1956 को वर््ष 2002 मेें संशोधित 
किया गया था।

�	इन संशोधनोों के बाद से जल विवाद न््ययायाधिकरण की स््थथापना के लिये एक वर््ष की समय-सीमा और निर््णय देने के लिये 3 वर््ष की समय-
सीमा को अनिवार््य हो गया।

भारत की विचाराधीन ज़मानत प्रणाली मेें सुधार
चर््चचा मेें क््योों? 

सतेेंद्र कुमार अंतिल बनाम केेंद्रीय जाँच ब््ययूरो, 2022 के मामले मेें भारत के सर्वोच्च न््ययायालय की स््ववीकृति, भारत की ज़मानत प्रणाली की अक्षमता 
और विचाराधीन कैदियोों के संकट को बढ़़ाने मेें इसकी भूमिका पर प्रकाश डालती है।
z	 यह मान््यता आपराधिक न््ययाय प्रणाली के भीतर प्रणालीगत चुनौतियोों का समाधान करने के लिये ज़मानत कानूनोों मेें सुधार की तत््ककाल आवश््यकता 

को रेखांकित करती है।
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भारत की ज़मानत प्रणाली के संबंध मेें क््यया चिंताएँ हैैं?
z	 उच्च विचाराधीन कैदी जनसंख््यया:

�	भारत की जेलोों मेें बंद 75% से अधिक आबादी विचाराधीन 
कैदियोों की है, जो ज़मानत प्रणाली के साथ एक महत्तत्वपूर््ण 
समस््यया का संकेत देती है।
�	विचाराधीन कैदी वह होता है जिस पर किसी अपराध का 

आरोप है लेकिन उसे दोषी नहीीं ठहराया गया है। उन््हेें 
न््ययायिक हिरासत मेें रखा गया है, जबकि उनके मामले 
की सुनवाई अदालत मेें चल रही है।

�	भारतीय जेलोों मेें भीड़भाड़ की दर 118% है, जो आपराधिक 
न््ययाय प्रणाली के भीतर प्रणालीगत मुद्ददों को दर््शशाती है।

z	 ज़मानत पर निर््णय:
�	प्रत््ययेक मामले की विशिष्टताओं पर विचार करते हुए, ज़मानत 

का निर््णय काफी हद तक अदालत के विवेक पर निर््भर करता 
है।

�	सर्वोच्च न््ययायालय इस विवेकाधिकार के लिये दिशा-निर्देश 
प्रदान करता है, जिसमेें ज़मानत देने की आवश््यकता पर ज़ोर 
दिया गया है, लेकिन अपराध की गंभीरता और फरार होने की 
संभावना जैसे कारकोों के आधार पर इनकार की भी अनुमति 
दी गई है।
�	ज़मानत रिहाई का समर््थन करने वाले दिशा-निर्देशोों के 

बावजूद, अदालतेें अक््सर ज़मानत देने से इनकार करने 
या कड़़ी शर्ततें लगाने की ओर झुकती हैैं।

�	अदालतेें अक््सर ज़मानत से इनकार करने का कारण नहीीं 
बताती हैैं, जिससे निर््णयोों के पीछे का तर््क अस््पष्ट हो 
जाता है।

�	हाशिए पर रहने वाले व््यक्ति इन व््ययापक अपवादोों से असमान 
रूप से प्रभावित होते हैैं, उन््हेें या तो ज़मानत से इनकार या 
कड़़ी शर्ततों का सामना करना पड़ता है।

z	 ज़मानत अनुपालन मेें चुनौतियाँ:
�	ज़मानत शर्ततों को पूरा करने मेें कठिनाइयोों के कारण कई 

विचाराधीन कैदी ज़मानत मिलने के बाद भी जेल मेें रहते हैैं।
�	धन या संपत्ति की व््यवस््थथा करने और स््थथानीय 

ज़मानतदारोों को खोजने के लिये संसाधनोों की कमी 
अनुपालन मेें बड़़ी बाधाएँ हैैं।

�	अन््य कारक जैसे निवास और पहचान प्रमाण की कमी, 
परिवार द्वारा त््ययाग दिया जाना, तथा न््ययायालय प्रणाली 
को नेविगेट करने मेें संघर््ष करना भी अनुपालन मेें बाधा 
डालता है।

�	ज़मानत शर्ततों को पूरा करने और न््ययायालय मेें उपस््थथिति 
सुनिश्चित करने मेें विचाराधीन कैदियोों का समर््थन करना 
महत्तत्वपूर््ण है, विशेषकर उन लोगोों के लिये जो संरचनात््मक 
नुकसान का सामना कर रहे हैैं।

�	मौजूदा ज़मानत कानून इन चुनौतियोों का पर््ययाप््त रूप से 
समाधान करने मेें विफल हैैं।

�	यरवदा और नागपुर मेें फेयर ट्रायल प्रोग्राम (FTP) के डेटा 
से पता चलता है कि मौजूदा ज़मानत कानून इन चुनौतियोों का 
पर््ययाप््त रूप से समाधान करने मेें विफल हैैं।
�	14% मामलोों मेें, विचाराधीन कैदी ज़मानत की शर्ततों का 

पालन नहीीं कर सके, जिसके परिणामस््वरूप उन््हेें 
लगातार कारावास मेें रहना पड़़ा।

�	लगभग 35% मामलोों मेें, विचाराधीन कैदियोों को 
ज़मानत की शर्ततों को पूरा करने और सुरक्षित रिहाई के 
लिये ज़मानत दिये जाने के बाद एक महीने से अधिक 
समय लग गया।

z	 सुरक्षा उपायोों का अभाव:
�	सर्वोच्च न््ययायालय ज़मानत मांगने की आवश््यकता को कम 

करने के लिये मनमानी गिरफ््ततारी के खिलाफ सुरक्षा उपायोों 
के महत्तत्व पर ज़ोर देता है।
�	मनमाने ढंग से गिरफ््ततारी और हिरासत किसी अपराध के 

सबूत या उचित उचित प्रक्रिया के बिना किसी व््यक्ति 
की गिरफ््ततारी या हिरासत है।

�	हालाँकि ये सुरक्षा उपाय प्रायः वंचित पृष्ठभूमि के कई 
व््यक्तियोों को बाहर कर देते हैैं, जो अधिकांश विचाराधीन कैदी 
हैैं।

�	FTP का डेटा इस मुद्दे पर प्रकाश डालता है: FTP द्वारा 
प्रतिनिधित््व किये गए विचाराधीन कैदियोों (2,313) मेें से 
18.50% प्रवासी थे, 93.48% के पास कोई संपत्ति नहीीं थी, 
62-22% का परिवार के साथ कोई संपर््क नहीीं था और 
10% का पिछले कारावास का इतिहास था।
�	यह डेटा इंगित करता है कि एक महत्तत्वपूर््ण हिस््ससे को 

अनुचित रूप से गिरफ््ततारी सुरक्षा से बाहर रखा गया है, 
जो जेलोों मेें विचाराधीन कैदियोों की उच्च संख््यया मेें 
योगदान का कारण है।

z	 त्रुटिपूर््ण धारणाएँ:
�	ज़मानत की वर््तमान प्रणाली का तात््पर््य यह है कि गिरफ््ततार 

किये गए प्रत््ययेक व््यक्ति के पास इसका भुगतान करने का 
साधन है या उसके मज़बूत सामाजिक संबंध हैैं।
�	इसका मानना है कि अभियुक्त की न््ययायालय मेें उपस््थथिति 

सुनिश्चित करने के लिये वित्तीय जोखिम आवश््यक है।
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�	यह "जेल नहीीं ज़मानत" के सिद््धाांत का खंडन करता है, जिसका उद्देश््य मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहे व््यक्तियोों को रिहा करना है।
�	इस प्रकार ज़मानत प्रणाली मेें सुधार की आवश््यकता है, हालाँकि सुधार अनुभवजन््य साक्षष्य के माध््यम से समस््यया को समझने पर आधारित 

होना चाहिये।
नोट:
z	 फेयर ट्रायल प्रोग्राम (FTP) दिल्ली मेें राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय पर आधारित एक आपराधिक न््ययाय पहल है। FTP का लक्षष्य 

विचाराधीन कैदियोों के लिये निष््पक्ष परीक्षण सुनिश्चित करना है।
�	FTP राज््य कानूनी सेवा प्राधिकरण के साथ सहयोग करने हेतु वकीलोों एवं सामाजिक कार््यकर्त्ताओं जैसे युवा पेशेवरोों को प्रशिक्षिण एवं 

सलाह देता है।



www.drishtiias.com/hindi करेेंट अपडेट‍्स (संग्रह) मार््च भाग-1 || 2024    16

नोट :

पुलिस हिरासत एवं न््ययायिक हिरासत
z	 पुलिस हिरासत का अर््थ है कि संज्ञेय अपराध के लिये  FIR दर््ज 

होने के बाद साक्षष्ययों के साथ छेड़छाड़ अथवा गवाहोों को प्रभावित 
करने से रोकने के लिये पुलिस द्वारा आरोपी को लॉक-अप मेें रखा 
जाता है।

z	 न््ययायिक हिरासत का अर््थ है कि एक आरोपी संबंधित मजिस्ट्रेट 
की हिरासत मेें है। यह गंभीर अपराधोों के लिये है, जहाँ न््ययायालय 
पुलिस हिरासत अवधि समाप््त होने के बाद साक्षष्ययों अथवा गवाहोों 
के साथ छेड़छाड़ को रोकने के लिये आरोपी को हिरासत मेें ले 
सकती है।

स््थथितियाँ पुलिस हिरासत न््ययायिक हिरासत
हिरासत का स््थथान किसी पुलिस थाने के लॉक-अप मेें अथवा जाँच एजेेंसी के 

पास
मजिस्ट्रेट की अभिरक्षा मेें जेल

न््ययायालय के समक्ष उपस््थथिति 24 घंटे के भीतर संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष जब तक न््ययायालय से ज़मानत का आदेश नहीीं प्राप््त 
हो जाता

प्रारंभ या शुरुआत शिकायत प्राप््त होने अथवा FIR दर््ज करने के बाद किसी 
पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ््ततारी के समय

सरकारी वकील द्वारा न््ययायालय को संतुष्ट करने के 
बाद कि जाँच के लिये आरोपी की हिरासत आवश््यक 
है

अधिकतम अवधि 24 घंटे (उपयुक्त मजिस्ट्रेट द्वारा 15 दिनोों तक विस््ततारित 
किया जा सकता है)

आजीवन कारावास, मृत््ययु दंड अथवा  न््ययूनतम दस 
वर््ष की कैद से दंडनीय अपराधोों के लिये 90 दिन; 
अन््य अपराधोों के लिये 60 दिन

आगे की राह
z	 ज़मानत के संबंध मेें सामाजिक-आर््थथिक स््थथिति की परवाह किये 

बिना सभी व््यक्तियोों के लिये निष््पक्ष और न््ययायसंगत विधि 
सुनिश्चित करना। विचाराधीन कैदियोों की आबादी मेें प्रमुख 
योगदान देने वाले प्रणालीगत मुद्ददों के समाधान के लिये संशोधनोों 
पर विचार करना।

z	 सर्वोच्च न््ययायालय यूनाइटेड किंगडम के ज़मानत अधिनियम के 
समान विशेष ज़मानत  कानून बनाने की सिफारिश करता है।
�	यह कानून ज़मानत का सामान््य अधिकार स््थथापित करेगा और 

ज़मानत निर््णयोों के लिये स््पष्ट मानदंड परिभाषित करेगा। 
इसका उद्देश््य मौद्रिक बंधपत्र और ज़मानत पर निर््भरता कम 
करना है।

z	 विचाराधीन कैदियोों को ज़मानत अनुपालन और न््ययायालय मेें पेशी 
के लिये विधिक सहायता प्रदान की जानी चाहिये।

z	 मनमाना रूप से हुई गिरफ््ततारी के विरुद्ध कार््ययान््ववित सुरक्षा उपाय 
सभी व््यक्तियोों, विशेषकर वंचित पृष्ठभूमि के लोगोों के लिये 
समावेशी और सुलभ होने चाहिये।

z	 कानूनी सहायता, वित्तीय सहायता और सामाजिक सहायता 
सेवाओं तक पहुुँच सहित ज़मानत शर्ततों को पूरा करने मेें विचाराधीन 
कैदियोों की सहायता के लिये सहायता कार््यक्रम का प्रावधान 
करना।

z	 ज़मानत संबंधी सुधार के लिये समग्र दृष्टिकोण विकसित करने के 
लिये सरकारी अभिकरणोों, कानूनी संस््थथाओं, नागरिक समाज 
संगठनोों और सामुदायिक समूहोों के बीच सहयोग को बढ़़ावा देना।

z	 ज़मानत सुधार पहलोों की प्रभावशीलता का आकलन करने और 
सुधार के क्षेत्ररों की पहचान करने के लिये अनुवीक्षण तथा 
मूल््ययाांकन हेतु तंत्र स््थथापित करना।
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असम मुस््ललिम विवाह अधिनियम का निरस््ततीकरण
चर््चचा मेें क््योों?

हाल ही मेें असम सरकार ने असम मुस््ललिम विवाह और विवाह-
विच््छछेद रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1935 को निरस््त करते हुए असम 
निरसन अध््ययादेश (Assam Repealing Ordinance), 
2024 को मंज़ूरी दी।
z	 इस निर््णय के बाद वर््तमान मेें अब मुस््ललिम विवाह अथवा विवाह-

विच््छछेद का रजिस्ट्रीकरण केवल विशेष विवाह अधिनियम, 1954 
के माध््यम से ही किया जा सकता है।

असम मुस््ललिम विवाह और विवाह-विच््छछेद रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम, 1935 क््यया है?
z	 यह अधिनियम 1935 मेें अधिनियमित मुस््ललिम  पर््सनल लॉ 

(Muslim Personal Law) के अनुरूप है। यह 
अधिनियम मुस््ललिम विवाह और विवाह-विच््छछेद के पंजीकरण की 
प्रक्रिया निर््धधारित करता है।

z	 वर््ष 2010 मेें संशोधन के माध््यम से मूल अधिनियम मेें 'स््ववैच््छछिक' 
पद को 'अनिवार््य' से प्रतिस््थथापित कर दिया गया जिससे असम 
राज््य मेें मुस््ललिम विवाह और विवाह-विच््छछेद का पंजीकरण 
अनिवार््य हो गया।

z	 यह अधिनियम राज््य को विवाह और विवाह-विच््छछेद को पंजीकृत 
करने के लिये "किसी भी मुस््ललिम व््यक्ति को" लाइसेेंस प्रदान 
करने का अधिकार देता है। मुस््ललिम रजिस्ट्रार को लोक सेवक की 
संज्ञा दी है।

z	 यह उस प्रक्रिया का वर््णन करता है जिसके माध््यम से विवाह और 
तलाक के आवेदन रजिस्ट्रार को किये जा सकते हैैं तथा इसके 
साथ ही पंजीकरण की प्रक्रिया भी स््पष्ट की गई है।

असम मुस््ललिम विवाह एवं विवाह-विच््छछेद रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम को निरस््त करने के पीछे क््यया कारण हैैं?
z	 समसामयिक मानदंडोों के साथ संरेखण: 

�	यह अधिनियम को पुराना है और साथ ही आधुनिक सामाजिक 
मानदंडोों के अनुरूप भी नहीीं है। इसमेें विवाह के पंजीकरण 
की अनुमति दी गई थी यदि दूल््हहा और दुल््हन क्रमशः 21 
तथा 18 वर््ष की कानूनी विवाह योग््य आयु तक नहीीं पहुुँचे थे, 
जो विवाह योग््य आयु के संबंध मेें वर््तमान कानूनी मानकोों का 
खंडन करता था।

z	 बाल विवाह पर रोक: 
�	यह निर््णय बाल विवाह को रोकने हेतु सरकार के निरंतर 

प्रयासोों के संयोजन मेें किया गया था। सरकार द्वारा अधिनियम 
को निरस््त करके असम मेें बाल विवाह को समाप््त करने का 
प्रयास कर रही है, जिसमेें बाल विवाह को रिकॉर््ड करने की 
अनुमति देने वाले प्रावधान शामिल थे।

z	 अनौपचारिकता एवं सत्ता का दुरुपयोग: 
�	इस अधिनियम ने विवाह पंजीकरण हेतु एक अनौपचारिक 

तंत्र प्रदान किया, जिसके कारण काज़़ियोों (विवाह आयोजित 
करने के लिये ज़िम््ममेदार सरकार-पंजीकृत अधिकारी) द्वारा 
संभावित दुरुपयोग हुआ।

�	सुधार की आवश््यकता पर प्रकाश डालते हुए,बाल विवाह एवं 
उचित आधार के बिना तलाक की सुविधा दिये जाने के आरोप 
लगाए गए थे।

z	 समान नागरिक संहिता (UCC) की ओर बढ़ना: 
�	इस अधिनियम को निरस््त करने के निर््णय को उत्तराखंड के 

हालिया कदम के समान असम मेें समान नागरिक संहिता लागू 
करने की दिशा मेें एक प्रयास के रूप मेें भी देखा जा रहा है।

�	सरकार का लक्षष्य विभिन्न समुदायोों मेें विवाह कानूनोों को 
सुव््यवस््थथित करना और साथ ही उन््हेें एक सामान््य कानूनी 
ढाँचे के तहत लाना भी है।

अधिनियम के निरसन के विरुद्ध तर््क क््यया हैैं?
z	 अधिनियम द्वारा विवाह पंजीकरण के लिये एक सरल एवं 

विकेेंद्रीकृत प्रक्रिया प्रदान की (राज््य के 94 काज़़ियोों के साथ), 
जबकि, विशेष विवाह अधिनियम की जटिलताएँ हैैं, जो कुछ 
व््यक्तियोों, विशेष रूप से गरीबोों तथा अशिक्षितोों के विवाह 
पंजीकरण को रोक सकती हैैं।

z	 अन््य लोगोों के साथ विभिन्न समूहोों एवं अधिवक्ताओं ने इस 
अधिनियम की आलोचना की और साथ ही इसे न््ययायालय मेें 
चुनौती भी दी।

z	 पूर््ण निरसन के निहितार्थथों के बारे मेें चिंताएँ व््यक्त की गईं, जिनमेें 
अपंजीकृत विवाहोों की बढ़ती घटनाओं की संभावना भी शामिल 
थी।

हाल के वर्षषों मेें मुस््ललिम  पर््सनल लॉ लोगोों की नज़रोों मेें 
क््योों रहा है?
z	 कानूनी सुधार एवं न््ययायिक हस््तक्षेप: 

�	मुस््ललिम  पर््सनल लॉ से संबंधित मामलोों मेें विशेष कानूनी 
सुधार एवं न््ययायिक हस््तक्षेप हुए हैैं।

Hkkjrh; jktuhfr
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�	वर््ष 2017 मेें तीन तलाक मामला (शायरा बानो बनाम 
भारत संघ) जैसे ऐतिहासिक मामलोों तथा उसके बाद के 
मामलोों ने तात््ककालिक तलाक, बहुविवाह एवं मुस््ललिम 
विवाह मेें महिलाओं के अधिकारोों जैसे मुद्ददों को सुर््खखियोों 
मेें ला दिया है।

�	इन मामलोों द्वारा समानता के साथ-साथ न््ययाय के संवैधानिक 
सिद््धाांतोों के अनुरूप मुस््ललिम  पर््सनल लॉ मेें सुधारोों को उजागर 
किया है।

z	 लैैंगिक न््ययाय एवं महिला अधिकार: 
�	महिलाओं के अधिकरोों के साथ-साथ लैैंगिक न््ययाय मुस््ललिम  

पर््सनल लॉ मेें प्रमुख मुद्दे बन गए हैैं।
�	बहस तीन तलाक जैसे मुद्ददों पर केेंद्रित है, जो पतियोों को 

कानूनी कार््यवाही के बिना अपनी पत््ननियोों को तात््ककालिक 
तलाक देने की अनुमति प्रदान करता है और साथ ही 
निकाह हलाला की प्रथा जहाँ एक महिला को अपने पूर््व 
पति से दोबारा शादी करने से पहले किसी अन््य पुरुष से 
शादी करनी होती है उसे तलाक देना होता है।

�	इन प्रथाओं को महिलाओं के प्रति भेदभावपूर््ण एवं अन््ययायपूर््ण 
होने के कारण आलोचना का सामना करना पड़़ा है।

z	 सामाजिक परिवर््तन एवं सक्रियता: 
�	लैैंगिक समानता पर बढ़ती सक्रियता एवं परिवर््ततित सामाजिक 

दृष्टिकोण के कारण मुस््ललिम  पर््सनल लॉ की गहन जाँच की 
गई है।

�	महिला अधिकार कार््यकर्त्ताओं, विद्वानोों एवं नागरिक समाज 
संगठनोों द्वारा विवाह, तलाक, भरण-पोषण के साथ-साथ 
विरासत के मामलोों मेें लैैंगिक समानता तथा महिलाओं के 
अधिकारोों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये मुस््ललिम  
पर््सनल लॉ के भीतर सुधारोों की वकालत की है।

z	 राजनीतिक गतिशीलता: 
�	मुस््ललिम  पर््सनल लॉ भी एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है, 

जिसमेें विभिन्न राजनीतिक दल और हित समूह तीन तलाक 
एवं एक समान नागरिक संहिता जैसे मामलोों पर विशेष ध््ययान 
दे रहे हैैं।

�	इन मुद्ददों पर होने वाली बहसेें अमूमन व््ययापक राजनीतिक 
एजेेंडे से संबंधित होती हैैं जिससे जनता का ध््ययान आकर््षषित 
होता है और यह चर््चचा का विषय बन जाता है।

z	 सांविधानिक सिद््धाांत:
�	 पर््सनल लॉ से संबंधित मामलोों मेें समता, न््ययाय और भेदभाव 

रहित सांविधानिक सिद््धाांतोों को बनाए रखने की आवश््यकता 
पर ज़ोर दिया जा रहा है।

�	धार््ममिक संबद्धता की परवाह किये बिना सांविधानिक 
अधिकारोों और सभी नागरिकोों के लिये समान व््यवहार 
सुनिश्चित करने की आवश््यकता के संदर््भ मेें  मुस््ललिम  
पर््सनल लॉ मेें सुधार की मांग की जाती है।

मुस््ललिम  पर््सनल लॉ क््यया है?
z	 परिचय:

�	मुस््ललिम  पर््सनल लॉ (Muslim Personal Law) 
का आशय इस््ललाम धर््म के अनुयायियोों के वैयक्तिक मामलोों 
को नियंत्रित करने वाले विधियोों के समूह से है।

�	ये कानून/विधि वैयक्तिक जीवन के विभिन्न पहलुओं से 
संबंधित होते हैैं जिनमेें विवाह, तलाक, विरासत/उत्तराधिकार 
और पारिवारिक नातेदारी शामिल हैैं।

�	मुस््ललिम  पर््सनल लॉ मुख््य रूप से कुरान, हदीस (पैगंबर 
मुहम््मद की उक्तियाँ और कार््य) और इस््ललामी विधिशास्तत्र पर 
आधारित है।

z	 मुस््ललिम  पर््सनल लॉ से संबंधित मुद्दे:
�	शरिया अथवा मुस््ललिम  पर््सनल लॉ के अनुसार पुरुषोों को 

बहुविवाह की अनुमति है जिसके तहत वे एक ही समय मेें 
एक से अधिक, कुल चार विवाह कर सकते हैैं।

�	'निकाह हलाला' एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमेें एक मुस््ललिम 
महिला को अपने विच््छछिन्न विवाह पति से पुनः विवाह करने 
से पूर््व उसे किसी अन््य व््यक्ति से विवाह करना होता है और 
उससे तलाक लेना होता है।

�	कोई भी मुस््ललिम व््यक्ति तीन माह तक एक बार तलाक 
बोलकर अपनी पत््ननी को तलाक दे सकता है। इस प्रथा को 
तलाक-ए-हसन कहा जाता है।
�	"तीन तलाक" के तहत कोई संबद्ध व््यक्ति ईमेल अथवा 

टेक््स््ट संदेश सहित किसी भी रूप मेें "तलाक" शब््द को 
तीन बार दोहराकर अपनी पत््ननी को तलाक दे सकता है।

�	इस््ललाम मेें तलाक और खुला क्रमशः पुरुषोों तथा 
महिलाओं के लिये विवाह विच््छछेद को संदर््भभित किये 
जाने वाले दो शब््द हैैं। एक पुरुष 'तलाक' के माध््यम से 
अपनी पति से अलग हो सकता है जबकि एक महिला 
'खुला' के माध््यम से अपने पति से अलग हो सकती है।

z	 भारत मेें अनुप्रयोग:
�	मुस््ललिम  पर््सनल लॉ (शरीयत) अधिनियम वर््ष 1937 मेें 

पारित किया गया था जिसका उद्देश््य भारत मेें मुस््ललिम समुदाय 
के लोगोों के लिये एक इस््ललामिक विधि कूट तैयार करना था।

�	अंग्रेज़ जो तत््ककालीन समाय मेें शासन कर रहे थे यह सुनिश्चित 
करने का प्रयास कर रहे थे कि भारतीयोों पर उनके अपने 
सांस््ककृतिक मानदंडोों के अनुसार शासन किया जाए।
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�	हिंदू धर्मं के लोगोों और मुस््ललिम समुदायोों के लिये बनाए गए 
कानूनोों के बीच भेद करते हुए उन््होोंने बयान दिया कि हिंदुओं 
के मामले मेें "उपयोग का स््पष्ट प्रमाण विधि के लिखित पाठ 
से अधिक महत्तत्वपूर््ण होगा" जबकि मुस््ललिम समुदाय के लोगोों 
के लिये कुरान मेें उल्लिखित बातेें सबसे महत्तत्वपूर््ण होोंगी।

�	इसलिये वर््ष 1937 से, मुस््ललिम स््वयीय विधि (शरीयत) 
अधिनियम मुस््ललिम सामाजिक जीवन के पहलुओं जैसे- 
विवाह, तलाक, विरासत और पारिवारिक संबंधोों को अनिवार््य 
बनाता है।

�	अधिनियम मेें कहा गया है कि व््यक्तिगत विवाद के मामलोों मेें 
राज््य हस््तक्षेप नहीीं करेगा।

z	 अन््य धर्ममों मेें व््यक्तिगत कानून:
�	हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 जो हिंदुओं, बौद्धधों, 

जैनियोों और सिखोों के बीच संपत्ति विरासत के लिये दिशा-
निर्देश देता है।

�	पारसी विवाह और तलाक अधिनियम, 1936 पारसियोों द्वारा 
उनकी धार््ममिक परंपराओं के अनुसार पालन किये जाने वाले 
नियमोों को निर््धधारित करता है।

�	हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 ने हिंदुओं के बीच विवाह से 
संबंधित कानूनोों को संहिताबद्ध किया था।

आगे की राह  
z	 मुस््ललिम  पर््सनल लॉ सहित व््यक्तिगत कानूनोों मेें सुधार के लिये 

एक क्रमिक दृष्टिकोण, उन््हेें आधुनिक सामाजिक दृष्टिकोण के 
साथ संरेखित करने के लिये महत्तत्वपूर््ण है। इसमेें व््ययापक समीक्षा, 
हितधारकोों के साथ परामर््श और जन जागरूकता पहल शामिल 
हैैं।

z	 विधायी सुधारोों मेें धार््ममिक विविधता का सम््ममान करते हुए 
संवैधानिक मूल््योों को कायम रखा जाना चाहिये।

z	 वैकल््पपिक विवाद समाधान तंत्र को बढ़़ावा देने के साथ-साथ 
महिलाओं को सशक्त बनाना और उनके प्रतिनिधित््व को बढ़़ाव 
देना प्रमुख प्राथमिकताएँ हैैं।

z	 संस््थथागत क्षमता को मज़बूत करना और कार््ययान््वयन की निगरानी 
करना प्रभावी सुधार सुनिश्चित करता है।

राज््यसभा चुनाव  
चर््चचा मेें क््योों?

उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश तथा कर््ननाटक जैसे राज््योों मेें राज््यसभा 
चुनावोों मेें विभिन्न दलोों के विधायकोों (विधानसभा सदस््य) द्वारा क्रॉस-
वोटिंग की गई। इससे एक बार पुनः चुनाव प्रक्रिया की पवित्रता को 
लेकर चिंताएँ बढ़ गई हैैं।

राज््यसभा चुनाव कैसे होते हैैं?
z	 पृष्ठभूमि:

�	संविधान के अनुच््छछेद 80 के अनुसार, राज््यसभा के लिये 
प्रत््ययेक राज््य के प्रतिनिधियोों को उनकी विधानसभा के 
निर््ववाचित सदस््योों द्वारा अप्रत््यक्ष रूप से चुना जाता है।

�	राज््यसभा हेतु मतदान की आवश््यकता तभी होगी, जब 
उम््ममीदवारोों की संख््यया रिक्तियोों की संख््यया से अधिक हो।

�	वर््ष 1998 तक राज््यसभा चुनावोों के परिणाम आमतौर पर 
पहले से तय होते थे, राज््य विधानसभा मेें बहुमत वाली पार््टटियोों 
के पास प्रतिस््पर्द्धा की कमी के चलते प्रायः उनके उम््ममीदवार 
निर््वविरोध विजयी होते थे।
�	जून, 1998 मेें महाराष्ट्र मेें राज््यसभा चुनाव मेें क्रॉस-

वोटिंग हुई, जिसके परिणामस््वरूप कॉन्ग्रेस पार्टी के 
उम््ममीदवार को हार का सामना करना पड़़ा।

z	 जन प्रतिनिधित््व अधिनियम, 1951 मेें संशोधन:
�	विधायकोों पर इस तरह की क्रॉस वोटिंग पर लगाम लगाने के 

लिये वर््ष 2003 मेें जन प्रतिनिधित््व अधिनियम, 1951 मेें 
संशोधन किया गया।
�	अधिनियम की धारा 59 मेें यह प्रावधान करने के लिये 

संशोधन किया गया कि राज््यसभा के चुनाव मेें मतदान 
खुले मतपत्र के माध््यम से होगा।

�	मतपत्र को अधिकृत अभिकर्त्ता को न दिखाने या किसी अन््य 
को न दिखाने से वोट अयोग््य हो जाएगा।  

�	अधिकृत अभिकर्त्ता को या किसी अन््य को मतपत्र न दिखाने 
पर वोट को अयोग््य माना जाएगा।

�	निर््दलीय विधायकोों को अपने मतपत्र किसी को दिखाने से 
रोका गया है।

z	 राज््यसभा मेें चुनाव की प्रक्रिया:
�	सीट आवंटन: राज््यसभा मेें दिल्ली और पुदुचेरी समेत राज््योों 

तथा केेंद्रशासित प्रदेशोों का प्रतिनिधित््व करने वाले सदस््योों की 
संख््यया 250 है।
�	कुल सदस््योों मेें से 12 को कला, साहित््य, खेल, विज्ञान 

आदि क्षेत्ररों से प्रत््यक्ष रूप से राष्ट्रपति द्वारा नामांकित 
किया जाता है।

�	राज््यसभा सीटोों का वितरण राज््योों मेें उनकी जनसंख््यया 
के आधार पर किया जाता है। उदाहरण के लिये, उत्तर 
प्रदेश मेें 31 राज््यसभा सीटोों का कोटा है जबकि गोवा मेें 
सिर््फ एक है।

�	अप्रत््यक्ष चुनाव प्रणाली: राज््य विधानसभाओं के सदस््य 
एकल हस््तताांतरणीय मत (STV) के माध््यम से आनुपातिक 
प्रतिनिधित््व की अप्रत््यक्ष चुनाव प्रणाली के माध््यम से 
राज््यसभा सदस््योों का चयन करते हैैं।
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�	इस प्रणाली मेें, प्रत््ययेक विधायक के मतदान का अधिकार 
उसके संबंधित निर््ववाचन क्षेत्ररों की जनसंख््यया द्वारा 
निर््धधारित किया जाता है।

�	कोटा: निर््ववाचित होने के लिये एक उम््ममीदवार को एक 
विशिष्ट संख््यया मेें वोट प्राप््त करने होोंगे जिन््हेें कोटा कहा जाता 
है। कोटा का निर््धधारण कुल वैध वोटोों को उपलब््ध सीटोों की 
संख््यया प््लस एक से विभाजित करके किया जाता है।
�	कई सीटोों वाले राज््योों मेें प्रारंभिक कोटा की गणना 

विधायकोों की संख््यया को 100 से गुणा करके की जाती 
है, क््योोंकि प्रत््ययेक विधायक के वोट का मूल््य 100 होता 
है।

�	प्राथमिकताएँ एवं अधिशेष:विधायक मतपत्र पर अपना नाम 
लिखते समय प्रत््ययेक उम््ममीदवार के खिलाफ अपनी 
प्राथमिकताएँ तय करते हैैं। एक संख््यया 1 शीर््ष वरीयता 
(पहला अधिमान््य वोट) को दर््शशाती है, एक संख््यया 2 अगले 
को दर््शशाती है, इत््ययादि।
�	यदि किसी उम््ममीदवार को कोटा पूरा करने या उससे 

अधिक के लिये पर््ययाप््त प्रथम अधिमान््य वोट प्राप््त होते 
हैैं, तो वे निर््ववाचित होते हैैं।

�	यदि किसी विजयी उम््ममीदवार के पास अधिशेष वोट हैैं, 
तो वे वोट उनकी दूसरी पसंद (नंबर 2 के रूप मेें 
चिह्नित) को स््थथानांतरित कर दिये जाते हैैं। यदि कई 
उम््ममीदवारोों के पास अधिशेष है, तो सबसे बड़़ा अधिशेष 
पहले स््थथानांतरित किया जाता है।

�	कम वोटोों का हटाया जाना: बर््बबाद वोटोों को रोकने के लिये, 
यदि अधिशेष हस््तताांतरण के बाद आवश््यक संख््यया मेें 
उम््ममीदवार निर््ववाचित नहीीं होते हैैं, तो सबसे कम वोट वाले 
उम््ममीदवार को हटा दिया जाता है और साथ ही उनके अप्रयुक्त 
मतपत्र शेष उम््ममीदवारोों के बीच पुनर््ववितरित कर दिये जाते हैैं।
�	एक "समाप््त कागज़" एक ऐसे मतपत्र को संदर््भभित 

करता है जिसमेें आगे बने रहने वाले उम््ममीदवारोों के लिये 
कोई अन््य प्राथमिकता दर््ज नहीीं की जाती है।

�	अधिशेष वोट स््थथानांतरण एवं उन््ममूलन की यह प्रक्रिया 
तब तक जारी रहती है जब तक कि सभी उपलब््ध सीटोों 
को भरने के लिये पर््ययाप््त उम््ममीदवार कोटा तक नहीीं 
पहुुँच जाते।

नोट: 
शैलेश मनुभाई परमार बनाम भारत निर््ववाचन आयोग 
मामला, 2018:
z	 सर्वोच्च न््ययायालय द्वारा राज््यसभा चुनाव मेें मतदाताओं को उपरोक्त 

मेें से कोई नहीीं विकल््प देने को अस््ववीकृत कर दिया।

z	 सर्वोच्च न््ययायालय ने यह भी कहा कि राज््यसभा चुनाव मेें नोटा को 
लागू करना संविधान के अनुच््छछेद 80(4) के विपरीत है।
�	अनुच््छछेद 80(4) मेें कहा गया है कि राज््योों की परिषद मेें 

प्रत््ययेक राज््य के प्रतिनिधियोों का चुनाव राज््य की विधान सभा 
के निर््ववाचित सदस््योों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित््व प्रणाली के 
अनुसार एकल संक्रमणीय वोट के माध््यम से किया जाएगा।

जेएमएम रिश्वतखोरी मामला, 1998:
z	 सर्वोच्च न््ययायालय को संविधान के अनुच््छछेद 105(2) के प्रावधानोों 

की व््ययाख््यया करनी थी, जो सांसदोों को संसद या उसकी किसी 
समिति मेें अपने भाषण के साथ-साथ वोट के लिये छूट भी प्रदान 
करता है।
�	वर््ष 1998 के जेएमएम रिश्वत मामले मेें सर्वोच्च न््ययायालय ने 

निर््णय दिया कि रिश्वत लेने वाले राजनेताओं पर तब तक 
भ्रष्टाचार के लिये मुकदमा नहीीं चलाया जाएगा जब तक वे 
नियमानुसार सदन मेें वोट देना या बोलना जारी रखते हैैं।

z	 मार््च 2024 मेें सात न््ययायाधीशोों की पीठ ने 25 वर््ष पुराने जेएमएम 
रिश्वत मामले मेें पाँच न््ययायाधीशोों की पीठ के फैसले को पलट 
दिया, जिसमेें कहा गया कि संसदीय विशेषाधिकार या छूट उन 
विधायकोों की रक्षा नहीीं करेगी जो आपराधिक अभियोजन से 
संसद या राज््य विधानसभाओं मेें वोट देने अथवा बोलने के लिये 
भुगतान स््ववीकार करते हैैं।
�	विशेषाधिकार एवं उन््ममुक्तियाँ देश के सामान््य कानून से छूट 

का दावा करने के प्रवेश द्वार नहीीं हैैं।

क््यया दल-बदल विरोधी कानून राज््यसभा चुनावोों पर 
लागू होता है?
z	 दसवीीं अनुसूची और "दल-बदल विरोधी" कानून:

�	52वेें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा संविधान मेें 
दसवीीं अनुसूची शामिल की गई जिसमेें "दल-बदल विरोधी" 
कानून से संबंधित प्रावधान शामिल हैैं।

�	इसके अनुसार संसद अथवा राज््य विधानमंडल का कोई 
सदस््य जो स््ववेच््छछा से अपने राजनीतिक दल की सदस््यता का 
त््ययाग कर देता है अथवा अपनी पार्टी के निर्देशोों के विरुद्ध 
मतदान करता है, वह सदन का सदस््य होने के अयोग््य करार 
दिया जाएगा।

�	मतदान के संबंध मेें यह निर्देश आमतौर पर पार्टी व््हहिप द्वारा 
जारी किया जाता है।

z	 दसवीीं अनुसूची की प्रयोज््यता:
�	निर््ववाचन आयोग ने जुलाई 2017 मेें स््पष्ट किया कि दल-

बदल विरोधी कानून सहित दसवीीं अनुसूची के प्रावधान 
राज््यसभा चुनावोों पर लागू नहीीं होते हैैं।
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�	अतः राजनीतिक दल राज््यसभा चुनाव के लिये अपने सदस््योों 
को कोई व््हहिप जारी नहीीं कर सकते हैैं और सदस््य संबद्ध 
चुनावोों मेें पार्टी के निर्देशोों का अनुपालन करने हेतु बाध््य नहीीं 
हैैं।

क्रॉस वोटिंग क््यया है?
z	 पृष्ठभूमि:

�	राजेेंद्र प्रसाद जैन ने कॉन्ग्रेस विधायकोों द्वारा क्रॉस-वोटिंग 
(रिश्वत के बदले) के माध््यम से बिहार मेें एक सीट पर जीत 
दर््ज की किंतु बाद मेें वर््ष 1967 मेें सर्वोच्च न््ययायालय द्वारा जैन 
के निर््ववाचन को रद्द घोषित कर दिया गया।

z	 परिचय:
�	क्रॉस वोटिंग का आशय एक राजनीतिक दल से संबंधित 

किसी विधायी निकाय के सदस््य, जैसे कि संसद सदस््य 
अथवा विधानसभा का सदस््य द्वारा निर््ववाचन के दौरान अथवा 
कोई अन््य मतदान प्रक्रिया मेें अपने दल के उम््ममीदवार के 
अतिरिक्त किसी अन््य उम््ममीदवार अथवा पार्टी को मत देने से 
है।

�	भारत मेें राज््यसभा चुनावोों के संदर््भ मेें, क्रॉस वोटिंग तब हो 
सकती है जब किसी राजनीतिक दल के सदस््य अपनी पार्टी 
द्वारा नामित उम््ममीदवारोों के स््थथान पर अन््य दलोों के उम््ममीदवारोों 
के लिये वोट करते हैैं।

�	पार्टी के उम््ममीदवार चयन पर असहमति, अन््य दलोों से 
प्रलोभन अथवा दबाव तथा अन््य दलोों के उम््ममीदवारोों के साथ 
व््यक्तिगत संबंध अथवा वैचारिक मतभेद जैसे कारणोों से क्रॉस 
वोटिंग की संभावना उत््पन्न होती है।

क्रॉस वोटिंग से संबंधित क््यया प्रभाव हैैं?
z	 नकारात््मक प्रभाव:

�	प्रतिनिधित््व को कमज़़ोर करना: क्रॉस-वोटिंग मतदाताओं के 
प्रतिनिधित््व को कमज़़ोर कर सकती है।
�	विधायकोों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे पार्टी के 

हितोों अथवा अपने निर््ववाचन क्षेत्र की इच््छछाओं के 
अनुरूप मतदान करेें किंतु ऐसा नहीीं करने की दशा मेें 
ऐसे उम््ममीदवारोों के चयन की संभावना है जिनके पास 
बहुमत का समर््थन नहीीं है।

�	भ्रष्टाचार: अमूमन रिश्वतखोरी अथवा अन््य भ्रष्ट आचरण के 
कारण क्रॉस वोटिंग होती है, जैसा कि राजेेंद्र प्रसाद जैन के 
निर््ववाचन के उदाहरण मेें प्रदर््शशित होता है। यह निर््ववाचन प्रक्रिया 
की अखंडता को कमज़ोर करता है और लोकतंत्र मेें जनता के 
विश्वास को कम करता है।

�	जैन ने कॉन्ग्रेस विधायकोों द्वारा क्रॉस-वोटिंग (रिश्वत के 
बदले) के माध््यम से बिहार मेें एक सीट पर जीत दर््ज 
की जिसे बाद मेें वर््ष 1967 मेें सर्वोच्च न््ययायालय ने रद्द 
घोषित कर दिया।

�	पार्टी अनुशासन: क्रॉस वोटिंग पार्टी अनुशासन की कमी को 
दर््शशाती है, जो राजनीतिक दलोों के भीतर आंतरिक विभाजन 
का संकेत देती है। यह पार्टी की एकजुटता और स््थथिरता को 
प्रभावित करता है जिससे पार््टटियोों के लिये सुसंगत नीति एजेेंडा 
को आगे बढ़़ाना मुश््ककिल हो जाता है।

�	लोकतांत्रिक मूल््य: क्रॉस-वोटिंग दायित््व के लोकतांत्रिक 
सिद््धाांत के विरुद्ध है, जहाँ प्रतिनिधियोों से अपने मतदाताओं के 
हितोों और व््ययापक जनता की भलाई को बनाए रखने की 
अपेक्षा की जाती है। यह लोकतांत्रिक सिद््धाांतोों पर व््यक्तिगत 
लाभ या दलगत राजनीति को प्राथमिकता देता है।

z	 संभावित सकारात््मक प्रभाव:
�	स््वतंत्रता: क्रॉस-वोटिंग निर््ववाचित प्रतिनिधियोों के बीच 

स््वतंत्रता के स््तर का संकेत दे सकती है, जिससे उन््हेें सख््त 
पार्टी लाइनोों के बदले अपने विवेक या अपने घटकोों के हितोों 
के अनुसार मतदान करने की अनुमति मिलती है। जब 
निर््ववाचित प्रतिनिधि पार्टी लाइनोों के खिलाफ मतदान करते हैैं 
और इसके बदले अपने विवेक या मतदाताओं के हितोों का 
पालन करते हैैं, तो इसे उनकी बढ़ती स््वतंत्रता के स््तर का 
संकेत कहा जा सकता है।
�	इससे अधिक सूक्षष्म निर््णय लेने और प्रतिनिधित््व को 

बढ़़ावा मिल सकता है।
�	नियंत्रण और संतुलन: क्रॉस-वोटिंग, यदि राय या विचारधारा 

मेें वास््तविक मतभेदोों से प्रेरित हो तो यह विधायी निकाय के 
भीतर किसी एक पार्टी या गुट के प्रभुत््व पर नियंत्रण के रूप 
मेें कार््य कर सकती है।  
�	यह शक्ति के सकंेेंद्रण को रोक सकता है और दृष्टिकोण 

के अधिक सतंुलन एवं विविधता को बढ़़ावा द ेसकता है।
�	दायित््व: कुछ मामलोों मेें, क्रॉस-वोटिग पार्टी नतृेत््व या नीतियोों के 

प्रति असंतोष को दर््शशा सकती है, जिससे पार््टटियोों को आत््मनिरीक्षण 
करन ेऔर आंतरिक शिकायतोों का समाधान करने के लिये बाध््य 
होना पड़ता है। इससे अतंतः मतदाताओं के प्रति अधिक 
जवाबदेही और उत्तरदायित््व उत््पन्न हो सकता है।

दसवीीं अनुसूची और राज््यसभा चुनाव से संबंधित 
सर्वोच्च न््ययायालय के निर््णय क््यया हैैं?
z	 कुलदीप नैयर बनाम भारत संघ, 2006:

�	सर्वोच्च न््ययायालय ने राज््यसभा चुनाव के लिये प्रत््यक्ष मतदान 
की व््यवस््थथा को बरकरार रखा।
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�	इसने तर््क दिया कि यदि गोपनीयता भ्रष्टाचार का स्रोत बन 
जाती है, तो पारदर््शशिता उसे दूर करने की क्षमता रखती है। 

�	हालाँकि उसी मामले मेें न््ययायालय ने माना कि किसी 
राजनीतिक दल के निर््ववाचित विधायक को अपनी पार्टी के 
उम््ममीदवार के विरुद्ध मतदान करने पर दसवीीं अनुसूची के 
तहत अयोग््यता का सामना नहीीं करना पड़़ेगा।

�	वह अधिक-से-अधिक अपने राजनीतिक दल की ओर से 
अनुशासनात््मक कार््रवाई की मांग कर सकता है। 

z	 रवि एस. नाइक और संजय बांदेकर बनाम भारत संघ, 
1994:
�	सर्वोच्च न््ययायालय ने कहा कि दसवीीं अनुसूची के तहत स््ववेच््छछा 

से सदस््यता छोड़ना उस पार्टी से औपचारिक रूप से इस््ततीफा 
देने का पर््ययाय नहीीं है, जिसका वह सदस््य है।

�	सदन के अंदर और बाहर किसी सदस््य के आचरण को 
देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि क््यया वह स््ववेच््छछा 
से सदस््यता छोड़ने के योग््य है।

आगे की राह 
z	 रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार सहित चुनावी कदाचार से निपटने के 

लिये सख््त कानून तथा नियम लागू करने की आवश््यकता है।
�	इसमेें अपराधियोों के लिये दंड बढ़़ाना, अभियान के वित्तपोषण 

मेें पारदर््शशिता बढ़़ाना और अनुपालन लागू करने के लिये 
स््वतंत्र चुनावी निकायोों को सशक्त बनाना शामिल हो सकता 
है।

z	 राजनीतिक दलोों को अपने सदस््योों के बीच अनुशासन और 
जवाबदेही को बढ़़ावा देने के लिये आंतरिक तंत्र अपनाने हेतु 
प्रोत््ससाहित करना चाहिये।
�	इसमेें पार्टी नेतृत््व को मज़बूत करना, अंतर-पार्टी लोकतंत्र को 

बढ़़ावा देना और नैतिक आचरण की संस््ककृति को बढ़़ावा देना 
शामिल हो सकता है।

z	 चुनावी अखंडता के महत्तत्व और क्रॉस-वोटिंग के परिणामोों के बारे 
मेें मतदाताओं तथा हितधारकोों के बीच जागरूकता बढ़़ाने की 
आवश््यकता है। इसमेें सार््वजनिक शिक्षा अभियान, चुनावी मुद्ददों 
की मीडिया कवरेज और नागरिकोों को अपने प्रतिनिधियोों को 
जवाबदेह ठहराने के लिये सशक्त बनाने की दिशा मेें नागरिक 
भागीदारी पहल शामिल हो सकती है।

भारत का सहकारिता क्षेत्र 
चर््चचा मेें क््योों?

हाल ही मेें भारतीय प्रधानमंत्री ने विश्व की सबसे बड़़ी अनाज 

भंडारण योजना के पायलट प्रोजेक््ट का उद्घाटन किया जिसका शुभारंभ 
वर््तमान मेें 11 राज््योों की 11 प्राथमिक कृषि ऋण समितियोों मेें किया 
गया है।
z	 यह सहकारिता क्षेत्र मेें एक महत्तत्वपूर््ण विकास को दर््शशाता है।

अनाज भंडारण योजना से संबंधित विशेषताएँ क््यया हैैं?
z	 परिचय: अनाज भंडारण योजना का लक्षष्य आगामी 5 वर्षषों मेें 

₹1.25 लाख करोड़ के निवेश के साथ 700 लाख टन भंडारण 
क्षमता स््थथापित करना है। 
�	इस परियोजना मेें भारत सरकार की विभिन्न मौजूदा योजनाओं 

को एकीकृत कर विकेेंद्रीकृत गोदामोों, कस््टम हायरिंग सेेंटरोों, 
प्रसंस््करण इकाइयोों, उचित मूल््य की दुकानोों आदि सहित 
PACS के स््तर पर कृषि बुनियादी ढाँचे का निर््ममाण करना 
शामिल है।

z	 अपेक्षित परिणाम: इस परियोजना के माध््यम से किसान 
PACS गोदामोों मेें अपनी उपज का भंडारण करने मेें, अगले 
फसल चक्र के लिये ब्रिज फाइनेेंस की पेशकश करने अथवा 
संकटपूर््ण अवधि के दौरान MSP पर फसल का विक्रय करने 
मेें सक्षम होोंगे।
�	अनाज के भंडारण क्षमता मेें वृद्धि करने से फसल के बाद होने 

वाले नुकसान मेें कमी आती है, किसानोों की आय मेें सुधार 
होता है और ज़मीनी स््तर पर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है, 
जिससे उपभोक्ताओं को लाभ होता है।

भारत मेें सहकारिता क्षेत्र की स््थथिति क््यया है?
z	 परिचय: सहकारी समितियाँ जन-केेंद्रित उद्यम हैैं जिनका 

स््ववामित््व, नियंत्रण और संचालन उनके सदस््योों द्वारा उनकी 
सामान््य आर््थथिक, सामाजिक तथा सांस््ककृतिक आवश््यकताओं एवं 
आकांक्षाओं की प्राप््तति के लिये किया जाता है। 
�	कृषि, ऋण, डेयरी, आवास और मत््स््य पालन जैसे विभिन्न 

क्षेत्ररों मेें 800,000 से अधिक सहकारी समीतियोों के साथ 
भारत का सहकारिता नेटवर््क विश्व के सबसे बड़़े नेटवर्ककों मेें 
से एक है।

z	 भारत मेें सहकारिता क्षेत्र का विकास:
�	प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56): व््ययापक सामुदायिक 

विकास के लिये सहकारी समितियोों को बढ़़ावा दिया गया।
�	बहु-राज््य सहकारी समिति अधिनियम, 2002: बहु-राज््य 

सहकारी समितियोों के गठन एवं उसकी कार््यप्रणाली हेतु 
प्रावधान करता है।

�	वर््ष 2011 का 97वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम: सहकारी 
समितियोों के गठन के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप 
मेें स््थथापित किया गया (अनुच््छछेद 19)।
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�	सहकारी समितियोों पर राज््य की नीति का एक नया 
निदेशक सिद््धाांत प्रस््ततुत किया गया (अनुच््छछेद 43-B)।

�	संविधान मेें "सहकारी समितियाँ" शीर््षक से एक नया 
भाग IX-B जोड़़ा गया (अनुच््छछेद 243-ZH से 243-
ZT)।

�	बहु-राज््य सहकारी समितियोों (MSCS) को नियंत्रित 
करने वाले कानून बनाने के लिये संसद को अधिकार 
दिया गया और साथ ही अन््य सहकारी समितियोों के 
लिये राज््य विधानसभाओं को अधिकार सौौंपा गया।

�	केेंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की स््थथापना (2021): सहकारी 
मामलोों की ज़िम््ममेदारी संभाली गई, जिसकी देख-रेख पहले 
कृषि मंत्रालय करता था।

�	बहु-राज््य सहकारी समितियाँ (संशोधन) अधिनियम, 2022: 
इसका उद्देश््य बहु-राज््य सहकारी समितियोों हेतु विनियमन 
बढ़़ाना है।
�	बहु-राज््य सहकारी समितियोों मेें बोर््ड चुनावोों की 

निगरानी हेतु सहकारी चुनाव प्राधिकरण की शुरुआत की 
गई।

�	बहु-राज््य सहकारी समितियोों को अपनी शेयरधारिता को 
भुनाने से पहले सरकारी अनुमति प्राप््त करने की 
आवश््यकता होती है।

�	संघर््षरत लोगोों को पुनर्जीवित करने के लिये लाभदायक 
बहु-राज््य सहकारी समितियोों द्वारा वित्त पोषित एक 
सहकारी पुनर््ववास, पुनर््ननिर््ममाण और विकास कोष की 
स््थथापना का आह्वान किया गया।

�	राज््य सहकारी समितियोों को राज््य कानूनोों के अधीन 
मौजूदा बहु-राज््य सहकारी समितियोों मेें विलय करने की 
अनुमति देता है।

z	 भारत मेें सहकारी समितियोों के उदाहरण:
�	प्राथमिक कृषि साख समितियाँ: वे अल््पकालिक सहकारी 

ऋण संरचना की ज़मीनी स््तर की शाखाएँ हैैं।
�	यह एक ओर अंतिम उधारकर्त्ताओं (किसानोों) और 

दूसरी ओर उच्च वित्तपोषण एजेेंसियोों अर््थथात् अनुसूचित 
वाणिज््ययिक बैैंकोों तथा RBI एवं नाबार््ड के बीच अंतिम 
कड़़ी के रूप मेें कार््य करता है।

�	अमूल (आनंद मिल््क यूनियन लिमिटेड): एक डेयरी दिग््गज 
और भारत की श्वेत क््राांति मेें अग्रणी, अमूल गुजरात मेें लाखोों 
दूध उत््पपादकोों का एक संघ है। इसकी सफलता ने भारत को 
दुनिया का सबसे बड़़ा दूध उत््पपादक देश बना दिया।

�	भारतीय किसान उर््वरक सहकारी: विश्व की सबसे बड़़ी 
उर््वरक सहकारी समितियोों मेें से एक, IFFCO पूरे भारत मेें 

किसानोों को गुणवत्तापूर््ण उर््वरक और कृषि सामग्री/निविष्टि 
प्रदान करने मेें महत्तत्वपूर््ण भूमिका निभाती है।

�	बागवानी उत््पपादक सहकारी विपणन और प्रसंस््करण 
सोसायटी (HOPCOMS): किसानोों के लिये उचित 
रिटर््न सुनिश्चित करने वाले कृषि उपज आउटलेट के अपने 
नेटवर््क के लिये प्रसिद्ध है।

�	लिज्जत पापड़ (श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़): पापड़ 
(भारतीय दाल से निर््ममित) उत््पपादन के माध््यम से महिलाओं 
को सशक्त बनाने वाली एक प्रेरक महिला सहकारी संस््थथा है। 

नोट: बंगाल सचिवालय सहकारी समिति बनाम आलोक कुमार 
मामले मेें सर्वोच्च न््ययायालय ने बहु-राज््य सहकारी समितियोों के संबंध 
मेें संसद और राज््य सहकारी समितियोों के मामले मेें राज््य विधानमंडलोों 
को उचित कानून बनाने का अधिकार देने का प्रस््तताव रखा।

भारत मेें सहकारी समितियोों के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ 
क््यया हैैं? 
z	 संचालन और प्रबंधन के मुद्दे:

�	सीमित व््ययावसायिकता: कई सहकारी समितियोों मेें पेशेवर 
प्रबंधन संरचनाओं का अभाव है, जो अकुशल संचालन और 
निर््णणायक क्षमता का कारण है।

�	राजनीतिक हस््तक्षेप: सहकारी समितियोों के कामकाज मेें 
राजनीतिक हस््तक्षेप उनकी स््ववायत्तता को कमज़ोर करता है 
और सदस््योों के हितोों को प्रभावी ढंग से पूरा करने की उनकी 
क्षमता को प्रभावित करता है।

z	 पूंजी और संसाधन बाधाएँ:
�	अपर््ययाप््त फंडिंग: सहकारी समितियाँ प्रायः विस््ततार, 

आधुनिकीकरण और नए उद्यमोों के विकास हेतु पर््ययाप््त पूंजी 
तक पहुुँचने के लिये संघर््ष करती हैैं।

�	सीमित बुनियादी ढाँचा: उचित भंडारण सुविधाओं, प्रसंस््करण 
इकाईयोों और बाज़ार संबंधोों की कमी, विशेष रूप से ग्रामीण 
क्षेत्ररों मेें छोटी सहकारी समितियोों की वृद्धि तथा 
प्रतिस््पर्द्धात््मकता मेें बाधा बनती है।

z	 सामाजिक और सांस््ककृतिक कारक:
�	कम जागरूकता और भागीदारी: संभावित सदस््योों के बीच 

सहकारी मॉडल और इसके लाभोों के बारे मेें जागरूकता की 
कमी उनकी भागीदारी को सीमित करती है।

�	सामाजिक असमानताएँ: कुछ मामलोों मेें, सामाजिक पदानुक्रम 
और जाति-आधारित विभाजन सहकारी समितियोों के भीतर 
समान भागीदारी एवं प्रतिनिधित््व के लिये बाधाएँ पैदा करते 
हैैं।
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भारत मेें सहकारी क्षेत्र के प्रोत््ससाहन हेतु क््यया उपाय किये 
जा सकते हैैं?
z	 बुनियादी ढाँचे का विकास: मूल््य शृृंखला को मज़बूत करने 

और सहकारी उत््पपादोों के लिये बाज़ार पहुुँच बढ़़ाने हेतु गोदामोों, 
कोल््ड स््टटोरेज सुविधाओं एवं प्रसंस््करण इकाइयोों जैसे बुनियादी 
ढाँचे के विकास मेें अधिक निवेश की आवश््यकता है।
�	साथ ही, सहकारी संचालन और प्रबंधन की दक्षता मेें सुधार 

के लिये प्रौद्योगिकी तथा डिजिटलीकरण को अपनाने को 
बढ़़ावा देने की आवश््यकता है।

z	 नवाचार हब के रूप मेें सहकारी समितियाँ: सहकारी समितियोों 
की धारणा को पारंपरिक और ग्रामीण से पृथक कर प्रयोग तथा 
नवाचार के केेंद्ररों मेें हस््तताांतरित करने की आवश््यकता है। 
�	साथ ही, अत््ययाधुनिक कृषि तकनीकोों के साथ कार््य करने 

वाली सहकारी समितियोों और नवीकरणीय ऊर््जजा पर ध््ययान 
केेंद्रित करने को उजागर करने की भी आवश््यकता है।

z	 सहकारी "प्रभावक": इसमेें युवा, तकनीक-प्रेमी सहकारी 
सदस््योों को वकील और विचारक नेतृत््वकर्त्ता के रूप मेें पहचानना 
और उनका पोषण करना, सोशल मीडिया तथा ऑनलाइन 
प््ललेटफॉर्ममों के माध््यम से सहकारी समितियोों की छवि को परिवर््ततित 
करना शामिल है।

z	 सहकारी त््वरण क्षेत्र: विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्ररों को सहकारी 
त््वरण क्षेत्र के रूप मेें नामित करना, जहाँ नियमोों मेें अस््थथायी रूप 
से शिथिलता प्रदान की जाती है और नवीन व््ययापार मॉडल के 
साथ विविध सहकारी प्रयोग को प्रोत््ससाहित करने हेतु प्रोत््ससाहन 
दिया जाता है।

z	 सहकारी नेतृत््व वाली पर््यटन पहल: ग्रामीण क्षेत्ररों मेें सहकारी 
संचालित इको-पर््यटन और समुदाय-आधारित पर््यटन पहल का 
विकास करना, जिससे यात्रियोों को स््थथानीय संस््ककृति, परंपराओं 
तथा आजीविका का अनुभव करने की अनुमति मिल सके।
�	इसमेें पर््यटन गतिविधियोों को सामूहिक रूप से प्रबंधित करने, 

आय उत््पन्न करने, प्राकृतिक संसाधनोों को संरक्षित करने और 
सतत् विकास को बढ़़ावा देने के लिये स््थथानीय समुदायोों को 
सशक्त बनाना शामिल है।

संसदीय विशेषाधिकार और संबंधित मामले
चर््चचा मेें क््योों?

हाल ही मेें सर्वोच्च न््ययायालय ने पी. वी. नरसिम््हहा राव बनाम राज््य 
(CBI/Spe) मामला, 1998, जिसे झारखंड मुक्ति मोर््चचा (JMM) 
रिश्वत मामले के रूप मेें भी जाना जाता है, मेें 25 वर््ष पुरानी बहुमत की 
राय को बदल दिया। सर्वोच्च न््ययायालय ने कहा कि रिश्वतखोरी संसदीय 
विशेषाधिकारोों द्वारा संरक्षित नहीीं है।

z	 पिछले फैसले मेें कहा गया था कि रिश्वत लेने वाले सांसदोों पर 
भ्रष्टाचार के लिये मुकदमा नहीीं चलाया जा सकता, यदि वे 
सहमति के अनुसार मतदान करते हैैं या सदन मेें बोलते हैैं।

पी. वी. नरसिम््हहा राव मामला और सर्वोच्च न््ययायालय का 
हालिया फैसला क््यया था?
z	 मामले की पृष्ठभूमि:

�	पी.वी. नरसिम््हहा राव मामला 1993 के झारखंड मुक्ति मोर््चचा 
(JMM) रिश्वतखोरी मामले को संदर््भभित करता है। इस 
मामले मेें कुछ सांसदोों के खिलाफ अविश्वास प्रस््तताव के 
विरुद्ध वोट करने के लिये रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया 
था।

�	इस मामले ने संसदीय प्रणाली के भीतर भ्रष्टाचार के आरोपोों 
को उजागर किया, विधायी प्रक्रियाओं की अखंडता और 
निर््ववाचित प्रतिनिधियोों की जवाबदेही के बारे मेें चिंताएँ उत््पन्न 
कीीं।

z	 1998 मामले मेें न््ययायालय की टिप््पणी:
�	वर््ष 1998 मेें सर्वोच्च न््ययायालय के फैसले ने सांसदोों (संसद 

सदस््योों) और विधानसभा के सदस््योों (विधायकोों) के लिये 
रिश्वत के मामलोों मेें अभियोजन से छूट की स््थथापना की, जब 
तक कि वे सौदेबाज़ी के अंत को पूरा नहीीं करते।
�	सर्वोच्च न््ययायालय ने माना कि अविश्वास प्रस््तताव के 

खिलाफ मत देने वाले रिश्वत लेने वालोों को संसदीय 
विशेषाधिकार (अनुच््छछेद 105(2)) के तहत आपराधिक 
मुकदमे से छूट दी गई थी।

�	इस निर््णय ने शासन और संसदीय लोकतंत्र के कामकाज मेें 
स््थथिरता के महत्तत्व को रेखांकित किया।

�	न््ययायालय की टिप््पणी ने व््यक्तिगत जवाबदेही पर सरकार के 
सुचारु संचालन को प्राथमिकता दी, यह सुझाव दिया कि 
रिश्वतखोरी के लिये सांसदोों पर मुकदमा चलाने से सरकार 
की स््थथिरता संभावित रूप से बाधित हो सकती है।

z	 2024 मामले मेें न््ययायालय की टिप््पणी:
�	7-न््ययायाधीशोों की संविधान पीठ ने पी. वी. नरसिम््हहा राव 

बनाम राज््य मामले, 1998 के 5-न््ययायाधीशोों की पीठ के 
फैसले को बदल दिया।
�	जिसमेें यह स््थथापित किया गया था कि संसद सदस््योों 

और विधान सभाओं के सदस््योों को छूट प्राप््त थी यदि वे 
इसके लिये रिश्वत लेने के बाद सदन मेें वोट देते थे।

�	सर्वोच्च न््ययायालय ने लोकतांत्रिक सिद््धाांतोों और शासन पर 
रिश्वतखोरी के हानिकारक प्रभाव पर ज़ोर दिया।
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�	न््ययायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि रिश्वत लेना एक 
अलग आपराधिक कृत््य है, जो संसद या विधानसभा के भीतर 
सांसदोों के मूल कर्तत्तव््योों से असंबंधित है।
�	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 'लोक सेवक 

को रिश्वत देने से संबंधित अपराध' से संबंधित है।
�	इसलिये संविधान के अनुच््छछेद 105 और 194 के तहत प्रदान 

की गई छूट रिश्वतखोरी के मामलोों तक विस््ततारित नहीीं होती 
है।
�	यह निर््णय भारत मेें एक ज़िम््ममेदार, उत्तरदायी और 

प्रतिनिधि लोकतंत्र के आदर्शशों को बनाए रखने के लक्षष्य 
के साथ, केवल स््थथिरता के बदले शासन मेें जवाबदेही 
एवं अखंडता को प्राथमिकता देने की दिशा मेें बदलाव 
का प्रतीक है।

संसदीय विशेषाधिकार क््यया हैैं?
z	 परिचय:

�	संसदीय विशेषाधिकार संसद के सदस््योों और उनकी समितियोों 
को प्राप््त विशेष अधिकार, उन््ममुक्तियाँ एवं छूट हैैं।
�	ये विशेषाधिकार भारतीय संविधान के अनुच््छछेद 105 मेें 

परिभाषित हैैं।
�	अनुच््छछेद 194 राज््योों की विधान सभाओं के सदस््योों को 

समान विशेषाधिकार की गारंटी देता है।
�	इन विशेषाधिकारोों के तहत, संसद सदस््योों को अपने कर्तत्तव््योों 

के दौरान दिये गए किसी भी बयान या किये गए कार््य के लिये 
किसी भी नागरिक दायित््व (लेकिन आपराधिक दायित््व 
नहीीं) से छूट दी गई है।

�	संसद ने सभी विशेषाधिकारोों को विस््ततृत रूप से संहिताबद्ध 
करने के लिये कोई विशेष कानून नहीीं बनाया है। वे पाँच स्रोतोों 
पर आधारित हैैं:
�	संवैधानिक प्रावधान
�	संसद द्वारा बनाये गए विभिन्न कानून
�	दोनोों सदनोों के नियम
�	संसदीय सम््ममेलन
�	न््ययायिक व््ययाख््ययाएँ

z	 व््यक्तिगत सदस््य के विशेषाधिकार:
�	संसद मेें अभिव््यक्ति की स््वतंत्रता {अनुच््छछेद 105(1)}
�	किसी सदस््य को संसद या उसकी किसी समिति [अनुच््छछेद 

105(2)] मेें कही गई किसी बात या दिये गए वोट के संबंध 
मेें किसी भी न््ययायालय मेें किसी भी कार््यवाही से छूट।

�	किसी भी रिपोर््ट, पेपर, वोट या कार््यवाही {अनुच््छछेद 
105(2)} के संसद के किसी भी सदन के अधिकार के तहत 
या प्रकाशन के संबंध मेें किसी भी न््ययायालय मेें कार््यवाही से 
किसी व््यक्ति को छूट। 

�	प्रक्रिया की किसी भी कथित अनियमितता के आधार पर 
संसद मेें किसी भी कार््यवाही [अनुच््छछेद 122(1)] की वैधता 
की जाँच करने के लिये न््ययायालयोों पर प्रतिबंध। 

�	सदन या उसकी समिति की बैठक जारी रहने के दौरान और 
बैठक शुरू होने से चालीस दिन पूर््व व समाप््तति (सिविल 
प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 135A) के चालीस दिन 
बाद तक दीवानी मामलोों मेें सदस््योों की गिरफ््ततारी से मुक्ति।

z	 सदन का सामूहिक विशेषाधिकार:
�	किसी सदस््य की गिरफ््ततारी, हिरासत, दोषसिद्धि, कारावास 

और रिहाई की तत््ककाल सूचना प्राप््त करने का सदन का 
अधिकार।

�	सभापति/अध््यक्ष की अनुमति प्राप््त किये बिना सदन के 
परिसर के भीतर गिरफ््ततारी से छूट और कानूनी प्रक्रिया।

�	सदन की गुप््त बैठक की कार््यवाही के प्रकाशन का संरक्षण।
�	संसदीय समिति के समक्ष प्रस््ततुत किये गए साक्षष्य और उसकी 

रिपोर््ट एवं कार््यवाही को कोई भी तब तक प्रकट या प्रकाशित 
नहीीं कर सकता जब तक कि इन््हेें सदन के समक्ष न रखा 
जाए।

�	किसी संसदीय समिति के समक्ष दिये गए साक्षष्य और उसके 
प्रतिवेदन तथा उसकी कार््यवाही को को किसी के द्वारा तब 
तक प्रकट अथवा प्रकाशित नहीीं किया जा सकता जब तक 
कि उन््हेें सभा पटल पर न रख दिया गया हो।

�	संसद सदस््य अथवा सभा के पदाधिकारी सभा की अनुमति 
के बिना न््ययायालयोों मेें सदन की कार््यवाही के संबंध मेें न तो 
कोई साक्षष्य दे सकते हैैं, न ही कोई दस््ततावेज़ प्रस््ततुत कर सकते 
हैैं।

नोट:
z	 केरल राज््य बनाम के.अजित केस, 2021 मेें सर्वोच्च न््ययायालय ने 

निर््णय किया कि, "विशेषाधिकार और उन््ममुक्तियाँ देश के सामान््य 
कानून से छूट का दावा करने का माध््यम नहीीं हैैं, विशेष रूप से 
आपराधिक कानून के मामले मेें जो प्रत््ययेक नागरिक की कार््रवाई 
को नियंत्रित करता है।"

z	 जुलाई 2021 मेें सर्वोच्च न््ययायालय ने केरल सरकार की अपने 
विधायकोों के खिलाफ आपराधिक मामले वापस लेने की याचिका 
खारिज की जिन पर विधानसभा मेें आरोप लगाए गए थे।

संसदीय विशेषाधिकारोों के संबंध मेें अंतर््रराष्ट्रीय प्रथाएँ 
क््यया हैैं?
z	 यूनाइटेड किंगडम:

�	वेस््टमिंस््टर की संसद को उक्त प्रकार के विशेषाधिकार प्राप््त 
हैैं, जिनमेें वाक् स््वतंत्रता, गिरफ््ततारी से उन््ममुक्ति और अपनी 
कार््यवाही को विनियमित करने का अधिकार शामिल है।
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�	ये विशेषाधिकार कानून, सामान््य कानून और पूर््व निर््णय/
उदाहरण के संयोजन के माध््यम से स््थथापित किये जाते हैैं।

z	 कनाडा: 
�	कनाडा की संसद ने भी अपने सदस््योों के लिये विशेषाधिकार 

का प्रावधान किया है जिनमेें वाक् स््वतंत्रता, गिरफ््ततारी से 
उन््ममुक्ति और विशेषाधिकार के उल्लंघन के लिये दंडित करने 
का अधिकार शामिल है।

�	ये विशेषाधिकार संविधान अधिनियम, 1867 और कनाडा 
संसद अधिनियम मेें उल्लिखित हैैं।

z	 ऑस्ट्रेलिया: ऑस्ट्रेलिया की संसद अपने संविधान मेें निहित 
विशेषाधिकारोों के साथ समान सिद््धाांतोों का अनुपालन करती है। 
सदस््योों को वाक् स््वतंत्रता, गिरफ््ततारी से उन््ममुक्ति और अपनी 
कार््यवाही को विनियमित करने का अधिकार प्राप््त है।

संसदीय विशेषाधिकारोों को संहिताबद्ध करने की क््यया 
आवश््यकता है?
z	 संसदीय विशेषाधिकारोों को संहिताबद्ध करने की 

आवश््यकता:
�	स््पष्टता और परिशुद्धता: विशेषाधिकारोों को संहिताबद्ध करने 

से संसदीय विशेषाधिकारोों की स््पष्ट और सटीक परिभाषा 
सुनिश्चित होगी। यह किसी भी अस््पष्टता को दूर करते हुए 
विशेषाधिकारोों के उल्लंघनोों का स््पष्टीकरण करने मेें सहायता 
प्रदान करेगा।
�	एक संविधि/कानून एक सटीक सीमा स््थथापित करेगा 

जिसके प्रावधानोों के अतिरिक्त विशेषाधिकार उल्लंघन 
के लिये कोई दंड नहीीं दिया जा सकता है।

�	विस््ततारित उत्तरदायित््व: संसदीय विशेषाधिकार के लिये स््पष्ट 
दिशा-निर्देश बेहतर उत्तरदायित््व तंत्र की सुविधा प्रदान करेेंगे 
जिससे सांसद अपने विशेषाधिकारोों का ज़िम््ममेदारीपूर््ण उपयोग 
करने मेें सक्षम होोंगे और साथ ही उनकी उचित जाँच तथा 
निरीक्षण भी किया जा सकेगा।

�	आधुनिकीकरण और अनुकूलन: संसदीय विशेषाधिकार को 
संहिताबद्ध करने से समकालीन शासन प्रथाओं और सामाजिक 
मानदंडोों को प्रतिबिंबित करने के लिये मौजूदा कानूनोों को 
अद्यतन तथा आधुनिक बनाने का अवसर मिलेगा जिससे यह 
सुनिश्चित होगा कि विधायी विशेषाधिकार तीव्रता से विकसित 
हो रहे राजनीतिक परिदृश््य मेें प्रासंगिक तथा प्रभावी बने रहेेंगे।

�	नियंत्रण एवं संतुलन: संहिताकरण से विशेषाधिकारोों पर 
नियंत्रण और संतुलन स््थथापित होगा, जिससे उनके दुरुपयोग 
को रोका जा सकेगा। इससे प्रेस की स््वतंत्रता मेें अनावश््यक 
कटौती पर भी रोक लगेगी।

z	 संसदीय विशेषाधिकारोों को संहिताबद्ध करने की 
आवश््यकता नहीीं है:
�	संसदीय स््ववायत्तता पर अतिक्रमण का जोखिम: संसदीय 

विशेषाधिकार को संहिताबद्ध करने से संसदीय मामलोों को 
अधिक न््ययायिक जाँच या सरकारी हस््तक्षेप के अधीन करके 
संभावित रूप से विधायिका की स््ववायत्तता पर अतिक्रमण हो 
सकता है।

�	संवैधानिक आदेश के विरुद्ध: अनुच््छछेद 122 न््ययायालय पर 
संसद की कार््यवाही की जाँच न करने के प्रतिबंध से संबंधित 
है। इसमेें आगे निम््नलिखित कहा गया है: प्रक्रिया की किसी 
भी कथित अनियमितता के आधार पर संसद मेें किसी भी 
कार््यवाही की वैधता पर प्रश्न नहीीं उठाया जाएगा।

�	लचीलेपन मेें कमी: संहिताकरण संसदीय विशेषाधिकार के 
लचीलेपन को सीमित कर सकता है, जिससे अप्रत््ययाशित 
परिस््थथितियोों अथवा बदलती राजनीतिक गतिशीलता के 
अनुकूल होना चुनौतीपूर््ण हो सकता है जिसके लिये विधायी 
मामलोों हेतु अधिक सूक्षष्म दृष्टिकोण की आवश््यकता हो 
सकती है।

�	जटिलता एवं लंबी प्रक्रिया: संसदीय विशेषाधिकार को 
संहिताबद्ध करने की प्रक्रिया जटिल और समय लेने वाली हो 
सकती है, जिसमेें विधायकोों, कानूनी विशेषज्ञञों तथा नागरिक 
समाज संगठनोों सहित हितधारकोों के बीच व््ययापक विचार-
विमर््श एवं आम सहमति बनाने की आवश््यकता होती है।

आगे की राह
z	 सुचारु कामकाज सुनिश्चित करने के लिये सदस््योों को संसदीय 

विशेषाधिकार दिये जाते हैैं। हालाँकि इन विशेषाधिकारोों को 
मौलिक अधिकारोों के साथ संरेखित किया जाना चाहिये, क््योोंकि 
सांसद नागरिकोों का प्रतिनिधित््व करते हैैं।

z	 यदि विशेषाधिकार इन अधिकारोों से टकराते हैैं, तो लोकतंत्र अपना 
सार खो देता है। सांसदोों को विशेषाधिकारोों का उपयोग ज़िम््ममेदारी 
से किया जाना चाहिये और साथ ही इसके दुरुपयोग से भी बचना 
चाहिये।

केेंद्र ने CAA कार््ययान््वयन के लिये  
नियमोों को अधिसूचित किया

चर््चचा मेें क््योों?
हाल ही मेें भारत सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 

के नियमोों को अधिसूचित किया, जिससे दिसंबर 2019 मेें संसद द्वारा 
पारित होने के 4 वर््ष बाद इसके कार््ययान््वयन का मार््ग प्रशस््त हुआ।
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z	 CAA, 2019 एक भारतीय कानून है जो पाकिस््ततान, बांग््ललादेश 
तथा अफगानिस््ततान से छह धार््ममिक अल््पसंख््यकोों: हिंदू, सिख, 
बौद्ध, जैन, पारसी एवं ईसाई से संबंधित प्रवासियोों के लिये 
भारतीय नागरिकता का मार््ग प्रदान करता है।

नागरिकता संशोधन कानून को लेकर सरकार द्वारा जारी 
किये गए नियम क््यया हैैं?
z	 ऐतिहासिक संदर््भ: सरकार ने शरणार््थथियोों की दुर््दशा को दूर 

करने के लिये पहले भी कदम उठाए हैैं, जिसमेें वर््ष 2004 मेें 
नागरिकता नियमोों मेें संशोधन तथा वर््ष 2014, वर््ष 2015, वर््ष 
2016 एवं वर््ष 2018 मेें की गई अधिसूचनाएँ भी शामिल हैैं।

z	 CAA नियम 2024: नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 
6B CAA के अंर््तगत नागरिकता के लिये आवेदन प्रक्रिया का 
आधार है। भारतीय नागरिकता हेतु पात्र होने के लिये आवेदक को 
अपनी राष्ट्रीयता, धर््म, भारत मेें प्रवेश की तिथि एवं भारतीय 
भाषाओं मेें से किसी एक मेें दक्षता का प्रमाण देना होगा।
�	मूल देश का प्रमाण: लचीली आवश््यकताएँ विभिन्न दस््ततावेज़ोों 

की अनुमति देती हैैं, जिनमेें जन््म अथवा शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, 
पहचान दस््ततावेज़, लाइसेेंस, भूमि रिकॉर््ड अथवा उल्लिखित 
देशोों की नागरिकता सिद्ध करने वाला कोई भी दस््ततावेज़ 
शामिल है।

�	भारत मेें प्रवेश की तिथि: आवेदक भारत मेें प्रवेश के प्रमाण 
के रूप मेें 20 अलग-अलग दस््ततावेज़ प्रदान कर सकते हैैं, 
जिनमेें वीज़़ा, आवासीय परमिट, जनगणना पर््चचियाँ, ड्राइविंग 
लाइसेेंस, आधार कार््ड, राशन कार््ड, सरकारी अथवा 
न््ययायालयी पत्र, जन््म प्रमाण-पत्र और बहुत कुछ शामिल हैैं।

z	 नियमोों के क्रियान््वयन के लिये तंत्र: 
�	गृह मंत्रालय (MHA) ने CAA के अंर््तगत नागरिकता 

आवेदनोों को संसाधित करने का काम केेंद्र सरकार के तहत 
डाक विभाग एवं जनगणना अधिकारियोों को सौौंपा है।
�	इंटेलिजेेंस ब््ययूरो (IB) जैसी केेंद्रीय सुरक्षा एजेेंसियोों 

द्वारा पृष्ठभूमि एवं सुरक्षा जाँच की जाएगी।
�	आवेदनोों पर अंतिम निर््णय प्रत््ययेक राज््य मेें निदेशक 

(जनगणना संचालन) के नेतृत््व वाली सशक्त समितियोों द्वारा 
किया जाएगा।

�	इन समितियोों मेें इंटेलिजेेंस ब््ययूरो, पोस््ट मास््टर जनरल, राज््य 
अथवा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केेंद्र सहित विभिन्न विभागोों के 
अधिकारी एवं राज््य सरकार के गृह विभाग के साथ ही मंडल 
रेलवे प्रबंधक के प्रतिनिधि भी शामिल होोंगे।
�	डाक विभाग के अधीक्षक की अध््यक्षता मेें ज़िला-

स््तरीय समितियाँ आवेदनोों की जाँच करेेंगी, जिसमेें 
ज़िला कलेक््टर कार््ययालय का एक प्रतिनिधि आमंत्रित 
सदस््य होगा।

z	 आवेदनोों का प्रसंस््करण: केेंद्र द्वारा स््थथापित अधिकार प्राप््त 
समिति एवं ज़िला स््तरीय समिति (DLC), राज््य नियंत्रण को 
दरकिनार करते हुए नागरिकता आवेदनोों पर कार््रवाई करेगी।
�	DLC आवेदन प्राप््त करेगा और अंतिम निर््णय निदेशक 

(जनगणना संचालन) की अध््यक्षता वाली अधिकार प्राप््त 
समिति द्वारा किया जाएगा।

नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 क््यया है?
z	 भारत मेें नागरिकता: नागरिकता एक व््यक्ति तथा राज््य के बीच 

कानूनी स््थथिति और संबंध है जिसमेें विशिष्ट अधिकार एवं कर्तत्तव््य 
शामिल होते हैैं।

�	भारत मेें नागरिकता संविधान के अंर््तगत संघ सूची मेें सूचीबद्ध है और इस प्रकार यह संसद के विशेष क्षेत्राधिकार के अंतर््गत है।
�	26 जनवरी, 1950 को भारत के संविधान द्वारा भारतीय नागरिकता के लिये पात्र लोगोों की श्रेणियाँ स््थथापित कीीं।

�	इसने संसद को नागरिकता के अतिरिक्त पहलुओं, जैसे अनुदान तथा अपरिग्रह को विनियमित करने का अधिकार भी प्रदान किया। 
�	इस अधिकार के अंर््तगत संसद ने नागरिकता अधिनियम, 1955, लागू किया गया।   
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�	अधिनियम निर््ददिष्ट करता है कि भारत मेें नागरिकता पाँच 
तरीकोों से हासिल की जा सकती है: भारत मेें जन््म से, वंश 
द्वारा, पंजीकरण के माध््यम से, प्राकृतिककरण (भारत मेें 
विस््ततारित निवास) द्वारा और भारत मेें क्षेत्र को शामिल करके।
�	राजदूतोों के लिये भारत मेें जन््मेें बच्चे केवल देश मेें उनके 

जन््म के आधार पर भारतीय नागरिकता हेतु पात्र नहीीं हैैं।
z	 परिचय: पाकिस््ततान, बांग््ललादेश और अफगानिस््ततान से हिंदू, 

सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई प्रवासियोों को नागरिकता देने 
के लिये नागरिकता अधिनियम, 1955 मेें वर््ष 2019 मेें संशोधन 
किया गया था।
�	संशोधन के तहत, 31 दिसंबर 2014 को भारत मेें आकर रहने 

वाले और अपने मूल देश मेें "धार््ममिक उत््पपीड़न, भय या 
धार््ममिक उत््पपीड़न" का सामना करने वाले प्रवासियोों को त््वरित 
नागरिकता के लिये पात्र बनाया जाएगा।

�	यह छह समुदायोों के सदस््योों को विदेशी अधिनियम, 1946 
और पासपोर््ट अधिनियम, 1920 के तहत किसी भी आपराधिक 
मामले से छूट देता है, जो अवैध रूप से देश मेें प्रवेश करने 
तथा समाप््त वीज़ा एवं परमिट पर रहने के लिये सज़ा निर््ददिष्ट 
करता है।

z	 रियायत (Relaxations): नागरिकता अधिनियम, 1955 
के अंतर््गत देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप््त करने हेतु आवेदक को 
पिछले 12 महीनोों से लगातार और साथ ही पिछले 14 वर्षषों मेें से 
11 वर््ष भारत मेें रहा होना चाहिये।
�	वर््ष 2019 के संशोधन निर््ददिष्ट छह धर्ममों और उपर््ययुक्त तीन 

देशोों से संबंधित आवेदकोों के लिये भारत मेें 11 वर््ष रहने की 
शर््त को 6 वर््ष करता है।

z	 छूट (Exemptions): CAA भारतीय संविधान की 
छठी अनुसूची के तहत उल्लिखित क्षेत्ररों पर लागू नहीीं होगा, 
जिसमेें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम राज््योों के जनजातीय 
क्षेत्र शामिल हैैं।
�	इसके अतिरिक्त, इनर लाइन परमिट सिस््टम के अंतर््गत आने 

वाले क्षेत्ररों को भी CAA से छूट दी गई है।
�	इनर लाइन की अवधारणा पूर्वोत्तर की आदिवासी बहुल 

पहाड़़ियोों को मैदानी इलाकोों से अलग करती है। यह 
पहाड़ी क्षेत्ररों मेें प्रवेश करने तथा निवास करने के लिये 
अन््य क्षेत्ररों के भारतीय नागरिकोों को इनर लाइन परमिट 
(ILP) की आवश््यकता होती है।

�	वर््तमान मेें, इनर लाइन परमिट भारतीय नागरिकोों सहित 
सभी व््यक्तियोों की अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम और 
नगालैैंड की यात्रा को नियंत्रित करता है।

�	इस बहिष््ककार का उद्देश््य उत्तर-पूर्वी क्षेत्र मेें आदिवासी और 
स््वदेशी समुदायोों के हितोों की रक्षा करना है, यह सुनिश्चित 
करना कि इन क्षेत्ररों मेें रहने वाले व््यक्ति CAA, 2019 के 
प्रावधानोों के तहत नागरिकता नहीीं मांग सकते हैैं।

CAA, 2019 से संबंधित चिंताएँ क््यया हैैं?
z	 संवैधानिक चुनौती: आलोचकोों का तर््क है कि यह भारतीय 

संविधान के अनुच््छछेद 14 का उल्लंघन करता है, जो कानून के 
समक्ष समानता के अधिकार की गारंटी देता है और धर््म के आधार 
पर भेदभाव पर रोक लगाता है।
�	CAA मेें धर््म के आधार पर नागरिकता देने के प्रावधान को 

भेदभावपूर््ण माना जाता है।
z	 मताधिकार से वंचित होने की संभावना: CAA को अक््सर 

राष्ट्रीय नागरिक रजिस््टर (NRC) से जोड़़ा जाता है, जो अवैध 
अप्रवासियोों की पहचान करने हेतु प्रस््ततावित राष्ट्रव््ययापी अभ््ययास 
है।
�	आलोचकोों को डर है कि CAA और दोषपूर््ण NRC का 

संयोजन कई नागरिकोों को मताधिकार से वंचित कर सकता है 
जो अपने दस््ततावेज़ साबित करने मेें असमर््थ हैैं।
�	अगस््त 2019 मेें जारी असम NRC के अंतिम मसौदे 

से 19.06 लाख से अधिक लोगोों को बाहर कर दिया 
गया था।

z	 असम समझौते पर प्रभाव: असम मेें, असम समझौते, 1985 के 
साथ CAA की अनुकूलता को लेकर एक विशेष चिंता है।
�	समझौते ने असम मेें नागरिकता निर््धधारित करने के लिये 

मानदंड स््थथापित किये जिसमेें निवास हेतु विशिष्ट कट-ऑफ 
तारीखेें भी शामिल थीीं।

�	CAA मेें नागरिकता देने के लिये अलग समयसीमा का 
प्रावधान असम समझौते के प्रावधानोों के साथ टकराव पैदा कर 
सकता है, जिससे कानूनी और राजनीतिक जटिलताएँ पैदा हो 
सकती हैैं।

z	 पंथनिरपेक्षता और सामाजिक एकजुटता: CAA के तहत 
धर््म को नागरिकता पात्रता के मानदंड के रूप मेें प्रदर््शशित किया 
गया जो भारत मेें पंथनिरपेक्षता और सामाजिक एकजुटता पर 
इसके प्रभाव के संबंध मेें व््ययापक चिंताएँ उत््पन्न करता हैैं।
�	आलोचकोों का तर््क है कि कुछ धार््ममिक समुदायोों को अन््य 

समुदायोों की तुलना मेें विशेषाधिकार प्रदान करने से भारत के 
गठन से संबंधित पंथनिरपेक्ष सिद््धाांत प्रभावित हो सकते हैैं 
जिसके परिणामस््वरूप सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है।

z	 कुछ धार््ममिक समुदायोों का बहिष््ककार: CAA और इससे 
संबधित बाद के नियमोों मेें अपने मूल देशोों मेें धार््ममिक उत््पपीड़न का 
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शिकार हुए कुछ धार््ममिक समुदायोों जैसे श्रीलंकाई तमिल तथा 
तिब््बती बौद्ध का अपवर््जन (शामिल न करना) किया गया है जो 
एक चिंता का विषय है।

नोट:
पश्चिम बंगाल के मतुआ समुदाय {पूर्वी पाकिस््ततान (वर््तमान 

बांग््ललादेश) के हिंदू शरणार्थी)} ने CAA के नियमोों का स््ववागत 
किया है। यह अधिसूचना मतुआ संप्रदाय के संस््थथापक हरिचंद ठाकुर 
की जयंती के साथ मेल खाती है जिनका जन््म वर््ष 1812 मेें वर््तमान 
बांग््ललादेश मेें हुआ था।

आगे की राह
z	 शरणार्थी हेतु समावेशी नीति: संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम््ममेलन 

के अनुरूप भारत मेें धर््म, जाति अथवा किसी अन््य मनमाने 
मानदंड के आधार रहित एक अधिक समावेशी शरणार्थी नीति 
विकसित करने की आवश््यकता है।
�	साथ ही सभी व््यक्तियोों को उनकी पृष्ठभूमि की परवाह किये 

बिना समान अवसर प्रदान करते हुए नागरिकता कानून मेें 
समता और भेदभाव मुक्त सिद््धाांतोों की प्राथमिकता सुनिश्चित 
की जानी चाहिये।

z	 प्रलेखीकरण हेतु सहायता: नागरिकता सत््ययापित करने हेतु 
आवश््यक दस््ततावेज़ प्राप््त करने मेें व््यक्तियोों, विशेष रूप से 
हाशिए पर रहने वाले समुदायोों की सहायता के लिये उपाय लागू 
करने की आवश््यकता है।

�	नागरिकता सुनिश्चित करने हेतु व््यक्तियोों को नागरिकता 
सत््ययापन प्रक्रिया मेें मदद करने के लिये सहायता सेवाएँ और 
संसाधन प्रदान करना।

z	 हितधारक सहभागिता और संवाद: CAA से संबंधित 
शिकायतोों और चिंताओं का समाधान करने के लिये नागरिक 
समाज संगठनोों, धार््ममिक नेताओं तथा इसका विरोध करने वाले 
समुदायोों के साथ सार््थक वार््तता एवं परामर््श की सुविधा प्रदान 
करना।

z	 अंतर््रराष्ट्रीय स््तर पर अन््य देशोों के साथ सहभागिता: धार््ममिक 
उत््पपीड़न और मानवाधिकारोों के उल्लंघन से संबंधित चिंताओं का 
समाधान करने के लिये पड़़ोसी देशोों, विशेष रूप से पाकिस््ततान, 
अफगानिस््ततान तथा बांग््ललादेश के साथ वार््तता करना।
�	भारत को धार््ममिक स््वतंत्रता और सहिष््णणुता को प्रोत््ससाहन देने 

के उद्देश््य से क्षेत्रीय सहयोग तथा राजनयिक पहल की दिशा 
मेें भी कार््य करना चाहिये।

z	 शैक्षिक और जागरूकता अभियान: शैक्षिक और जागरूकता 
अभियान के माध््यम से नागरिकता कानूनोों के संबंधी मेें सटीक 
जानकारी प्रसारित कर गलत सूचना अथवा गलत धारणाओं को 
दूर करने की आवश््यकता है।
�	भारतीय संविधान मेें निहित समता, पंथनिरपेक्षता और 

समावेशिता के सिद््धाांतोों की सार््वजनिक समझ को बढ़़ावा 
देना।

nnn
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घरेलू उपभोग व््यय सर्वेक्षण 2022-23
चर््चचा मेें क््योों?

हाल ही मेें सांख््ययिकी और कार््यक्रम कार््ययान््वयन मंत्रालय ने 
अगस््त 2022 से जुलाई 2023 के दौरान किये गए अखिल भारतीय 
घरेलू उपभोग व््यय सर्वेक्षण के परिणामोों का प्रकटीकरण किया।
सर्वेक्षण से संबंधित प्रमुख बिंदु क््यया हैैं?
z	 परिचय: घरेलू उपभोग व््यय सर्वेक्षण प्रत््ययेक 5 वर््ष मेें राष्ट्रीय 

सांख््ययिकी कार््ययालय द्वारा आयोजित किया जाता है।
�	इसे परिवारोों द्वारा वस््ततुओं और सेवाओं के उपभोग से संबंधित 

जानकारी एकत्र करने के लिये अभिकल््पपित किया गया है।
�	HCES मेें एकत्र किये गए डेटा का उपयोग सकल घरेलू 

उत््पपाद, निर््धनता दर और उपभोक्ता मूल््य मुद्रास््फफीति जैसे 
विभिन्न अन््य व््ययापक आर््थथिक संकेतक प्राप््त करने के लिये 
भी किया जाता है।
�	नीति आयोग के अनुसार हाल ही मेें किये गए उपभोक्ता 

व््यय सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि देश मेें निर््धनता 
घटकर 5% पर आ गई है।

�	सरकार द्वारा वर््ष 2017-18 मेें आयोजित अंतिम HCES के 
निष््कर््ष के संबंध मेें "डेटा गुणवत्ता" संबंधी मुद्ददों का हवाला 
देते हुए सरकार ने परिणाम जारी नहीीं किये थे।

z	 उत््पन्न जानकारी: यह सर्वेक्षण वस््ततुओं (खाद्य और गैर-खाद्य 
वस््ततुओं सहित) और सेवाओं दोनोों के संबंध मेें सामान््य व््यय की 
जानकारी प्रदान करता है।
�	इसके अतिरिक्त यह घरेलू मासिक प्रति व््यक्ति उपभोक्ता व््यय 

के अनुमानोों का आकलन करने और विभिन्न MPCE 
श्रेणियोों मेें घरोों तथा व््यक्तियोों के वितरण का विश्लेषण करने 
मेें सहायता प्रदान करता है।

z	 सर्वेक्षण की मुख््य विशेषताएँ: इस सर्वेक्षण मेें प्रधानमंत्री गरीब 
कल््ययाण योजना जैसे विभिन्न सामाजिक कल््ययाण कार््यक्रमोों के 
माध््यम द्वारा प्रदत्त निःशुल््क वस््ततुओं के मूल््य आँकड़ोों को 
शामिल किये बिना परिवारोों की औसत मासिक प्रति व््यक्ति 
उपभोग व््यय का अनुमान तैयार किया गया।

z	 MPCE मेें वृद्धि: सर्वेक्षण के अनुसार वर््ष 2011-12 के बाद 
से शहरी परिवारोों मेें MPCE मेें 33.5% की वृद्धि हुई जो 
वर््तमान मेें ₹3,510 हो गई है जबकि ग्रामीण भारत के MPCE 
मेें 40.42% की वृद्धि के साथ यह ₹2,008 हो गया है।
�	 सत्र 2022-23 मेें ग्रामीण घरेलू व््यय का 46% और शहरी 

घरेलू व््यय का 39% खाद्य पदार्थथों पर हुआ था।

Hkkjrh; vFkZO;oLFkk
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z	 जनसंख््यया प्रतिशत के आधार पर MPCE का वितरण: 
MPCE द्वारा रैैंक किये गए भारत की ग्रामीण आबादी के 
निचले 5% का औसत MPCE 1,373 रुपए है, जबकि शहरी 
क्षेत्ररों मेें समान श्रेणी की आबादी के लिये यह 2,001 रुपए है।
�	MPCE द्वारा रैैंक किये गए भारत की ग्रामीण और शहरी 

आबादी के शीर््ष 5% का औसत MPCE क्रमशः 10,501 
रुपए तथा 20,824 रुपए है।

z	 राज््य के आधार पर MPCE भिन्नताएँ: सिक्किम मेें ग्रामीण 
(₹7,731) और शहरी क्षेत्ररों (₹12,105) दोनोों मेें उच्चतम 
MPCE है, जबकि छत्तीसगढ़ मेें ग्रामीण परिवारोों के लिये 
₹2,466 तथा शहरी परिवारोों के लिये ₹4,483 के साथ MPCE 
सबसे न््ययून है।
�	राज््योों मेें औसत MPCE मेें ग्रामीण-शहरी अंतर मेघालय 

(83%) मेें सबसे अधिक है, इसके बाद छत्तीसगढ़ (82%) 
है।

z	 केेंद्रशासित प्रदेश के आधार पर MPCE भिन्नताएँ: 
केेंद्रशासित प्रदेश मेें MPCE चंडीगढ़ मेें सबसे अधिक है 
(ग्रामीण 7,467 रुपए और शहरी 12,575 रुपए), जबकि, 
ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्ररों के लिये यह क्रमशः लद्दाख (4,035 
रुपए) तथा लक्षद्वीप (5,475 रुपए) मेें सबसे कम है।

z	 खाद्य व््यय रुझान: वर््ष 1999-2000 के सर्वेक्षण के बाद से, 
भोजन पर व््यय का हिस््ससा धीरे-धीरे कम हो गया है और शहरी व 
ग्रामीण दोनोों परिवारोों के लिये गैर-खाद्य वस््ततुओं का हिस््ससा बढ़ 
गया है।
�	खाद्य व््यय मेें गिरावट को आय मेें वृद्धि के रूप मेें समझा 

जाता है, जिसका अर््थ है चिकित््ससा, वस्तत्र, शिक्षा, वाहन, 
धारणीय वस््ततुएँ, ईंधन, मनोरंजन जैसे अन््य व््यय के लिये 
अधिक धन होना।

�	हालिया सर्वेक्षण परिणाम से पता चला है कि ग्रामीण एवं 
शहरी दोनोों घरोों मेें कुल खाद्य उपभोग व््यय मेें अनाज और 
दालोों की हिस््ससेदारी कम हो रही है।
�	गैर-खाद्य वस््ततुओं मेें, परिवहन पर व््यय का हिस््ससा 

सबसे अधिक था।
�	वर््ष 2022-23 तक गैर-खाद्य वस््ततुओं मेें ईंधन और 

प्रकाश पर सबसे अधिक खपत खर््च होता था।
राष्ट्रीय सांख््ययिकी कार््ययालय क््यया है?
z	 परिचय: वर््ष 2019 मेें केेंद्रीय सांख््ययिकी कार््ययालय (CSO) 

एवं राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार््ययालय (NSSO) को विलय 
करके गठित किया गया।
�	सी. रंगराजन समिति ने सबसे पहले सभी प्रमुख सांख््ययिकीय 

गतिविधियोों के लिये नोडल निकाय के रूप मेें  NSO की 
स््थथापना का सुझाव दिया था।

�	यह वर््तमान मेें सांख््ययिकी और कार््यक्रम कार््ययान््वयन मंत्रालय 
(MoSPI) के अंतर््गत कार््य करता है।

z	 कार््य: विश्वसनीय, वस््ततुनिष्ठ एवं प्रासंगिक सांख््ययिकीय डेटा 
एकत्र, संकलित और प्रसारित करता है।

भारत की कृषि सब््ससिडी पर थाईलैैंड की चिंता
चर््चचा मेें क््योों?

हाल ही मेें विश्व व््ययापार संगठन मेें थाईलैैंड के राजदूत ने भारत 
पर सरकारी सब््ससिडी द्वारा वित्तपोषित अनुचित रूप से न््ययूनतम मूल््य पर 
चावल निर््ययात करने का आरोप लगाया। 
z	 थाईलैैंड के अनुसार भारत की सार््वजनिक वितरण प्रणाली, 

जिसके तहत सरकार उत््पपादकोों से आवश््यक खाद्य पदार््थ खरीदती 
है और उन््हेें कम दरोों पर जनता को बेचती है, वह लोगोों के लिये 
नहीीं बल््ककि निर््ययात बाज़ार पर "अधिग्रहण" करने के लिये है।

भारत की कृषि सब््ससिडी को लेकर थाईलैैंड की चिंताएँ 
क््यया हैैं?
z	 व््ययापार विकृति और वैश्विक खाद्य मूल््य पर प्रभाव:

�	थाईलैैंड भारत के सार््वजनिक स््टटॉकहोल््डडििंग कार््यक्रम को 
अत््यधिक सब््ससिडी वाला मानता है, जो वैश्विक खाद्य मूल््योों 
को विकृत करता है।
�	व््ययापार विकृति एक ऐसी स््थथिति है जहाँ कीमतेें और 

उत््पपादन उस स््तर से अधिक या कम होते हैैं जो आमतौर 
पर प्रतिस््पर्द्धी बाज़ार मेें मौजूद होते हैैं।

�	सब््ससिडी वाले कृषि उत््पपादन से अधिक उत््पपादन हो सकता है 
और कीमतेें कम हो सकती हैैं, जिससे थाईलैैंड जैसे गैर-
सब््ससिडी वाले प्रतिस््पर्द्धियोों के लिये वैश्विक बाज़ार मेें 
प्रतिस््पर्द्धा करना मुश््ककिल हो जाएगा।

z	 WTO विनियमोों का उल्लंघन: 
�	भारत द्वारा चावल सब््ससिडी के लिये न््ययूनतम सीमा का 

उल्लंघन WTO नियमोों का उल्लंघन है। यह उल्लंघन न 
केवल प्रतिस््पर्द्धी परिदृश््य को प्रभावित करता है बल््ककि कृषि 
पर WTO के समझौते द्वारा स््थथापित निष््पक्ष व््ययापार के 
सिद््धाांतोों को भी कमज़ोर करता है।
�	WTO के नियम के अनुसार दिया जाने वाला समर््थन 

न््ययूनतम 10% की सीमा के भीतर होना चाहिये। भारत ने 
WTO को सूचित किया कि सत्र 2019-20 मेें उसके 
चावल उत््पपादन का मूल््य 46.07 बिलियन अमेरिकी 
डॉलर था, जबकि उसने अनुमत 10% के मुकाबले 
6.31 बिलियन अमेरिकी डॉलर या 13.7% की 
सब््ससिडी दी।
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z	 कृषि व््ययापार उदारीकरण की इच््छछा: 
�	केर््न््स समूह के हिस््ससे के रूप मेें, थाईलैैंड कृषि व््ययापार उदारीकरण का समर््थन करता है।
�	समूह वैश्विक कृषि बाज़ारोों को विकृत करने वाली व््ययापार बाधाओं और सब््ससिडी को कम करना चाहता है, जिसमेें न््ययूनतम समर््थन मूल््य 

योजना के दायरे को खत््म करने या कम करने के लिये भारत के विरुद्ध पैरवी करना भी शामिल है।

विकास बॉक््स:
z	 WTO के तहत कृषि समझौते का अनुच््छछेद 6.2, विकासशील देशोों को घरेलू सहायता प्रदान करने मेें अतिरिक्त लचीलेपन की अनुमति देता 

है।
z	 इनमेें निवेश सब््ससिडी शामिल है जो आमतौर पर विकासशील देश के सदस््योों मेें कृषि के लिये उपलब््ध है, कृषि इनपुट सब््ससिडी आमतौर पर 

विकासशील देश के सदस््योों मेें कम आय अथवा संसाधन गरीब उत््पपादकोों के लिये उपलब््ध है और साथ ही यह बढ़ते अवैध नशीले पदार्थथों रोकने 
मेें फसल विविधीकरण को प्रोत््ससाहित करने हेतु विकासशील देश के उत््पपादकोों के घरेलू समर््थन को भी शामिल करता है।

WTO सब््ससिडी मानदंड से संबंधित भारत की चिंताएँ क््यया हैैं?
z	 विकसित देशोों के साथ तुलना: 

�	भारत अमेरिका एवं यूरोपीय संघ जैसे विकसित देशोों की तुलना मेें किसानोों को दी जाने वाली सब््ससिडी के बीच भारी अंतर पर ज़ोर देता है।
�	भारत प्रत््ययेक किसान को बहुत कम 300 डॉलर की सब््ससिडी देता है, लेकिन अमेरिका एवं यूरोपीय संघ प्रति किसान 40,000 अमेरिकी 

डॉलर तक की सब््ससिडी की पेशकश कर सकते हैैं।
�	यह तुलना विकसित एवं विकासशील देशोों के बीच किसानोों को प्रदान की जाने वाली सहायता मेें असमानता को उजागर करती है।
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z	 डी-मिनिमिस लिमिट का उल्लंघन: 
�	भारत स््ववीकार करता है कि उसने सब््ससिडी के लिये 10% 

न््ययूनतम सीमा का उल्लंघन किया, जिससे वर््ष 2013 मेें 
स््थथापित "शांति खंड" शुरू हो गया।

�	विकासशील देशोों को सब््ससिडी स््तरोों के उल्लंघन की चुनौती 
से बचाने के लिये बाली समझौते के तहत वर््ष 2013 मेें 
अंतरिम शांति खंड लागू किया गया था।

�	हालाँकि भारत ने WTO मेें सब््ससिडी की गणना के तरीके 
पर प्रश्न उठाते हुए कहा है कि इसकी गणना वर््ष 1986-88 
की एक निश्चित और पुरानी कीमत पर की जाती है, जो 
सब््ससिडी को अधिक आकलन करती है।

�	भारत, कृषि पर WTO वार््तता मेें इसे बदलने की मांग कर 
रहा है।

z	 स््थथायी समाधान की आवश््यकता: 
�	भारत, विकासशील देशोों के एक समूह के साथ खाद्यान्न के 

लिये सार््वजनिक भंडारण के संबंध मेें स््थथायी समाधान की 
वकालत करता है।

�	इस समाधान का उद्देश््य विकासशील देशोों को सब््ससिडी स््तरोों 
के उल्लंघन की चुनौतियोों का सामना किये बिना कृषि 
सहायता हेतु अधिक लचीलापन प्रदान करना है।

केर््न््स ग्रुप एवं G-33 ग्रुप क््यया हैैं?
z	 केर््न््स ग्रुप:

�	स््थथापना: वर््ष 1986 मेें केर््न््स, ऑस्ट्रेलिया मेें
�	सदस््य: 19 कृषि निर््ययातक देश, जिनमेें अर्जजेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, 

ब्राज़ील, कनाडा, पाकिस््ततान एवं न््ययूज़ीलैैंड आदि शामिल हैैं।
�	भारत, केर््न््स समूह का सदस््य नहीीं है।

�	मुद्रा: कृषि व््ययापार के उदारीकरण के समर््थक है जिसका अर््थ 
कि वे आमतौर पर टैरिफ, सब््ससिडी एवं अन््य व््ययापार बाधाओं 
को कम करने का समर््थन करते हैैं और साथ ही सीमाओं के 
पार कृषि उत््पपादोों के मुक्त प्रवाह मेें बाधा भी डालते हैैं। उनका 
मानना है कि इससे दक्षता एवं आर््थथिक विकास को बढ़़ावा 
देकर सभी देशोों को लाभ होगा।

z	 G-33 ग्रुप:
�	गठन: इसका गठन वर््ष 2003 मेें आयोजित कैनकन 

मंत्रिस््तरीय सम््ममेलन से पूर््व किया गया।
�	सदस््य: मूल रूप से इसमेें 33 विकासशील देश शामिल थे 

किंतु वर््तमान मेें इसमेें जिनमेें भारत, चीन और क््ययूबा सहित 
लगभग 48 देश शामिल हैैं।

�	रुख: यह समूह कृषि व््ययापार वार््तता मेें विकासशील देशोों के 
लिये विशेष प्रावधान का समर््थन करता है।

�	उनका तर््क है कि विकासशील देशोों को अपने घरेलू 
कृषि क्षेत्ररों की सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने 
के लिये अधिक लचीलेपन की आवश््यकता है, भले ही 
इसके लिये कुछ व््ययापार बाधाओं को बनाए रखना पड़़े।

�	उन््होोंने संबद्ध देशोों की आजीविका और ग्रामीण विकास 
पर पूर््ण व््ययापार उदारीकरण के संभावित नकारात््मक 
प्रभावोों के संबंध मेें भी चिंता जताई।

विश्व व््ययापार संगठन (WTO) का शांति समझौता 
क््यया है?
z	 एक अंतरिम उपाय के रूप मेें विश्व व््ययापार संगठन के सदस््योों ने 

दिसंबर 2013 मेें 'पीस क्लॉज़/शांति समझौता' नामक एक तंत्र पर 
सहमति जताई और स््थथायी समाधान के लिये बातचीत करने का 
संकल््प लिया।

z	 शांति उपबंध के तहत विश्व व््ययापार संगठन के सदस््योों ने विश्व 
व््ययापार संगठन के विवाद समाधान फोरम मेें विकासशील राष्ट््रों 
द्वारा निर््धधारित सीमा मेें किसी भी उल्लंघन को चुनौती देने से बचने 
पर सहमति व््यक्त की।

z	 यह उपबंध तब तक बना रहेगा जब तक कि खाद्य भंडारण के मुद्दे 
का स््थथायी समाधान नहीीं हो जाता।

आगे की राह 
z	 भारत को सार््वजनिक स््टटॉकहोल््डडििंग पर स््थथायी समाधान की 

अपनी मांगोों पर ज़ोर देने के लिये WTO के साथ वार््तता जारी 
रखनी चाहिये। इसमेें प्रमुख हितधारकोों के साथ द्विपक्षीय चर््चचा 
और WTO की बैठकोों तथा वार््तताओं मेें सक्रिय भागीदारी 
शामिल हो सकती है।

z	 भारत अन््य विकासशील देशोों के साथ गठबंधन को सुदृढ़ कर 
सकता है जो कृषि सब््ससिडी और समर््थन तंत्र के संबंध मेें समान 
चिंता तथा मांग को साझा करते हैैं। G-33 ग्रुप जैसे गठबंधन 
स््थथापित कर भारत अपने मुद्ददों का प्रासार कर सकता है और 
WTO वार््तता के अंतर््गत अन््य देशोों की सहायता से समूह मेें 
सौदेकारी के विकल््प का चयन कर सकता है।

z	 भारत को नीति मंचोों, अनुसंधान संस््थथानोों और अंतर््रराष्ट्रीय 
प््ललेटफॉर्ममों के माध््यम से कृषि सब््ससिडी तथा समर््थन तंत्र पर अपने 
रुख को बढ़़ावा देना चाहिये। इसमेें खाद्य सुरक्षा के महत्तत्व और 
विकासशील देशोों के लिये कृषि सहायता प्रदान करने मेें 
अनुकूलनीय होने की आवश््यकता पर प्रकाश डालना शामिल है।

अमूल: भारत के डेयरी क्षेत्र का प्रमुख स््ततंभ
चर््चचा मेें क््योों?

प्रधानमंत्री ने गुजरात सहकारी दुग््ध विपणन महासंघ (Gujarat 
Cooperative Milk Marketing Federation- 
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GCMMF) के स््वर््ण जयंती समारोह मेें भाग लिया और आनंद 
मिल््क यूनियन लिमिटेड (अमूल) की सफलता पर प्रकाश डाला जो 
GCMMF का हिस््ससा है।

अमूल का इतिहास क््यया है?
z	 अमूल की स््थथापना वर््ष 1946 मेें गुजरात के आनंद मेें कैरा 

डिस्ट्रिक््ट को-ऑपरेटिव मिल््क प्रोड्यूसर््स यूनियन लिमिटेड के 
रूप मेें की गई थी।

z	 इसकी स््थथापना त्रिभुवनदास पटेल द्वारा मोरारजी देसाई और 
सरदार वल्लभभाई पटेल के सहयोग से की गई थी।

z	 वर््ष 1950 मेें उक्त सहकारी द्वारा उत््पपादित डेयरी उत््पपादोों के लिये 
अमूल (आनंद मिल््क यूनियन लिमिटेड) को एक ब््राांड के रूप 
मेें गठित किया गया।

z	 अमूल का प्रबंधन GCMMF द्वारा किया जाता है, जिसमेें 
गुजरात के 3.6 मिलियन से अधिक दुग््ध उत््पपादकोों का संयुक्त 
स््ववामित््व है।

z	 अमूल ने सामूहिक कार््रवाई के माध््यम से लघु उत््पपादकोों को 
सशक्त बनाने के लिये डिज़़ाइन किये गए एक आर््थथिक 
संगठनात््मक मॉडल, आनंद पैटर््न को अपनाने का बीड़़ा उठाया 
है।

z	 आनंद पैटर््न एक आर््थथिक संगठनात््मक मॉडल है जिसे अमूल ने 
अपनाने का नेतृत््व किया। इस मॉडल का उद्देश््य सामूहिक 
कार््रवाई के माध््यम से लघु दुग््ध उत््पपादकोों को सशक्त बनाना था।
�	यह दृष्टिकोण उत््पपादकोों के एकीकरण को बढ़़ावा देता है और 

निर््णय करने मेें वैयक्तिक स््ववायत्तता को संरक्षित करते हुए बड़े 
पैमाने के लाभ अर््जजित करने मेें सहायता प्रदान करता है।

z	 अमूल की सफलता अंतर््रराष्ट्रीय स््तर पर चर््चचा का विषय बन गया 
है जो सहकारिता अर््थशास्तत्र और ग्रामीण विकास के संबंध मेें एक 
केस स््टडी के रूप मेें भूमिका निभा रहा है।

z	 अमूल ने भारत की श्वेत क््राांति मेें महत्तत्वपूर््ण भूमिका निभाई, 
जिसका उद्देश््य दुग््ध उत््पपादन बढ़़ाना तथा भारत को दुग््ध उत््पपादन 
मेें आत््मनिर््भर बनाना था।
�	अमूल ने वर््ष 1955 मेें दुग््ध पाउडर निर््ममाण की शुरुआत के 

साथ भारत मेें श्वेत क््राांति मेें अहम भूमिका निभाई।
z	 18,000 से अधिक दुग््ध सहकारी समितियोों और 36,000 से 

अधिक किसानोों के नेटवर््क के साथ, वर््तमान मेें अमूल उत््पपादोों का 
50 से अधिक देशोों मेें निर््ययात किया जाता है। प्रतिदिन 3.5 करोड़ 
लीटर से अधिक दुग््ध का प्रसंस््करण करते हुए, अमूल ने 
पशुपालकोों को 200 करोड़ रुपए से अधिक का ऑनलाइन 
भुगतान किया।

भारत की श्वेत क््राांति या ऑपरेशन फ््लड क््यया है?
z	 पृष्ठभूमि:

�	वर्गीस कुरियन ('भारत मेें श्वेत क््राांति के जनक') की 
अध््यक्षता मेें राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर््ड (NDDB) की 
स््थथापना वर््ष 1965 मेें भारत के डेयरी उद्योग मेें क््राांति लाने के 
लिये की गई थी। सफल "आनंद पैटर््न" से प्रेरित होकर, 
NDDB द्वारा वर््ष 1970 मेें श्वेत क््राांति शुरू की गई जिसे 
ऑपरेशन फ््लड के नाम से भी जाना जाता है, जिसमेें डेयरी 
सहकारी समितियोों के माध््यम से ग्रामीण दुग््ध उत््पपादकोों को 
शहरी उपभोक्ताओं से जोड़़ा गया। 
�	इस पहल ने भारत को दुनिया के सबसे बड़़े दुग््ध 

उत््पपादक देश मेें बदल दिया, जिससे दुग््ध उत््पपादन मेें 
उल्लेखनीय वृद्धि हुई और इसकी प्रबंधन दक्षता मेें भी 
सुधार हुआ।

�	ऑपरेशन फ््लड ने डेयरी की कमी वाले राष्ट्र को दुग््ध 
उत््पपादन मेें वैश्विक नेता मेें बदल दिया।

�	तीन दशकोों से अधिक समय मेें देशव््ययापी ऑपरेशन फ््लड 
तीन चरणोों मेें चलाया गया।

z	 ऑपरेशन फ््लड के चरण:
�	चरण-1(1970-1980):

�	विश्व खाद्य कार््यक्रम के माध््यम से यूरोपीय संघ 
(तत््ककालीन यूरोपीय आर््थथिक समुदाय) द्वारा उपहार मेें 
दिये गए स््ककिम््ड मिल््क पाउडर एवं बटर ऑयल की 
बिक्री से वित्त पोषण किया जाता है।

�	ऑपरेशन फ््लड द्वारा उपभोक्ताओं को 18 मिल््कशेडोों के 
माध््यम से प्रमुख महानगरीय शहरोों से जोड़़ा गया।

�	ग्राम सहकारी समितियोों की एक आत््मनिर््भर प्रणाली की 
नीींव की शुरुआत की गई।

�	चरण-II (1981-1985):
�	मिल््कशेडोों को 18 से बढ़़ाकर 136 किया गया और 

साथ ही 290 शहरी बाज़ारोों मेें आउटलेट््स का विस््ततार 
किया गया।

�	43,000 ग्राम सहकारी समितियोों की एक आत््मनिर््भर 
प्रणाली स््थथापित की, जिसमेें 4.25 मिलियन दुग््ध 
उत््पपादक शामिल थे।

�	आत््मनिर््भरता को बढ़़ावा देते हुए, घरेलू दुग््ध पाउडर 
उत््पपादन मेें उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

�	चरण-III (1985-1996):
�	डेयरी सहकारी समितियोों को दुग््ध की खरीद और 

विपणन के लिये बुनियादी ढाँचे का विस््ततार एवं 
सुदृढ़़ीकरण करने मेें सक्षम बनाया गया।
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�	पशु चिकित््ससा स््ववास््थ््य देखभाल सेवाओं, चारा और 
कृत्रिम गर््भभाधान पर ज़ोर दिया गया।

�	वर््ष 1988-89 मेें 30,000 नई डेयरी सहकारी समितियाँ 
जोड़़ी गईं और साथ ही मिल््कशेडोों की संख््यया 173 तक 
पहुुँच गई।

z	 ऑपरेशन के बाद बाढ़:
�	वर््ष 1991 मेें भारत मेें उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण 

सुधार हुए, जिससे डेयरी सहित विभिन्न क्षेत्ररों मेें निजी 
भागीदारी की अनुमति प्राप््त हुई।
�	माल््टटेड उत््पपादोों को छोड़कर, दुग््ध उत््पपादोों मेें 51% तक 

की विदेशी हिस््ससेदारी की अनुमति दी गई थी।
�	प्रारंभिक चरण मेें अनियमित डेयरियोों का प्रसार देखा गया, 

जिसके परिणामस््वरूप मिलावटी एवं दूषित दुग््ध वितरण को 
लेकर समस््यया बढ़ी थी।

�	इस क्षेत्र को विनियमित करने के साथ-साथ निगरानी करने के 
लिये वर््ष 1992 मेें दुग््ध एवं दुग््ध उत््पपाद ऑर््डर (MMPO) 
की स््थथापना की गई थी।
�	MMPO, भारत सरकार का एक नियामक आदेश है 

जो दुग््ध और दुग््ध उत््पपादोों के उत््पपादन, आपूर््तति एवं 
वितरण को नियंत्रित करता है। MMPO को 
आवश््यक वस््ततु अधिनियम, 1955 के प्रावधानोों के तहत 
प्रख््ययापित किया गया था।

�	इसका उद्देश््य दुग््ध और दुग््ध उत््पपादोों की आपूर््तति को बनाए 
रखने के साथ-साथ उसमेें वृद्धि करना है।

�	मुख््य रूप से बड़़े निजी अभिक र्त्ताओं द्वारा संचालित इस 
उद्योग की प्रसंस््करण क्षमता मेें बीते कुछ वर्षषों मेें उल्लेखनीय 
वृद्धि देखी गई है।

z	 दुग््ध उत््पपादन की वर््तमान स््थथिति:
�	वैश्विक दुग््ध उत््पपादन की दृष्टि से भारत सबसे बड़ा दुग््ध 

उत््पपादक है, वर््ष 2021-22 मेें चौबीस प्रतिशत योगदान के 
साथ विश्व मेें पहले स््थथान पर है।

�	विगत 10 वर्षषों मेें दुग््ध उत््पपादन मेें लगभग 60% की वृद्धि हुई 
है और प्रति व््यक्ति दुग््ध की उपलब््धता लगभग 40% बढ़़ी 
है।
�	शीर््ष 5 दुग््ध उत््पपादक राज््य राजस््थथान, उत्तर प्रदेश, मध््य 

प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश हैैं।
�	वैश्विक औसत 2% की तुलना मेें भारतीय डेयरी क्षेत्र मेें प्रति 

वर््ष 6% की दर से वृद्धि हो रही है।
�	वर््ष 2022-23 के दौरान भारत का डेयरी उत््पपादोों का निर््ययात 

विश्व भर मेें 67,572.99 मीट्रिक टन था, जिसका मूल््य 
284.65 मिलियन अमेरिकी डॉलर था।

डेयरी क्षेत्र से संबंधित पहल क््यया हैैं?
z	 पशुपालन अवसंरचना विकास निधि 
z	 डेयरी विकास के लिये राष्ट्रीय कार््यक्रम
z	 प्रधानमंत्री किसान सम््पदा योजना
z	 पशुपालकोों को किसान क्रेडिट कार््ड
z	 राष्ट्रीय गोकुल मिशन
z	 राष्ट्रीय पशुधन मिशन

भारतीय डेयरी क्षेत्र के सामने क््यया चुनौतियाँ हैैं?
z	 दुग््ध उत््पपादन मेें कमी:

�	भारत मेें प्रति पशु दुग््ध उत््पपादन वैश्विक औसत से काफी कम 
है। इसके लिये खराब गुणवत्ता वाले चारे, पारंपरिक मवेशी 
नस््लोों और उचित पशु चिकित््ससा देखभाल की कमी जैसे 
कारकोों को ज़िम््ममेदार ठहराया जा सकता है।

z	 दुग््ध संग्रहण और प्रसंस््करण मेें मुद्दे:
�	दुग््ध के संग्रहण, पास््चचुरीकरण और परिवहन मेें चुनौतियाँ 

महत्तत्वपूर््ण बाधाएँ पैदा करती हैैं, विशेष रूप से अनौपचारिक 
डेयरी सेटअप मेें सुरक्षित दुग््ध प्रबंधन सुनिश्चित करने मेें।

�	दुग््ध के संग्रहण, पास््चचुरीकरण और परिवहन मेें चुनौतिया, 
विशेष रूप से अनौपचारिक डेयरी सेटअपोों मेें सुरक्षित दुग््ध 
प्रबंधन सुनिश्चित करने मेें महत्तत्वपूर््ण बाधाएँ उत््पन्न करती हैैं।

z	 मिलावट संबंधी चिंताएँ:
�	गुणवत्ता नियंत्रण मेें कठिनाइयोों के कारण दुग््ध मेें मिलावट 

एक लगातार समस््यया बनी हुई है।
z	 लाभ असमानताएँ:

�	दुग््ध उत््पपादकोों को अक््सर बाज़ार दरोों की तुलना मेें कम 
खरीद मूल््य मिलता है, जिससे मूल््य शृृंखला के भीतर लाभ 
वितरण मेें असमानताएँ पैदा होती हैैं।

z	 मवेशी स््ववास््थ््य चुनौतियाँ:
�	खुरपका और मुँहपका रोग, ब््ललैक क्वार््टर संक्रमण तथा 

इन््फ्ललुएंजा जैसी बीमारियोों का बार-बार फैलने से पशुधन के 
स््ववास््थ््य एवं कम उत््पपादकता पर काफी प्रभाव पड़ता है।

z	 सीमित क्रॉसब्रीडिंग सफलता:
�	आनुवंशिक क्षमता मेें सुधार के लिये विदेशी प्रजातियोों के 

साथ स््वदेशी प्रजातियोों को क्रॉसब्रीडिंग करने से सीमित 
सफलता मिली है। 

आगे की राह 
z	 उत््पपादकता और स््ववास््थ््य चुनौतियोों से निपटने के लिये पशु 

चिकित््ससा देखभाल को सुदृढ़ करना, गुणवत्तापूर््ण आहार तथा चारे 
को सुनिश्चित करना एवं मज़बूत गुणवत्ता नियंत्रण उपायोों को 
लागू करना आवश््यक है।
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z	 दुग््ध संग्रहण, प्रसंस््करण और परिवहन के लिये बुनियादी ढाँचे को 
बढ़़ाने से परिचालन को सुव््यवस््थथित करने एवं सुरक्षित दुग््ध 
प्रबंधन सुनिश्चित करने मेें मदद मिलेगी।

z	 पशु स््ववास््थ््य और दुग््ध-उत््पपादन को बढ़़ाने के लिये आनुवंशिकी, 
पोषण व रोग प्रबंधन मेें अनुसंधान एवं विकास पर ज़ोर देना 
महत्तत्वपूर््ण होगा।

z	 किसान सहकारी समितियोों को बढ़़ावा देना और संधारणीय 
प्रथाओं को प्रोत््ससाहित करना छोटे पैमाने के उत््पपादकोों को सशक्त 
बना सकता है तथा डेयरी मूल््य शृृंखला मेें समान विकास 
सुनिश्चित कर सकता है।

बाज़़ार एकाधिकार एवं प्रतिस््पर््धधा-विरोधी प्रथाएँ
चर््चचा मेें क््योों?

हाल ही मेें गूगल एवं ऐप डेवलपर््स के बीच एक विवाद सामने 
आया है, जहाँ गूगल द्वारा लगभग एक दर््जन कंपनियोों को एंड्रॉयड ऐप््स 
के लिये अपने बाज़़ार से हटा दिया है।
z	 इस विवाद मेें बाज़़ार एकाधिकार एवं प्रतिस््पर्द्धा-विरोधी प्रथाओं 

पर चिंताएँ शामिल हैैं, जिसमेें एंड्रॉइड ऐप बाज़़ार पर गूगल का 
कड़़ा नियंत्रण कार््य कर रहा है।

गूगल एवं ऐप डेवलपर््स के बीच मामला क््यया है?
z	 पृष्ठभूमि एवं प्रसंग:

�	गूगल का एंड्रॉइड प््ललेटफाॅर््म और इसका ऐप मार्केटप््ललेस, 
गूगल प््लले, भारतीय स््ममार््टफोन के पारिस््थथितिकी तंत्र पर 
प्रभावी हैैं।

�	ऐप वितरण एवं राजस््व के लिये गूगल प््लले पर उनकी निर््भरता 
के कारण, भारतीय डेवलपर््स गूगल के नियमोों तथा शुल््कोों के 
अधीन हैैं। 

�	यह विवाद डिजिटल सेवाओं की in-ऐप खरीदारी पर गूगल 
द्वारा 11% से 30% तक की शुल््क लगाने से उपजा है, जिसे 
डेवलपर््स नवाचार एवं प्रतिस््पर्द्धा के लिये अत््यधिक होने के 
साथ ही हानिकारक भी मानते हैैं।

z	 मुद्दे एवं चिंताएँ:
�	भारत मैट्रिमोनी तथा डिज़नी + हॉटस््टटार जैसे प्रमुख 

अभिकर्त्ताओं सहित भारतीय ऐप डेवलपर्ससों द्वाराआर््थथिक बोझ 
एवं विकल््प की कमी का हवाला देते हुए गूगल द्वारा लागू 
शुल््क को न््ययायालय मेें चुनौती दी है।
�	भारतीय प्रतिस््पर्द्धा आयोग द्वारा प्रतिस््पर्द्धा-विरोधी 

प्रथाओं के लिये गूगल पर ज़ुर््ममाना लगाया है, जो इसके 
बाज़ार प्रभुत््व एवं मूल््य निर््धधारण नीतियोों पर नियामक 
जाँच का संकेत देता है।

�	यह संघर््ष प््ललेटफाॅर््म एकाधिकार के साथ छोटे और मध््यम 
आकार के उद्यमोों (SME), नवाचार एवं उपभोक्ता कल््ययाण 
पर उनके प्रभाव के बारे मेें व््ययापक चिंताओं को रेखांकित 
करता है।

z	 अंतर््रराष्ट्रीय तुलनाएँ:
�	टेक अभिकर्त्ताओं तथा ऐप डेवलपर््स के बीच इसी तरह के 

विवाद विश्व स््तर पर हुए हैैं, ऐप््पल को अपने ऐप स््टटोर शुल््क 
एवं प्रथाओं पर जाँच का सामना करना पड़ रहा है।

�	यूरोपीय संघ तथा संयुक्त राज््य अमेरिका जैसे न््ययायक्षेत्ररों मेें 
कानूनी एवं नियामक कार््रवाइयाँ अविश्वास संबंधी चिंताओं 
को दूर करने के साथ डिजिटल बाज़ारोों मेें निष््पक्ष प्रतिस््पर्द्धा 
को लागू करने के लिये मिसाल के रूप मेें कार््य करती हैैं।

प््लले स््टटोर कार््य कैसे करता है?
z	 गूगल का ऑपरेटिंग सिस््टम एंड्रॉइड सैमसंग, वनप््लस, मोटोरोला 

एवं ओप््पपो समेत अन््य स््ममार््टफोन पर चलता है।
z	 उपयोगकर्त्ता द्वारा खरीदे जाने वाले फोन मेें कुछ गूगल ऐप््स और 

प््लले स््टटोर पहले से इंस््टटॉल आते हैैं।
z	 लेकिन नया ऐप जोड़ने के लिये यूज़र को प््लले स््टटोर पर जाकर उसे 

डाउनलोड करना होगा।
z	 गूगल पर ऐप््स के पास डिजिटल सेवाओं के लिये भुगतान 

स््ववीकार करने के तीन विकल््प हैैं, गूगल की बिलिंग प्रणाली, 
वैकल््पपिक भुगतान जहाँ कंपनी कमीशन प्राप््त करती है और 
उपभोग मोड जहाँ डेवलपर भुगतान स््ववीकार करने के लिये 
उपयोगकर्त्ता को बाह्य वेबसाइट पर पुनर््ननिर्देशित करता है।

बाज़़ार एकाधिकार क््यया है?
z	 परिचय:

�	बाज़ार एकाधिकार उस स््थथिति को संदर््भभित करता है जिसमेें 
एक एकल कंपनी या कंपनियोों का समूह किसी विशेष बाज़ार 
या उद्योग के महत्तत्वपूर््ण हिस््ससे पर हावी होता है और नियंत्रित 
करता है।

�	एकाधिकार मेें, केवल एक विक्रेता या निर््ममाता होता है जो एक 
विशिष्ट उत््पपाद या सेवा प्रदान करता है और उपभोक्ताओं के 
लिये कोई करीबी विकल््प उपलब््ध नहीीं होता है।

�	यह एकाधिकारवादी इकाई को पर््ययाप््त बाज़़ार शक्ति प्रदान 
करता है, जिससे उसे बाज़़ार की स््थथितियोों को प्रभावित करने, 
कीमतेें निर््धधारित करने और वस््ततुओं या सेवाओं की आपूर््तति 
को नियंत्रित करने की अनुमति मिलती है।

z	 बाज़़ार एकाधिकार की विशेषताएँ:
�	एकल विक्रेता या निर््ममाता:

�	एकाधिकार मेें, केवल एक इकाई होती है जो पूरे बाज़ार 
पर हावी होती है। यह कंपनी किसी विशेष उत््पपाद या 
सेवा की अनन््य प्रदाता है।
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�	प्रवेश मेें उच्च बाधाएँ:
�	एकाधिकार अक््सर तब उत््पन्न होता है जब नए 

प्रतिस््पर््धधियोों को बाज़़ार मेें प्रवेश करने से रोकने वाली 
महत्तत्वपूर््ण बाधाएँ होती हैैं। बाधाओं मेें उच्च स््टटार््टअप 
लागत, संसाधनोों तक विशेष पहुुँच, सरकारी नियम या 
मज़बूत ब््राांड वफादारी शामिल हो सकती है।

�	कोई विकल््प न होना:
�	एकाधिकारवादी कंपनी द्वारा पेश किये गए उत््पपाद या 

सेवा के लिये उपभोक्ताओं के पास सीमित या कोई 
वैकल््पपिक विकल््प नहीीं है। बाज़़ार मेें इसका कोई 
करीबी विकल््प उपलब््ध नहीीं है।

�	बाज़़ार की शक्ति एवं मूल््य नियंत्रण:
�	एकाधिकार बाज़ार मेें अत््यधिक शक्ति होती है, जो उसे 

प्रतिस््पर्द्धा के महत्तत्वपूर््ण डर के बिना कीमतोों को नियंत्रित 
करने की अनुमति प्रदान करता है। इससे उपभोक्ताओं के 
लिये कीमतेें अधिक हो सकती हैैं और संभावित रूप से 
उत््पपादन मेें कमी आ सकती है।

�	आपूर््तति पर प्रभाव:
�	एकाधिकार का उत््पपाद या सेवा की आपूर््तति पर नियंत्रण 

होता है। यह उत््पपादित मात्रा निर््धधारित कर सकता है और 
साथ ही बाज़ार को प्रभावित करने के लिये आपूर््तति को 
समायोजित कर सकता है।

�	प्रतिस््पर्द्धा का अभाव:
�	प्रतिस््पर्द्धियोों की अनुपस््थथिति के कारण, एकाधिकार ऐसे 

वातावरण मेें संचालित होते हैैं जहाँ उनके विशिष्ट उत््पपाद 
या सेवा के लिये कोई सीधी प्रतिस््पर्द्धा नहीीं होती है। 
प्रतिस््पर्द्धा की इस कमी के परिणामस््वरूप नवाचार एवं 
दक्षता के लिये प्रोत््ससाहन मेें कमी आ सकती है।

प्रतिस््पर्द्धा-विरोधी प्रथाओं से संबंधित प्रमुख शर्ततें क््यया 
हैैं?
z	 बेहद सस््तती कीमत:

�	बेहद सस््तती मूल््य निर््धधारण तब होता है जब कोई कंपनी 
प्रतिस््पर्द्धियोों को बाज़ार से बाहर करने के लिये जानबूझकर 
अपनी कीमतेें लागत से कम निर््धधारित करती है। एक बार जब 
प्रतिस््पर्द्धा समाप््त हो जाते हैैं, तो कंपनी घाटे की भरपाई करने 
एवं एकाधिकार स््थथिति का लाभ प्राप््त करने के लिये कीमतेें 
बढ़़ा सकती है।

z	 कार्टेल:
�	कार्टेल स््वतंत्र कंपनियोों या राष्ट््रों के समूह हैैं जो वस््ततुओं एवं 

सेवाओं के निर््ममाण, बिक्री तथा वितरण को नियंत्रित करने के 
लिये एक साथ आते हैैं।

�	कार्टेल आमतौर पर अवैध होते हैैं और प्रतिस््पर्द्धा विरोधी 
व््यवहार को बढ़़ावा देने के लिये जाने जाते हैैं।

z	 विलय:
�	विलय मेें दो या दो से अधिक कंपनियोों का एक इकाई मेें 

संयोजन शामिल होता है। हालाँकि सभी विलय 
प्रतिस््पर्द्धा-विरोधी नहीीं हैैं, कुछ विलय किसी विशेष बाज़ार 
मेें प्रतिस््पर्द्धा को कम कर देते हैैं, जिससे नियामक जाँच हो 
सकती है।

z	 मूल््य निर््णय:
�	मूल््य भेदभाव तब होता है जब एक विक्रेता एक ही उत््पपाद या 

सेवा के लिये अलग-अलग ग्राहकोों से अलग-अलग कीमतेें 
वसूलता है। हालाँकि यह हमेशा अवैध नहीीं होता है, लेकिन 
अगर यह प्रतिस््पर्द्धा को नुकसान पहुुँचाता है तो इसे प्रतिस््पर्द्धा-
विरोधी माना जा सकता है।

z	 मूल््य निर््धधारण समझौते:
�	मूल््य निर््धधारण मेें प्रतिस््पर््धधियोों के बीच उनके उत््पपादोों या 

सेवाओं के लिये एक विशिष्ट मूल््य निर््धधारित करने हेतु एक 
समझौता शामिल होता है। यह प्रतिस््पर्द्धा को समाप््त करता है 
और बनावटी रूप से कीमतेें बढ़़ाता है, जिससे अविश्वास 
कानूनोों का उल्लंघन होता है।

बाज़़ार के एकाधिकार से निपटने के लिये भारतीय और 
अंतर््रराष्ट्रीय पहल क््यया हैैं?
z	 भारतीय:

�	प्रतिस््पर्द्धा अधिनियम, 2002: प्रतिस््पर्द्धा अधिनियम, 2002 
भारत मेें अविश्वास मुद्ददों को हल करने वाला प्राथमिक कानून 
है। इसे बाज़़ारोों मेें प्रतिस््पर्द्धा को बढ़़ावा देने और बनाए रखने, 
प्रतिस््पर्द्धा-विरोधी प्रथाओं को रोकने एवं उपभोक्ताओं के हितोों 
की रक्षा करने के लिये अधिनियमित किया गया था।
�	प्रतिस््पर्द्धा संशोधन विधेयक, 2022: प्रस््ततावित संशोधन 

का उद्देश््य नियामक फ्रेमवर््क को और सुदृढ़ करना, 
उभरती चुनौतियोों का समाधान करना तथा प्रतिस््पर्द्धा 
कानून प्रवर््तन की प्रभावशीलता को बढ़़ाना है।

�	भारतीय प्रतिस््पर्द्धा आयोग (CCI): CCI भारतीय बाज़ार 
मेें प्रतिस््पर्द्धा अधिनियम, 2002 के तहत प्रतिस््पर्द्धा का 
नियामक है। यह प्रतिस््पर्द्धा अधिनियम 2002 के प्रावधानोों को 
लागू करने के लिये ज़िम््ममेदार है। इसमेें केेंद्र सरकार द्वारा 
नियुक्त एक अध््यक्ष व अन््य सदस््य होते हैैं।
�	CCI प्रतिस््पर्द्धा-विरोधी प्रथाओं, प्रमुख स््थथिति के 

दुरुपयोग और प्रतिस््पर्द्धा-विरोधी समझौतोों की जाँच 
करती है एवं कार््रवाई करती है।
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�	प्रतिस््पर्द्धा अपीलीय न््ययायाधिकरण और NCLAT: 
प्रतिस््पर्द्धा अपीलीय न््ययायाधिकरण शुरू मेें CCI के निर््णयोों 
के खिलाफ अपील सुनने के लिये ज़िम््ममेदार है।
�	हालाँकि वर््ष 2017 मेें, सरकार ने COMPAT को 

राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न््ययायाधिकरण से 
प्रतिस््थथापित कर दिया, जो अब प्रतिस््पर्द्धा मामलोों से 
संबंधित अपीलोों को संभालता है।

z	 अंतर््रराष्ट्रीय पहल:
�	OECD प्रतिस््पर्द्धा समिति: आर््थथिक सहयोग और विकास 

संगठन OECD प्रतिस््पर्द्धा समिति सहित विभिन्न पहलोों के 
माध््यम से प्रतिस््पर्द्धा-विरोधी प्रथाओं से निपटता है, जो 
प्रतिस््पर्द्धा से संबंधित मुद्ददों पर सदस््य देशोों के बीच चर््चचा और 
सहयोग की सुविधा प्रदान करता है।

�	व््ययापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम््ममेलन: यह प्रतिस््पर्द्धा 
कानून और नीति पर अपने अंतर सरकारी विशेषज्ञञों के समूह 
के माध््यम से प्रतिस््पर्द्धा नीति व कानून पर मार््गदर््शन प्रदान 
करता है तथा प्रभावी प्रतिस््पर्द्धा फ्रेमवर््क को लागू करने मेें 
राष्ट््रों का समर््थन करता है।
�	यह उपभोक्ताओं का दुरुपयोग से संरक्षण और प्रतिस््पर्द्धा 

को बाधित करने वाले नियमोों पर अंकुश लगाने की 
नीतियोों के विषय मेें भीीं कार््य करता है।

�	अंतर््रराष्ट्रीय प्रतिस््पर्द्धा नेटवर््क (ICN): ICN समग्र विश्व 
के प्रतिस््पर्द्धा प्राधिकरणोों का एक नेटवर््क है। यह वैश्विक 
प्रतिस््पर्द्धा चुनौतियोों से निपटने के लिये सदस््य न््ययायालयोों के 
बीच संचार और सहयोग की सुविधा प्रदान करता है।
�	ICN, प्रतिस््पर्द्धा कानून के विभिन्न पहलुओं पर 

सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और दिशा-निर्देश तैयार 
करने के लिये एक मंच प्रदान करता है।

�	विश्व व््ययापार संगठन (WTO): मुख््य रूप से व््ययापार के 
मुद्ददों पर ध््ययान केेंद्रित करते हुए, WTO व््ययापार और 
प्रतिस््पर्द्धा नीति के बीच वार््तता पर कार््य समूह के माध््यम से 
प्रतिस््पर्द्धा नीति को संबोधित करता है।
�	इसका उद्देश््य प्रतिस््पर्द्धा नीतियोों के कारण व््ययापार मेें 

अनावश््यक बाधाएँ उत््पन्न होने से बचाना है।

आगे की राह 
z	 सार््वजनिक नीति विशेषज्ञ और उद्योग प्रतिनिधि जैसे समर््थक 

प्रतिस््पर्द्धा बढ़़ाने तथा ऐप स््टटोर गेटकीपरोों के प्रभुत््व को कम करने 
के लिये नियामक सुधारोों का प्रस््तताव कर सकते हैैं।

z	 ऐप स््टटोर नीतियोों मेें पारदर््शशिता और निष््पक्षता को अनिवार््य 
बनाना, अधिक भुगतान विकल््पोों के साथ डेवलपर््स को सशक्त 

बनाना तथा वैकल््पपिक वितरण चैनलोों के उद्भव को सुविधाजनक 
बनाना महत्तत्वपूर््ण है।

z	 प््ललेटफॉर््म प्रदाताओं, डेवलपर््स और उपभोक्ताओं के हितोों को 
संतुलित करने के लिये नवाचार, प्रतिस््पर्द्धा तथा उपभोक्ता कल््ययाण 
को प्राथमिकता देने वाले एक समावेशी दृष्टिकोण की आवश््यकता 
है।

कोयला रसद योजना और नीति
चर््चचा मेें क््योों?

भारत ने “कोयला रसद योजना और नीति” (Coal 
Logistics Plan and Policy) नामक पहल का शुभारंभ 
कर कोयला क्षेत्र मेें एक महत्तत्वपूर््ण कदम उठाया जिसका उद्देश््य कोयला 
परिवहन का आधुनिकीकरण करना है।

कोयला रसद योजना और नीति क््यया है?
z	 पृष्ठभूमि: भारत मेें कोयला रसद का मुद्दा लंबे समय से बना हुआ 

है, विशेषकर ग्रीष््म ऋतु के दौरान जब विद्युत की बढ़ती मांग के 
कारण ऊर््जजा संयंत्ररों को कोयले की कमी का सामना करना पड़ता 
है।
�	कोयले के परिवहन (विभिन्न कार्ययों के लिये कोयले को ले-

जाना ले-आना) मेें अमूमन चुनौतियाँ उत््पन्न होती रही हैैं 
जिसके कारण कोयला आपूर््तति मेें व््यवधान का समाधान करने 
के लिये भारतीय रेल को विशेष उपाय लागू करने की 
आवश््यकता होती है।

z	 परिचय: कोयला रसद योजना और नीति का उद्देश््य कोयला रसद 
को अधिक वहनीय, कुशल तथा पर््ययावरण के अनुकूल बनाकर 
इसमेें वृद्धि करना है।
�	इसमेें भंडारण, लोडिंग, अनलोडिंग और विद्युत संयंत्ररों, इस््पपात 

मिलोों, सीमेेंट कारखानोों तथा वॉशरी तक कोयले की डिलीवरी 
जैसे विभिन्न पहलू शामिल हैैं।

�	यह फर््स््ट माइल कनेक््टटिविटी (FMC) परियोजनाओं मेें 
रेल-आधारित प्रणाली की ओर एक रणनीतिक बदलाव का 
प्रस््तताव करता है जिसका लक्षष्य रेल रसद लागत मेें 14% की 
कमी के साथ वार््षषिक लागत मेें 21,000 करोड़ रुपए की 
बचत करना है।

z	 अपेक्षित परिणाम: यह वायु प्रदूषण मेें कमी करने, यातायात के 
भार को कम करने और प्रति वर््ष लगभग कार््बन उत््सर््जन मेें 
100,000 टन की कमी करने मेें सहायता प्रदान करेगा।
�	इसके अतिरिक्त देशभर मेें वैगनोों के औसत टर््नअराउंड समय 

मेें 10% की बचत की उम््ममीद है।
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भारत मेें कोयला क्षेत्र की स््थथिति क््यया है?
z	 कोयला: कोयला प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला ज्वलनशील 

अवसादी शैल (Sedimentary Rock) है जिसमेें मुख््य 
रूप से हाइड्रोकार््बन सहित कार््बन होता है।
�	यह लाखोों वर्षषों मेें पादप सामग्री के संचय और अपघटन से 

बनता है। दाब और ऊष््ममा के माध््यम से इस कार््बनिक पदार््थ 
मेें भौतिक तथा रासायनिक परिवर््तन होते हैैं एवं अंततः यह 
कोयले मेें परिवर््ततित हो जाता है।

z	 भारत मेें कोयला भंडार: भारत का कोयला भंडार देश के पूर्वी 
और मध््य भागोों मेें केेंद्रित है।
�	प्रमुख कोयला उत््पपादक राज््य ओडिशा, छत्तीसगढ़ एवं 

झारखंड के साथ-साथ मध््य प्रदेश के कुछ भाग शामिल हैैं 
और वे भारत मेें घरेलू कच्चे कोयले के प्रेषण का 75% 
योगदान करते हैैं।

z	 भारत मेें कोयले के प्रकार एवं क्लस््टर: 
�	एन्थ्रेसाइट: 80% से 95% तक कार््बन सामग्री के साथ, यह 

मुख््य रूप से जम््ममू और कश््ममीर मेें सीमित मात्रा मेें मौजूद है।
�	बिटुमिनस कोयला: 60% से 80% कार््बन युक्त, यह मुख््य 

रूप से झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ एवं 
मध््य प्रदेश जैसे क्षेत्ररों मेें पाया जाता है।

�	लिग््ननाइट: इसकी विशेषता इसकी कार््बन सामग्री 40% से 
55% के साथ ही उच्च नमी का स््तर होता है एवं यह मुख््य 
रूप से तमिलनाडु, पुडुचेरी, गुजरात, राजस््थथान तथा जम््ममू 
और कश््ममीर के क्षेत्ररों मेें पाया जाता है।

�	पीट: 40% से कम कार््बन सामग्री के साथ यह लकड़़ी जैसे 
कार््बनिक पदार््थ से कोयले मेें परिवर््तन के प्रारंभिक चरण का 
प्रतिनिधित््व करता है।

z	 भारत के लिये कोयले का महत्तत्व: कोयला भारत मेें सबसे 
महत्तत्वपूर््ण और प्रचुर मात्रा मेें पाया जाने वाला जीवाश््म ईंधन है। 
यह देश की  55% ऊर््जजा आवश््यकताओं को पूरा करता है।
�	देश की औद्योगिक विरासत का निर््ममाण स््वदेशी कोयले पर 

किया गया था। वर््तमान मेें भारत की 70% विद्युत मांग ताप 
विद्युत संयंत्ररों से पूरी होती है, जो मुख््य रूप से कोयले से 
संचालित होते हैैं।

�	पिछले चार दशकोों मेें भारत मेें वाणिज््ययिक प्राथमिक ऊर््जजा 
खपत मेें लगभग 700% की वृद्धि हुई है।

�	वर््तमान मेें प्रति व््यक्ति खपत प्रति वर््ष लगभग 350 किलोग्राम 
तेल के बराबर है, जो विकसित देशोों की तुलना मेें अभी भी 
कम है।

z	 भारत मेें कोयले का आयात: वर््तमान आयात नीति ओपन 
जनरल लाइसेेंस के तहत कोयले के अप्रतिबंधित आयात की 
अनुमति देती है।
�	इस््पपात, विद्युत एवं सीमेेंट क्षेत्ररों के साथ-साथ कोयला व््ययापारी 

सहित उपभोक्ता अपनी व््ययावसायिक आवश््यकताओं के 
आधार पर कोयले का आयात कर सकते हैैं।

�	इस््पपात क्षेत्र घरेलू उपलब््धता को पूरा करने तथा गुणवत्ता मेें 
सुधार के लिये मुख््य रूप से कोकिंग कोयले का आयात 
करता है।

�	विद्युत तथा सीमेेंट जैसे अन््य क्षेत्र, कोयला व््ययापारियोों के साथ 
अपनी-अपनी ज़रूरतोों को पूरा करने के लिये गैर-कोकिंग 
कोयले का आयात करते हैैं।

भारत के लिये कोयले से संबंधित चुनौतियाँ क््यया हैैं? 
z	 पर््ययावरणीय प्रभाव: कोयला खनन और दहन वायु एवं जल 

प्रदूषण, ग्रीनहाउस गैस उत््सर््जन, निर््वनीकरण तथा प्राकृतिक वन््य 
आवास के विनाश मेें योगदान करते हैैं। ऊर््जजा सुरक्षा सुनिश्चित 
करते हुए इन पर््ययावरणीय प्रभावोों से निपटना एक बहुत बड़ी 
चुनौती है।

z	 स््ववास््थ््य जोखिम: कोयले की धूल, कणिका पदार््थ और कोयले 
पर चलने वाले विद्युत संयंत्ररों से हानिकारक उत््सर््जन के संपर््क मेें 
आने के कारण कोयला खदानोों तथा विद्युत संयंत्ररों के निकट रहने 
वाले समुदायोों के लिये स््ववास््थ््य जोखिम उत््पन्न होता है, जिससे 
श्वसन संबंधी बीमारियाँ एवं अन््य स््ववास््थ््य समस््ययाएँ उत््पन्न होती 
हैैं।

z	 भूमि अधिग्रहण और पुनर््ववास: कोयला खनन परियोजनाओं के 
लिये भूमि अधिग्रहण मेें प्रायः समुदायोों का विस््थथापन और 
आजीविका मेें व््यवधान शामिल होता है।
�	प्रभावित आबादी का उचित पुनर््ववास एक चुनौती बना हुआ है, 

कई समुदायोों को सामाजिक और आर््थथिक कठिनाइयोों का 
सामना करना पड़ रहा है।

z	 तकनीकी बाधाएँ: कार््बन कैप््चर और स््टटोरेज जैसी स््वच््छ 
कोयला प्रौद्योगिकियोों मेें प्रगति के बावजूद, उच्च लागत तथा 
तकनीकी चुनौतियोों के कारण भारत मेें इन प्रौद्योगिकियोों को 
व््ययापक रूप से अपनाना सीमित है।

z	 नवीकरणीय ऊर््जजा मेें संक्रमण: नवीकरणीय ऊर््जजा स्रोतोों मेें 
परिवर््तन और ग्रीनहाउस गैस उत््सर््जन को कम करने की देश की 
प्रतिबद्धता के बीच भारत मेें कोयला क्षेत्र को चुनौतियोों का सामना 
करना पड़ रहा है।
�	ऊर््जजा सुरक्षा सुनिश्चित करने और जलवायु परिवर््तन शमन 

उद्देश््योों को पूरा करने के बीच संतुलन बनाना एक बहुत बड़ी 
बाधा है।
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�	COP28 मेें, भारत ने कोयला के उपयोग को पूरी तरह से 
"चरणबद्ध तरीके से समाप््त" करने के बजाय "चरणबद्ध 
तरीके से कम करने" का समर््थन किया।

भारत कोयले के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप््त 
करने के बजाय चरणबद्ध तरीके से कम करने का 
समर््थन क््योों करता है?
z	 ऊर््जजा सुरक्षा: कोयला वर््तमान मेें भारत की ऊर््जजा सुरक्षा मेें 

महत्तत्वपूर््ण भूमिका निभाता है, जो देश की विद्युत उत््पपादन का एक 
महत्तत्वपूर््ण हिस््ससा प्रदान करता है।
�	कोयले के उपयोग को अचानक समाप््त करने से ऊर््जजा आपूर््तति 

मेें बाधा आ सकती है, जिसका असर उद्योगोों, व््यवसायोों और 
घरोों पर पड़ सकता है।

z	 आर््थथिक निमित्त: कोयला खनन और संबंधित उद्योग लाखोों 
नौकरियोों का समर््थन करते हैैं तथा भारत की अर््थव््यवस््थथा मेें 
महत्तत्वपूर््ण योगदान देते हैैं।
�	कोयले से अचानक अन््य ऊर््जजा स्रोतोों की ओर संक्रमण से 

कोयला-निर््भर क्षेत्ररों मेें संबंधित पेशेवरोों की नौकरी छूट सकती 
है, परिणामस््वरूप आर््थथिक अस््थथिरता हो सकती है।

�	इसके अलावा, वर््तमान मेें, सौर और पवन जैसे नवीकरणीय 
ऊर््जजा स्रोत कोयले की तरह लागत प्रभावी नहीीं हैैं।

z	 बुनियादी ढाँचा निवेश: भारत ने विद्युत संयंत्ररों और संबंधित 
सुविधाओं सहित कोयला आधारित बुनियादी ढाँचे मेें पर््ययाप््त 
निवेश किया है।
�	कोयले के प्रयोग को समय से पूर््व बंद करने से परिसंपत्तियोों 

को हानि होगी और निवेश बर््बबाद हो जाएगा, जिससे 
अर््थव््यवस््थथा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़़ेगा।

आगे की राह
z	 ऊर््जजा दक्षता मेें सुधार: खनन और परिवहन से लेकर विद्युत 

उत््पपादन तथा खपत तक कोयला मूल््य शृृंखला मेें ऊर््जजा दक्षता 
बढ़़ाने से ऊर््जजा की खपत एवं पर््ययावरणीय प्रभाव को कम किया 
जा सकता है।
�	इसके अतिरिक्त, कोयला आधारित विद्युत संयंत्ररों मेें उच्च 

दक्षता, कम उत््सर््जन (HELE) प्रौद्योगिकियोों के प्रयोग से 
ऊर््जजा दक्षता मेें वृद्धि करते हुए कोयला उद्योग मेें उत््सर््जन को 
काफी कम किया जा सकता है।

z	 ऊर््जजा स्रोतोों मेें विविधता: भारत को सौर, पवन, जलविद्युत और 
बायोमास जैसे नवीकरणीय ऊर््जजा स्रोतोों मेें निवेश बढ़़ाकर अपने 
ऊर््जजा मिश्रण मेें विविधता लाने को प्राथमिकता देनी चाहिये।
�	इस विविधीकरण से कोयले पर निर््भरता मेें कमी लाने मेें मदद 

मिलेगी तथा अधिक सतत् व अनुकूलनीय ऊर््जजा प्रणाली मेें 
योगदान मिलेगा।

z	 स््वच््छ कोयला प्रौद्योगिकियोों की ओर संक्रमण: कार््बन 
कैप््चर, उपयोग और भंडारण सहित स््वच््छ कोयला प्रौद्योगिकियोों 
के अनुसंधान व विकास मेें निवेश, कोयला आधारित विद्युत 
उत््पपादन के पर््ययावरणीय प्रभाव को कम करने मेें मदद कर सकता 
है।

z	 सतत् खनन प्रथाओं को बढ़़ावा देना: भूमि सुधार, जल संरक्षण 
और जैवविविधता संरक्षण सहित पर््ययावरण की दृष्टि से सतत् 
खनन प्रथाओं को लागू करना, कोयला खनन कार्ययों के पर््ययावरणीय 
फुटप््रििंट को कम कर सकता है।
�	पर््ययावरणीय मानकोों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये 

नियमोों और प्रवर््तन तंत्र को मज़बूत करना आवश््यक है।

पेनिसिलिन G और PLI योजना
चर््चचा मेें क््योों?

भारत का आखिरी संयंत्र बंद होने के तीन दशक बाद, भारत द्वारा 
वर््ष 2024 मेें सामान््य एंटीबायोटिक पेनिसिलिन G का निर््ममाण प्रारंभ 
किया जाएगा। यह घरेलू विनिर््ममाण को बढ़़ावा देने के लिये कोविड-19 
के दौरान शुरू की गई सरकार की प्रोडक््शन लिंक््ड इंसेेंटिव योजना की 
सफलताओं मेें से एक है।
z	 पेनिसिलिन G एक एक््टटिव फार््ममास््ययुटिकल इंग्रीडिएंट है जिसका 

प्रयोग कई सामान््य एंटीबायोटिक दवाओं के निर््ममाण मेें किया 
जाता है।

z	 API जिसे बल््क ड्रग््स भी कहा जाता है, दवाओं के निर््ममाण मेें 
महत्तत्वपूर््ण तत्तत्व हैैं। चीन का हुबेई प््राांत API विनिर््ममाण उद्योग का 
केेंद्र है।

भारत मेें पेनिसिलिन का निर््ममाण क््योों बंद हो गया?
z	 विनिर््ममाण का बंद होना:

�	पेनिसिलिन G, भारत मेें निर््ममित कई अन््य सक्रिय 
फार््ममास््ययुटिकल अवयवोों (API) के साथ, बाज़ार मेें 
प्रतिस््पर्द्धी मूल््य वाले चीनी विकल््पोों की बहुतायत के कारण 
बंद होने का सामना करना पड़़ा।

�	1990 के दशक के दौरान, कम-से-कम पाँच कंपनियाँ देश 
के भीतर पेनिसिलिन G के उत््पपादन मेें लगी हुई थीीं। हालाँकि 
चीनी समकक्षषों की काफी कम कीमतोों ने भारतीय निर््ममाताओं 
को आर््थथिक रूप से अव््यवहार््य बना दिया, जिससे उनका 
परिचालन बंद हो गया।

�	इसके अतिरिक्त, औषधि मूल््य नियंत्रण आदेश, जिसने 
आवश््यक दवाओं पर मूल््य सीमा लागू की, ने सस््तते आयातित 
उत््पपादोों को अपनाने के लिये प्रोत््ससाहित किया।
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�	उदाहरण के लिये, भारत ने शुरू मेें पेरासिटामोल लगभग 
800 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचा, लेकिन चीनी 
प्रतिस््पर््धधियोों के प्रवेश से कीमतेें लगभग 400 रुपए प्रति 
किलोग्राम तक कम हो गईं, जिससे घरेलू उत््पपादन 
आर््थथिक रूप से अलाभकारी हो गया।

z	 पुनरुद्धार मेें विलंब:
�	पहले, घरेलू स््तर पर पेनिसिलिन विनिर््ममाण को पुनर्जीवित 

करने की बहुत कम आवश््यकता थी, क््योोंकि वैश्विक बाज़ार 
मेें सस््तते विकल््प आसानी से उपलब््ध थे।

�	महामारी के दौरान आपूर््तति शृृंखला मेें व््यवधान ने एक चेतावनी 
के रूप मेें कार््य किया, जो आत््मनिर््भरता की आवश््यकता पर 
प्रकाश डालता है।
�	परिणामस््वरूप, सरकार ने घरेलू विनिर््ममाण को बढ़़ावा 

देने के लिये PLI योजना शुरू की।
�	पर््ययाप््त प्रारंभिक लागत एक महत्तत्वपूर््ण बाधा उत््पन्न करती है, 

विशेष रूप से पेनिसिलिन जी जैसे किण््ववित, जिसके लिये 
अत््यधिक पूंजी निवेश की आवश््यकता होती है, साथ ही 
इससे लाभ प्राप््त करने मेें प्राय: वर्षषों लग जाते हैैं।

�	इसके अतिरिक्त, चीन पहले से ही एक प्रमुख आपूर््ततिकर्त्ता के 
रूप मेें उभरा है, जिसने पिछले तीन दशकोों मेें अपनी विनिर््ममाण 
क्षमताओं मेें उल्लेखनीय विस््ततार किया है।

�	उनकी कीमतोों के साथ प्रतिस््पर्द्धा करने हेतु सुविधाओं मेें बड़़े 
निवेश की आवश््यकता होगी।

z	 PLI योजनाओं का प्रभाव:
�	योजना के कार््ययान््वयन के बाद API आयात मेें उल्लेखनीय 

कमी आई है।
�	उदाहरण के लिये, पेरासिटामोल का आयात महामारी से 

पहले के स््तर की तुलना मेें आधा हो गया है।
�	हालाँकि, इस गिरावट के बावजूद  API का एक बड़़ा 

हिस््ससा, विशेष रूप से एंटीबायोटिक दवाओं के लिये अभी भी 
आयात किया जाता है, जो घरेलू  API  विनिर््ममाण मेें अधिक 
विकास की आवश््यकता को उजागर करता है।

�	PLI योजना प्रोत््ससाहन प्रदान करती है, जिसमेें किण््वन-
आधारित थोक दवाओं जैसे एंटीबायोटिक््स, एंज़ाइम एवं 
हार्मोन जैसे इंसुलिन के लिये पहले चार वर्षषों मेें 20%, पाँचवेें 
वर््ष हेतु 15% तथा छठे वर््ष हेतु 5% सहायता शामिल है।
�	इन दवाओं का उत््पपादन करना अधिक कठिन माना जाता 

है क््योोंकि किण््वन विनिर््ममाण प्रक्रिया का एक हिस््ससा है।
�	इसके अतिरिक्त रासायनिक रूप से संश्लेषित दवाएँ पात्र 

बिक्री पर छह वर्षषों मेें 10% प्रोत््ससाहन के लिये पात्र हैैं।

उत््पपादन संबद्ध प्रोत््ससाहन योजना (PLI) क््यया है?
z	 परिचय:

�	PLI योजना की परिकल््पना घरेलू विनिर््ममाण क्षमता बढ़ाकर 
आयात प्रतिस््थथापन मेें वृद्धि करते हुए रोज़गार सृजन के लिये 
की गई थी।

�	मार््च 2020 मेें शुरू की गई इस योजना मेें शुरुआत मेें 
निम््नलिखित तीन उद्योगोों को लक्षित किया गया: 
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�	मोबाइल और संबद्ध घटक विनिर््ममाण
�	विद्युत घटक विनिर््ममाण और
�	चिकित््ससा उपकरण।

�	बाद के चरण मेें इसे 14 अतिरिक्त क्षेत्ररों मेें इसका विस््ततार 
किया गया।

�	PLI योजना के तहत घरेलू और विदेशी कंपनियोों को भारत 
मेें विनिर््ममाण के लिये पाँच वर्षषों तक उनके राजस््व के प्रतिशत 
के आधार पर वित्तीय लाभ प्रदान किया जाता है।

z	 लक्षित क्षेत्र:
�	इसमेें शामिल 14 क्षेत्र मोबाइल विनिर््ममाण, चिकित््ससा उपकरणोों 

का विनिर््ममाण, ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक, 
फार््ममास््ययूटिकल््स, दवाएँ, विशेष इस््पपात, दूरसंचार एवं 
नेटवर््कििंग उत््पपाद, इलेक्ट्रॉनिक उत््पपाद, घरेलू उपकरण 
(ACs व  LEDs), खाद्य उत््पपाद, कपड़़ा उत््पपाद, सौर 
पीवी मॉड्यूल, उन्नत रसायन सेल (ACC) बैटरी तथा 
ड्रोन एवं इसके घटक हैैं।

z	 योजना के तहत प्रोत््ससाहन:
�	दी जाने वाली प्रोत््ससाहन राशि की गणना वृद्धिशील बिक्री के 

आधार पर की जाती है।
�	उन्नत रसायन विज्ञान सेल बैटरी, कपड़़ा उत््पपाद और 

ड्रोन उद्योग जैसे कुछ क्षेत्ररों मेें दिये  जाने वाले प्रोत््ससाहन 
की गणना पाँच वर्षषों की अवधि मेें की गई बिक्री, प्रदर््शन 
एवं स््थथानीय मूल््यवर्दद्धन के आधार पर की जाती है।

�	अनुसंधान एवं विकास निवेश (R&D investment) 
पर ज़ोर देने से उद्योग को वैश्विक रुझानोों के साथ बने रहने 
और अंतर््रराष्ट्रीय बाज़ार मेें प्रतिस््पर्द्धी बने रहने मेें भी मदद 
मिलेगी।

z	 स््ममार््टफोन विनिर््ममाण मेें प्रगति:
�	वित्त वर््ष 2017-18 मेें मोबाइल फोन का आयात 3.6 बिलियन 

अमेरिकी डॉलर था, जबकि निर््ययात मात्र 334 मिलियन 
अमेरिकी डॉलर था, जिसके परिणामस््वरूप 3.3 बिलियन 
अमेरिकी डॉलर का व््ययापार घाटा हुआ।

�	वित्त वर््ष 2022-23 तक आयात घटकर 1.6 बिलियन 
अमेरिकी डॉलर का, जबकि निर््ययात बढ़कर लगभग 11 
बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जिससे 9.8 बिलियन 
अमेरिकी डॉलर का सकारात््मक निवल निर््ययात हो पाया।

सरकार ने मंत्रालय के व््यय हेतु उच्च रिपोर््टििंग 
सीमा का प्रस््तताव रखा

चर््चचा मेें क््योों? 
संसद की लोक लेखा समिति ने हाल ही मेें सरकारी मंत्रालयोों और 

विभागोों द्वारा 'नई सेवा' और 'सेवा के नए उपकरणोों' पर खर््च के लिये 
वित्तीय सीमा बढ़़ाने के वित्त मंत्रालय के प्रस््तताव का समर््थन किया है।
z	 वित्तीय सीमा मेें यह प्रस््ततावित संशोधन आज़़ादी के बाद चौथी 

बार है। अंतिम संशोधन वर््ष 2005 मेें हुआ लेकिन वर््ष 2006 मेें 
लागू हुआ।

वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस््ततावित नई वित्तीय सीमाएँ क््यया 
हैैं? 
z	 नई सेवा और सेवा के नए उपकरण:

�	नई सेवा (NS) एक नए नीतिगत निर््णय के परिणामस््वरूप 
होने वाले व््यय को दर््शशाती है जो पहले संसद के ध््ययान मेें नहीीं 
लाया गया था, जिसमेें नई गतिविधियाँ या निवेश [संविधान 
का अनुच््छछेद 115(1)(a)] शामिल हैैं।

�	सेवा का नया साधन (New Instrument of 
Service- NIS) मौजूदा नीति के उल्लेखनीय विस््ततार से 
उत््पन्न अपेक्षाकृत महत्तत्वपूर््ण व््यय को संदर््भभित करता है।

z	 नई सीमा:
�	50 करोड़ रुपए से 100 करोड़ रुपए के बीच के व््यय के लिये 

संसद को रिपोर््ट करना अनिवार््य है, लेकिन पहले से मंज़ूरी 
की आवश््यकता नहीीं है।
�	पूर््व संसदीय अनुमोदन की आवश््यकता केवल तभी 

होती है जब खर््च 100 करोड़ रुपए से अधिक हो।
�	'सेवा के नए उपकरण' के लिये रिपोर््टििंग सीमा मूल विनियोग 

का 20% या 100 करोड़ रुपए तक, जो भी अधिक हो, तय 
की गई है।
�	मूल विनियोग के 20% से अधिक या 100 करोड़ रुपए 

से अधिक की राशि के लिये संसद की मंज़ूरी अनिवार््य 
हो जाती है, जो समान अनुदान अनुभाग के भीतर बचत 
के अधीन है।

नोट: पहले, सीमा 10 लाख रुपए से 2.5 करोड़ रुपए के बीच 
बहुत कम थी और व््यय की लगभग 50 वस््ततुओं मेें मूल््य भिन्न था।
वित्तपोषण सीमा बढ़़ाने के संभावित लाभ और हानि 
क््यया हैैं?
z	 संभावित लाभ:

�	अनुपूरक मांगोों की आवृत्ति मेें कमी: हाल के वर्षषों मेें, PAC 
और CAG ने उचित रिपोर््टििंग या अनुमोदन के बिना पूरक 
खर््च मेें वृद्धि को उजागर किया है।
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�	खर््च की वित्तीय सीमा बढ़़ाने से अनुदान की अनुपूरक 
मांगोों की आवश््यकता कम हो जाएगी। यह बजटीय 
प्रक्रिया को सुव््यवस््थथित करता है।

�	प्रशासनिक बाधाएँ कम हुईं: वित्तीय सीमाओं मेें संशोधन 
अपेक्षाकृत छोटे व््ययोों के लिये अनुमोदन प्राप््त करने से जुड़़ी 
नौकरशाही बाधाओं को कम करता है।
�	यह सरकारी विभागोों और एजेेंसियोों के भीतर निर््णय लेने 

एवं कार््ययान््वयन प्रक्रियाओं मेें दक्षता को बढ़़ावा देता है।
�	आर््थथिक विकास के लिये अनुकूलन: साल-दर-साल 6-7% 

की अनुमानित GDP वृद्धि दर के साथ, आने वाले वर्षषों मेें 
बजट का आकार काफी बढ़ने का अनुमान है। 
�	वित्तीय सीमाएँ बढ़़ाने से यह सुनिश्चित होता है कि बजट 

बढ़ती अर््थव््यवस््थथा की उभरती आवश््यकताओं को 
समायोजित कर सकता है।

z	 संभावित कमियाँ:
�	बजटीय अनुशासन को कमज़़ोर करना: यदि पर््ययाप््त निगरानी 

तंत्र मौजूद नहीीं है, तो यह जोखिम है कि धन के दुरुपयोग या 
गलत आवंटन के लिये उच्च वित्तीय सीमाओं का फायदा 
उठाया जा सकता है।
�	इससे भ्रष्टाचार या फिज़ूलखर्ची की घटनाएँ हो सकती 

हैैं।
�	इसके परिणामस््वरूप बजटीय अतिवृद्धि या घाटा हो 

सकता है, जिससे समग्र राजकोषीय स््थथिति प्रभावित हो 
सकती है।

�	जवाबदेही की कमी: मंत्रालयोों और विभागोों के लिये बढ़़ी हुई 
वित्तीय स््ववायत्तता के परिणामस््वरूप सार््वजनिक धन के 
उपयोग के प्रति जवाबदेही कम हो सकती है।
�	इससे व््ययोों पर नज़र रखना और यह सुनिश्चित करना 

चुनौतीपूर््ण हो सकता है कि वे इच््छछित उद्देश््योों के साथ 
संरेखित होों।

�	संसदीय निरीक्षण पर प्रभाव: वित्तीय सीमाएँ बढ़़ाने से सरकारी 
खर्चचों पर संसदीय जाँच की आवृत्ति कम हो सकती है, जिससे 
सार््थक वार््तता और निरीक्षण के अवसर सीमित हो सकते हैैं।
�	यह पारदर्शी शासन के लिये आवश््यक नियंत्रण और 

संतुलन को कमज़ोर कर सकता है।

लोक लेखा समिति क््यया है?
z	 परिचय: लोक लेखा समिति भारत की संसद द्वारा स््थथापित संसद 

के चयनित सदस््योों से बनी एक इकाई है, जिसका प्राथमिक कार््य 
भारत सरकार के राजस््व और व््यय की जाँच करना है।

�	इसका प्राथमिक दायित््व जाँच के दौरान CAG की सहायता 
से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रदान की गई रिपोर्टटों 
का ऑडिट करना है।
�	विशेष रूप से, इसके किसी भी सदस््य को सरकार मेें 

मंत्री पद संभालने की अनुमति नहीीं है।
z	 सदस््य: PAC मेें अधिकतम 22 सदस््य होते हैैं, जिनमेें से 15 

लोकसभा द्वारा चुने जाते हैैं और 7 सदस््य राज््यसभा से चुने जाते 
हैैं।
�	सदस््योों को एकल हस््तताांतरणीय वोट के माध््यम से आनुपातिक 

प्रतिनिधित््व द्वारा वर्षीय तौर पर चुना जाता है।
�	अध््यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध््यक्ष द्वारा की जाती है और 

सदस््योों का कार््यकाल 1 वर््ष होता है।
�	चेयरपर््सन मुख््यतः विपक्षी दल से होता है।

अनुच््छछेद 115 के तहत अनुदान के विभिन्न प्रकार क््यया 
हैैं? 
z	 अनुपूरक अनुदान:

�	उद्देश््य: चालू वित्तीय वर््ष के दौरान अप्रत््ययाशित व््यय उत््पन्न 
होने और किसी विशिष्ट सेवा के लिये आवंटित बजट 
अपर््ययाप््त होने की दशा मेें अनुपूरक अनुदान की मांग की जा 
सकती है।

�	अनुमोदन प्रक्रिया: सरकार वित्तीय वर््ष के अंत से पहले 
आवश््यक अतिरिक्त धनराशि के अनुमोदन के लिये संसद के 
समक्ष अनुमान प्रस््ततुत करती है।

z	 अतिरिक्त अनुदान:
�	उद्देश््य: चालू वित्तीय वर््ष के मूल बजट मेें परिकल््पपित सेवाओं 

के अतिरिक्त किसी नई सेवा के लिये धन की आवश््यकता 
पड़ने की दशा मेें इस अनुदान की मांग की जा सकती है।

�	अनुमोदन प्रक्रिया: अनुपूरक अनुदान के समान सरकार 
वित्तीय वर््ष के अंत से पहले अनुमोदन के लिये संसद के 
समक्ष अतिरिक्त धन राशि का अनुमान प्रस््ततुत करती है।

z	 अतिरिक्त अनुदान:
�	उद्देश््य: किसी सेवा पर वास््तविक व््यय मूल रूप से बजट 

और संसद द्वारा स््ववीकृत धन राशि से अधिक होने की दशा मेें 
अतिरिक्त अनुदान की मांग की जा सकती है।

�	अनुमोदन प्रक्रिया: उक्त दो अनुदान के अनुमोदन प्रक्रिया के 
विपरीत, अतिरिक्त अनुदान चालू वित्तीय वर््ष की समाप््तति के 
बाद प्रस््ततुत किया जाता है। वित्त मंत्रालय और रेल मंत्रालय 
संसद मेें विचार हेतु "अतिरिक्त अनुदान की मांग" प्रस््ततुत करते 
हैैं।
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�	अतिरिक्त अनुदान की मांगोों को मतदान के लिये लोकसभा मेें प्रस््ततुत करने से पूर््व, उन््हेें संसद की लोक लेखा समिति द्वारा अनुमोदित 
किया जाना चाहिये।

भारत-इंडोनेशिया के बीच स््थथानीय मुद्रा व््ययापार
चर््चचा मेें क््योों? 

भारतीय रिज़र््व बैैंक और बैैंक इंडोनेशिया ने सीमा पार लेन-देन के लिये स््थथानीय मुद्राओं (भारतीय रुपया (INR) और इंडोनेशियाई रुपिया 
(IDR) के उपयोग को बढ़़ावा देने हेतु एक रूपरेखा स््थथापित करने के लिये एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस््तताक्षर किये। 
z	 इससे पहले वर््ष 2023 मेें भारत और मलेशिया ने घोषणा की थी कि वे अन््य मुद्राओं के अलावा भारतीय रुपए मेें भी व््ययापार का निपटारा करेेंगे।

RBI और बैैंक इंडोनेशिया के बीच समझौता ज्ञापन की मुख््य विशेषताएँ क््यया हैैं?
z	 MoU का प्राथमिक उद्देश््य INR और INR मेें द्विपक्षीय लेन-देन को सुविधाजनक बनाना है, जिसमेें सभी चालू खाता लेन-देन, अनुमत 

पूंजी खाता लेन-देन तथा दोनोों देशोों द्वारा पारस््परिक रूप से सहमति के अनुसार अन््य आर््थथिक एवं वित्तीय लेन-देन शामिल हैैं।
z	 यह ढाँचा निर््ययातकोों और आयातकोों को उनकी संबंधित घरेलू मुद्राओं मेें चालान तथा भुगतान करने मेें सक्षम बनाता है, जिससे INR-IDR 

विदेशी मुद्रा बाज़ार के विकास को बढ़़ावा मिलता है। यह दृष्टिकोण लेन-देन के लिये लागत और निपटान समय को अनुकूलित करता है।
�	इससे भारत और इंडोनेशिया के बीच व््ययापार को बढ़़ावा मिलने, वित्तीय एकीकरण गहरा होने तथा दोनोों देशोों के बीच ऐतिहासिक, सांस््ककृतिक 

एवं आर््थथिक संबंधोों मेें वृद्धि होने की उम््ममीद है।
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भारत-इंडोनेशिया संबंध
z	 वाणिज््ययिक संबंध:

�	आसियान (ASEAN) क्षेत्र मेें इंडोनेशिया भारत का दूसरा 
सबसे बड़़ा व््ययापारिक भागीदार देश बनकर उभरा है।
�	 द्विपक्षीय व््ययापार सत्र 2005-06 मेें 4.3 बिलियन 

अमेरिकी डॉलर से बढ़कर सत्र 2022-23 मेें 38.84 
बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है।

z	 राजनीतिक संबंध:
�	दोनोों देश एशियाई और अफ्रीकी देशोों की स््वतंत्रता के प्रमुख 

समर््थक थे, जिसके कारण वर््ष 1955 का बांडुंग सम््ममेलन 
हुआ और वर््ष 1961 मेें गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई।

�	वर््ष 1991 मेें भारत द्वारा ‘लुक ईस््ट नीति अपनाने के बाद से 
द्विपक्षीय संबंधोों मेें तेज़ी से विकास हुआ है।

�	दोनोों देश G20, पूर्वी एशिया शिखर सम््ममेलन और संयुक्त 
राष्ट्र के सदस््य हैैं।

z	 सांस््ककृतिक संबंध:
�	हिंदू, बौद्ध और बाद मेें मुस््ललिम धर्ममों ने भारत के तटोों से 

इंडोनेशिया की यात्रा की। रामायण और महाभारत के महान 
महाकाव््योों की कथाएँ इंडोनेशियाई लोक कला तथा नाटकोों 
का स्रोत बनी हैैं।

�	इंडोनेशिया मेें भारतीय मूल के लगभग 100,000 लोग हैैं, जो 
मुख््य रूप से ग्रेटर जकार््तता, मेदान, सुरबाया और बांडुंग मेें 
स््थथित हैैं।

रुपए के अंतर््रराष्ट्रीयकरण के प्रयास क््यया हैैं?
z	 पूंजी बाज़़ार का उदारीकरण:

�	भारत ने रुपए की अपील को बढ़़ाने के लिये रुपए-मूल््य वाले 
वित्तीय साधनोों, जैसे बॉन््ड (मसाला बॉन््ड) और डेरिवेटिव 
की उपलब््धता बढ़़ा दी।

z	 डिजिटल भुगतान प्रणाली को बढ़़ावा:
�	यूनिफाइड पेमेेंट इंटरफेस जैसी पहल ने रुपए मेें डिजिटल 

विनिमय की सुविधा प्रदान की है।
�	 हाल ही मेें श्रीलंका और मॉरीशस ने UPI को अपनाया है।

z	 विशेष वोस्ट्रो रुपया खाते (SVRA): 
�	भारत ने 18 देशोों (जैसे- रूस और मलेशिया) के अधिकृत 

बैैंकोों को बाज़ार-निर््धधारित विनिमय दरोों पर रुपए मेें भुगतान 
का निपटान करने के लिये विशेष वोस्ट्रो रुपया खाते खोलने 
की अनुमति दी।

�	तंत्र का उद्देश््य कम लेन-देन लागत, अधिक मूल््य पारदर््शशिता, 
द्रुत निपटान समय और अंतर््रराष्ट्रीय व््ययापार को समग्र रूप से 
बढ़़ावा देना है।

z	 मुद्रा विनिमय समझौते:
�	RBI  द्वारा कई देशोों (जैसे- जापान, श्रीलंका एवं सार््क 

सदस््य) के साथ हस््तताक्षरित समझौता संबंधित केेंद्रीय बैैंकोों 
के बीच रुपए तथा विदेशी मुद्रा के आदान-प्रदान को सक्षम 
बनाता है, जिससे रुपए के अंतर््रराष्ट्रीय उपयोग को बढ़़ावा 
मिलता है।

z	 द्विपक्षीय व््ययापार समझौता:
�	सरकार द्वारा अन््य देशोों के साथ द्विपक्षीय व््ययापार समझौतोों पर 

हस््तताक्षर करने से सीमा पार व््ययापार एवं निवेश मेें वृद्धि हुई है, 
जिससे अंतर््रराष्ट्रीय लेन-देन मेें रुपए के उपयोग को बढ़़ावा 
मिला है।

भुगतान संतुलन (BoP)
z	 भुगतान संतुलन, किसी देश के आर््थथिक स््थथिति का एक महत्तत्वपूर््ण 

संकेतक है, जो विश्व के शेष भागोों के साथ उसके अंतर््रराष्ट्रीय 
लेन-देन को प्रदर््शशित करता है।
�	भारतीय निवासियोों एवं विदेशियोों अथवा अनिवासी भारतीयोों 

(NRI) के बीच होने वाले लेन-देन को भारत के भुगतान 
संतुलन मेें दर््ज किया जाता है।

z	 संरचना: BoP को मुख््य रूप से दो खातोों मेें विभाजित किया 
गया है:
�	चालू खाता: यह खाता वस््ततुओं, सेवाओं, आय एवं वर््तमान 

हस््तताांतरण के प्रवाह को दर््शशाता है।
�	यह उन लेन-देन से संबंधित होता है जो विदेश मेें भारतीय 

निवासियोों अथवा भारत मेें विदेशी निवासियोों की कुल 
संपत्ति या देनदारियोों मेें बदलाव नहीीं करते हैैं। इसमेें 
शामिल हैैं:

�	वस््ततुओं एवं सेवाओं का निर््ययात और आयात
�	निवेश आय (ब््ययाज, लाभांश) तथा कर््मचारियोों का मुआवज़़ा
�	वर््तमान हस््तताांतरण (उपहार, सहायता, प्रेषण)
�	पूंजी खाता: यह खाता पूंजीगत संपत्तियोों से जुड़़े लेन-देन को 

दर््ज करता है।
�	यह उन लेन-देन को दर््ज करता है जो किसी देश की 

विदेशी संपत्तियोों एवं देनदारियोों पर सीधा प्रभाव डालते 
हैैं।

�	गैर-उत््पपादित गैर-वित्तीय परिसंपत्तियोों (भूमि, बौद्धिक 
संपदा) का अधिग्रहण अथवा निपटान

�	इसमेें प्रत््यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी पोर््टफोलियो निवेश, 
विदेश मेें व््यवसायोों मेें निवेश, विदेशी संस््थथाओं से उधार 
लेना और साथ-ही-साथ NRI द्वारा भारतीय बैैंकोों मेें 
की गई जमा पूंजी खाता लेन-देन के उदाहरण हैैं।
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z	 विदेशी मुद्रा भंडार:
�	भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार विदेशी मुद्राओं मेें RBI द्वारा रखी 

गई महत्तत्वपूर््ण संपत्ति है।
�	वे वित्तीय सहायक के रूप मेें कार््य करते हैैं, बाह्य 

दायित््वोों को पूर््ण करने के लिये तरलता सुनिश्चित करते 
हैैं और साथ ही देश की मुद्रा एवं अर््थव््यवस््थथा को स््थथिर 
भी करते हैैं।

�	भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार के घटक:
�	विदेशी मुद्राएँ:

�	भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार मेें मुख््य रूप से अमेरिकी डॉलर, 
यूरो और ब्रिटिश पाउंड जैसी विदेशी मुद्राएँ शामिल हैैं। ये 
मुद्राएँ तरलता प्रदान करती हैैं और अंतर््रराष्ट्रीय व््ययापार लेन-देन 
की सुविधा प्रदान करती हैैं।
�	आरक्षित स््वर््ण निधि:

�	यह मुद्रास््फफीति की स््थथिति मेें एक आवश््यक बचाव और 
आर््थथिक अनिश्चितताओं के दौरान एक सुरक्षा जाल के रूप 
मेें भूमिका निभाता है।

�	भारत के पास 800.78 टन आरक्षित स््वर््ण निधि है।
�	विशेष आहरण अधिकार (SDR):

�	SDR, IMF द्वारा अनुरक्षित अंतर््रराष्ट्रीय आरक्षित आस््ततियाँ 
हैैं। ये सदस््य देशोों के विदेशी मुद्रा भंडार के पूरक की भूमिका 
निभाते हैैं।

�	SDR अंतर््रराष्ट्रीय मुद्राओं की एक टोकरी पर आधारित 
है जिसमेें USD, जापानी येन, यूरो, पाउंड स््टर््लििंग और 
चीनी रेनमिनबी शामिल हैैं।

�	IMF मेें आरक्षित भाग:
�	IMF मेें आरक्षित भाग का तात््पर््य अंतर््रराष्ट्रीय मुद्रा कोष मेें 

भारत के कोटा से है। यह इस वैश्विक वित्तीय संस््थथा के भीतर 
भारत की स््थथिति और मतदान की शक्ति को दर््शशाता है।

�	भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार पर प्रभाव अंतर््रराष्ट्रीय स््थथिति को 
सुदृढ़ करता है।

भारत मेें बेरोज़गारी
चर््चचा मेें क््योों?

राष्ट्रीय प्रतिदर््श सर्वेक्षण कार््ययालय (National Sample 
Survey Office- NSSO) द्वारा आयोजित आवधिक श्रम बल 
सर्वेक्षण (Periodic Labour Force Survey- PLFS) 
के अनुसार, वर््ष 2023 मेें भारत की बेरोज़गारी दर मेें महत्तत्वपूर््ण कमी 
देखी गई, जो विगत तीन वर्षषों मेें सबसे कम है।
z	 PLFS प्रमुख रोज़गार और बेरोज़गारी संकेतकोों, जैसे– श्रम बल 

भागीदारी दर (LFPR), श्रमिक जनसंख््यया अनुपात (WPR), 
बेरोज़गारी दर (UR) आदि तथा गतिविधियोों की स््थथिति- 
'सामान््य स््थथिति' और 'वर््तमान साप््तताहिक स््थथिति' व 'वर््तमान 
साप््तताहिक स््थथिति' का आकलन प्रदान करता है।
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z	 श्रम बल भागीदारी दर (Labour Force 

Participation Rate- LFPR): इसे जनसंख््यया मेें 
श्रम बल (यानी काम करने वाले या काम की तलाश करने 
वाले या काम के लिये उपलब््ध) व््यक्तियोों के प्रतिशत के रूप 
मेें परिभाषित किया गया है।

z	 श्रमिक जनसंख््यया अनुपात (Worker Population 
Ratio- WPR): WPR को जनसंख््यया मेें नियोजित 
व््यक्तियोों के प्रतिशत के रूप मेें परिभाषित किया गया है।

z	 बेरोज़गारी दर (Unemployment Rate- 
UR): UR को श्रम बल मेें शामिल व््यक्तियोों के बीच 
बेरोज़गार व््यक्तियोों के प्रतिशत के रूप मेें परिभाषित किया 
गया है।

z	 गतिविधि स््थथिति- सामान््य गतिविधि स््थथिति (CWS): 
किसी व््यक्ति की गतिविधि की स््थथिति निर््ददिष्ट संदर््भ अवधि के 
दौरान व््यक्ति द्वारा की गई गतिविधियोों के आधार पर निर््धधारित 
की जाती है। 
�	जब गतिविधि की स््थथिति सर्वेक्षण की तारीख से पिछले 

365 दिनोों की संदर््भ अवधि के आधार पर निर््धधारित की 
जाती है, तो इसे व््यक्ति की सामान््य गतिविधि स््थथिति के 
रूप मेें जाना जाता है।

z	 गतिविधि स््थथिति- वर््तमान साप््तताहिक स््थथिति (CWS): 
सर्वेक्षण की तिथि से पहले पिछले 7 दिनोों की संदर््भ अवधि 
के आधार पर निर््धधारित गतिविधि स््थथिति को व््यक्ति की वर््तमान 
साप््तताहिक स््थथिति (CWS) के रूप मेें जाना जाता है।

रिपोर््ट के प्रमुख बिंदु क््यया हैैं?
z	 भारत की बेरोज़गारी दर: 

�	15 वर््ष और उससे अधिक आयु के व््यक्तियोों के लिये भारत 
की बेरोज़गारी दर वर््ष 2023 मेें घटकर 3.1% के स््तर पर 
पहुुँच गई, जो कि पिछले तीन वर्षषों मेें न््ययूनतम है।
�	बेरोज़गारी की दर वर््ष 2022 मेें 3.6% तथा वर््ष 2021 

मेें 4.2% थी।
�	वर््ष 2023 मेें महिलाओं के बीच बेरोज़गारी दर घटकर 3% 

हो गई है जो कि वर््ष 2022 मेें 3.3% और वर््ष 2021 मेें 
3.4% थी।
�	इसी प्रकार, पुरुषोों के लिये यह दर वर््ष 2023 मेें घटकर 

3.2% पर पहुुँच गई जबकि वर््ष 2022 मेें यह 3.7% 
और वर््ष 2021 मेें 4.5% थी।

z	 रोज़गार परिदृश््य मेें सुधार:
�	कोविड-19 महामारी के प्रभाव के बाद केेंद्र और राज््योों द्वारा 

लॉकडाउन हटाए जाने से आर््थथिक गतिविधियोों मेें वृद्धि हुई है 
तथा रोज़गार परिदृश््य मेें सुधार हुआ है।

z	 शहरी और ग्रामीण बेरोज़गारी:
�	वर््ष 2023 मेें शहरी क्षेत्ररों मेें बेरोज़गारी की दर घटकर 5.2% 

तक पहुुँच गई जो कि वर््ष 2022 मेें 5.9% और वर््ष 2021 मेें 
6.5% थी। जबकि, ग्रामीण बेरोज़गारी जो कि वर््ष 2022 मेें  
2.8% तथा वर््ष 2021 मेें  3.3% थी, वर््ष 2023 मेें घटकर 
2.4% हो गई।

�	शहरी क्षेत्ररों मेें 15 और उससे अधिक आयु के व््यक्तियोों के 
लिये वर््तमान साप््तताहिक स््थथिति (CWS) मेें LFPR  वर््ष 
2023 मेें बढ़कर 56.2% तक पहुुँच गया, जो कि वर््ष 2022 
मेें 52.8% और वर््ष 2021 मेें 51.8 प्रतिशत था।

z	 आर््थथिक वृद्धि:
�	रोज़गार संबंधी ये सकारात््मक आँकड़े हाल की उन रिपोर्टटों के 

बाद सामने आए हैैं जिनमेें कहा गया है कि वर््ष 2023-24 की 
तीसरी तिमाही मेें भारत की आर््थथिक वृद्धि 8.4 प्रतिशत हो गई 
है।

�	NSO द्वारा जारी आँकड़ोों के अनुसार, विनिर््ममाण, खनन और 
खदान एवं निर््ममाण जैसे क्षेत्ररों ने इस वृद्धि मेें महत्तत्वपूर््ण भूमिका 
निभाई है।

�	NSO के दूसरे अग्रिम अनुमान, वित्तीय वर््ष 2023-24 के 
लिये समग्र रूप से भारत की वृद्धि दर 7.6% होने का अनुमान 
व््यक्त किया गया है, जो जनवरी 2024 मेें जारी 7.3% के 
प्रारंभिक पूर््ववानुमान से ऊपर है।

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण क््यया है?
z	 परिचय:

�	राष्ट्रीय सांख््ययिकी कार््ययालय शहरी क्षेत्ररों के लिये त्रैमासिक 
अनुमानोों के साथ-साथ ग्रामीण और शहरी दोनोों क्षेत्ररों हेतु 
रोज़गार एवं बेरोज़गारी संबंधी विशेषताओं के वार््षषिक आँकड़े 
तैयार करने के उद्देश््य से PLFS का संचालन करता है। 
�	जुलाई 2017 से जून 2018 के दौरान PLFS मेें एकत्र 

आँकड़ोों पर आधारित पहली वार््षषिक रिपोर््ट मई 2019 मेें 
प्रकाशित की गई थी।

z	 PLFS के उद्देश््य:
�	वर््तमान साप््तताहिक स््थथिति' (CWS) मेें केवल शहरी क्षेत्ररों 

के लिये तीन माह के अल््पकालिक अंतराल पर प्रमुख रोज़गार 
और बेरोज़गारी संकेतकोों (अर््थथात् श्रमिक-जनसंख््यया अनुपात, 
श्रम बल भागीदारी दर, बेरोज़गारी दर) का अनुमान लगाना। 

�	प्रतिवर््ष ग्रामीण और शहरी दोनोों ही क्षेत्ररों मेें सामान््य स््थथिति 
तथा CWS, दोनोों मेें रोज़गार एवं बेरोज़गारी संकेतकोों का 
अनुमान लगाना। 
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बेरोज़गारी क््यया है?
z	 परिचय:

�	बेरोज़गारी उस स््थथिति को संदर््भभित करती है जहाँ काम करने 
मेें सक्षम व््यक्ति सक्रिय रूप से रोज़गार की तलाश कर रहे हैैं 
लेकिन उपयुक्त नौकरियाँ प्राप््त करने मेें असमर््थ हैैं।

�	बेरोज़गार व््यक्ति वह है जो श्रम शक्ति का हिस््ससा है और साथ 
ही उसके पास अपेक्षित कौशल भी होता है लेकिन वर््तमान मेें 
उसके पास लाभकारी रोज़गार का अभाव है।

�	मूल रूप से एक बेरोज़गार व््यक्ति वह होता है जो काम करने 
मेें सक्षमता के साथ-साथ काम करने का इच््छछुक भी होता है 
और सक्रिय रूप से रोज़गार की तलाश मेें होता है।

z	 बेरोज़गारी का मापन:
�	देश मेें बेरोज़गारी की गणना आमतौर पर सूत्र का उपयोग 

करके की जाती है:
�	बेरोज़गारी दर = [बेरोज़गार श्रमिकोों की संख््यया/कुल श्रम 

बल] x 100
�	यहाँ, 'कुल श्रम शक्ति' मेें नियोजित व््यक्तियोों के साथ-साथ 

बेरोज़गार भी शामिल हैैं। जो लोग न तो नियोजित हैैं और न 
ही बेरोज़गार हैैं, उदाहरण के लिये– छात्र, उन््हेें श्रम शक्ति का 
हिस््ससा नहीीं माना जाता है।

z	 बेरोज़गारी के प्रकार:
�	संरचनात््मक बेरोज़गारी: कार््यबल के पास मौजूद कौशल एवं 

उपलब््ध पदोों की आवश््यकताओं के बीच के अंतराल मेें 
निहित बेरोज़गारी का यह रूप श्रम बाज़ार के प्रणालीगत मुद्ददों 
पर प्रकाश डालता है।

�	चक्रीय बेरोज़गारी: यह व््ययापार चक्र का परिणाम है, जहाँ मंदी 
के दौरान बेरोज़गारी बढ़ती है और आर््थथिक विकास के साथ 
घटती है, जो व््ययापक आर््थथिक स््थथितियोों के लिये नौकरी की 
उपलब््धता की संवेदनशीलता को दर््शशाता है।

�	घर््षणात््मक बेरोज़गारी/संक्रमणकालीन बेरोज़गारी: इसे 
संक्रमणकालीन बेरोज़गारी भी कहा जाता है, जो नौकरियोों के 
बीच प्राकृतिक संक्रमण से उत््पन्न होती है, यह प्रकार उस 
अस््थथायी अवधि को दर््शशाता है जो व््यक्ति नए रोज़गार के 
अवसरोों की तलाश मेें व््यतीत होते हैैं।

�	अल््परोज़गार: अल््परोज़गारी, हालाँकि पूर््ण बेरोज़गारी नहीीं है, 
यह अवधारणा उन पदोों पर कार््यरत व््यक्तियोों से संबंधित है जो 
अपने कौशल का कम उपयोग करते हैैं या अपर््ययाप््त कार््य घंटे 
प्रदान करते हैैं, जिससे आर््थथिक अक्षमता की भावना उत््पन्न 
होती है।

�	छिपी हुई बेरोज़गारी: ऐसे व््यक्तियोों को संदर््भभित करता है जो 
निराशा अथवा अन््य कारकोों के कारण सक्रिय रूप से रोज़गार 
की तलाश नहीीं कर रहे हैैं, लेकिन स््थथिति मेें सुधार होने पर 
संभावित रूप से नौकरी बाज़ार मेें प्रवेश कर सकते हैैं।

�	प्रच््छन्न बेरोजगारी: यह इसलिये उत््पन्न होती है क््योोंकि 
कारखाने मेें अथवा भूमि पर आवश््यकता से अधिक मज़दूर 
काम करते हैैं। अतः श्रम की प्रति इकाई उत््पपादकता कम 
होगी।

भारत मेें बेरोज़गारी के प्रमुख कारण क््यया हैैं?
z	 जनसंख््यया का आकार: 

�	भारत की अधिक जनसंख््यया रोज़गार के अवसरोों के लिये 
प्रतिस््पर्द्धा को बढ़़ाती है, जिससे नौकरी बाज़ार पर अतिरिक्त 
दबाव पड़ता है।

�	इस जनसांख््ययिकीय चुनौती से निपटने हेतु आर््थथिक विकास 
एवं रोज़गार सृजन के लिये एक व््ययापक दृष्टिकोण की 
आवश््यकता है।

z	 प्रतिकूल कौशल: 
�	एक प्रमुख कारण, जहाँ कार््यबल के पास मौजूद कौशल 

नौकरी बाज़ार की उभरती मांगोों के अनुरूप नहीीं हो सकते हैैं। 
इस मुद्दे के समाधान के लिये शिक्षा के साथ-साथ व््ययावसायिक 
प्रशिक्षण कार््यक्रमोों को बढ़़ाने पर केेंद्रित पहल की आवश््यकता 
है।

z	 अनौपचारिक क्षेत्र की गतिशीलता: 
�	अनौपचारिक क्षेत्र की व््ययापकता बेरोज़गारी पर नज़र रखने 

और उसका समाधान करने मेें जटिलताएँ उत््पन्न करती है। 
इस क्षेत्र को औपचारिक बनाने के साथ विनियमित करने के 
प्रयास रोज़गार स््थथितियोों के अधिक सटीक प्रतिनिधित््व करने 
मेें योगदान कर सकते हैैं।

z	 नीति क्रियान््वयन मेें चुनौतियाँ: 
�	सकारात््मक नीतियोों के प्रभावी कार््ययान््वयन मेें चुनौतियोों का 

सामना करना पड़ सकता है, जिससे रोज़गार सृजित करने की 
उनकी क्षमता प्रभावित हो सकती है। नीति कार््ययान््वयन को 
सुव््यवस््थथित करने के साथ ही आधारभूत वास््तविकता के 
साथ तालमेल सुनिश्चित करना अत््ययावश््यक है।

z	 वैश्विक आर््थथिक कारक:
�	वैश्विक अर््थव््यवस््थथा के प्रभाव, जैसे व््ययापार गतिशीलता एवं 

भू-राजनीतिक बदलाव तथा भारत के रोज़गार परिदृश््य को 
प्रभावित कर सकते हैैं। बाह्य कारकोों के प्रति आर््थथिक 
लचीलापन बढ़़ाने वाली नीतियाों के निर््ममाण की आवश््यकता 
है।
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रोज़गार से जुड़़ी सरकार की पहल क््यया हैैं?
z	 स््ममाइल- आजीविका और उद्यम के लिये सीमांत व््यक्तियोों हेतु 

समर््थन 
z	 पीएम-दक्ष (प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही)
z	 महात््ममा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
z	 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
z	 स््टटार््ट अप इंडिया योजना
z	 रोज़गार मेला
z	 इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना- राजस््थथान

आगे की राह
z	 प्रासंगिक कौशल प्रदान करने हेतु पाठ्यक्रम को अद्यतन करते हुए 

व््ययावसायिक प्रशिक्षण पर ज़ोर देकर एवं रोज़गार क्षमता बढ़़ाने 
हेतु आजीवन सीखने को बढ़़ावा देकर शिक्षा को वर््तमान बाज़ार 
की मांगोों के साथ संरेखित करना।

z	 वित्तीय प्रोत््ससाहन प्रदान करके, नौकरशाही बाधाओं को कम 
करके तथा उद्यमिता को प्रोत््ससाहित करने के लिये मेेंटरशिप 
कार््यक्रमोों को प्रस््ततुत करके स््टटार््टअप के लिये अनुकूल वातावरण 
को बढ़़ावा देना।

z	 ऐसी नीतियाँ बनाना और लागू करना जो रोज़गार सृजन को बढ़़ावा 
देें, जिसमेें बुनियादी ढाँचे मेें निवेश, उद्योग-अनुकूल नियम के 
साथ-साथ रोज़गार सृजित करने वाले व््यवसायोों हेतु वित्तीय 
प्रोत््ससाहन शामिल हैैं।

गोबर से बायो CNG का उत््पपादन
चर््चचा मेें क््योों?

बनासकांठा ज़िला सहकारी दुग््ध उत््पपादक संघ, गुजरात गोबर द्वारा 
बायोCNG (संपीड़़ित प्राकृतिक गैस) और उर््वरक का उत््पपादन कर 
रहा है जिससे कृषक वर््ग की आय मेें वृद्धि हुई। यह पहल डेयरी 
किसानोों के लिये नए आय स्रोत का मार््ग प्रदान करते हुए अपशिष्ट 
प्रबंधन को संबोधित करती है।
z	 गुजरात के बनासकाँठा ज़िले मेें दीसा-थराद राजमार््ग पर स््थथित 

बायोCNG आउटलेट एक अग्रणी पहल को प्रदर््शशित करता है 
जो मवेशियोों और भैैंसोों से प्राप््त गोबर के माध््यम से संचालित 
भारत का पहला तथा एकमात्र गैस-फिलिंग स््टटेशन है।

किसान किस प्रकार गोबर का ईष्टतम प्रयोग कर रहे 
हैैं?
z	 गोबर से संबंधित तथ््य:

�	एक औसत वयस््क गोजातीय पशु प्रतिदिन 15-20 किलोग्राम 
गोबर त््ययागता है जबकि बछड़़े से 5-10 किलोग्राम गोबर 
करते हैैं।

�	गोजातीय, बोस टॉरस (मवेशी) अथवा बुबैलस बुबैलिस 
(वॉटर बफैलो) प्रजाति के एक घरेलू पशु को संदर््भभित 
करता है।

�	ताज़े गोबर मेें जल की मात्रा 80-85% होती है तथा एक 
किलो ताज़ा गोबर शुष््क अवस््थथा मेें मात्र 200 ग्राम का हो 
जाता है।

�	ताज़े गोबर मेें जल के साथ-साथ मीथेन भी होता है जो इसे 
अवायवीय पाचन  (ऑक््ससीजन की अनुपस््थथिति मेें 
बायोडिग्रेडेबल सामग्री को विखंडित कर बायोगैस का 
उत््पपादन) मेें बायोगैस उत््पपादन के लिये आवश््यक बनाता है।
�	मीथेन, बायोगैस का एक प्रमुख घटक होता है जो 

गोजातीय पशुओं के रूमेन (गोजातीय पशुओं के 
आमाशय के चार भागोों मेें से पहला) मेें उनके द्वारा 
उपभोग की जाने वाली पौधोों की सामग्री के किण््वन के 
दौरान उत््पन्न होता है।

�	रुमेन मेें बैक््टटीरिया जैसे रोगाणु, जिन््हेें आर््ककिया 
(Archaea) के नाम से जाना जाता है, मीथेन 
उत््पन्न करने के लिये कार्बोहाइड्रेट किण््वन के दौरान 
उत््पपादित कार््बन डाइऑक््ससाइड और हाइड्रोजन का 
उपयोग करते हैैं।

z	 बायोगैस उत््पपादन प्रक्रिया:
�	बायोगैस के उत््पपादन हेतु ताज़ा गोबर को समान मात्रा मेें जल 

के साथ मिश्रित कर घोल बनाया जाता है। घोल 35 दिनोों मेें 
एक सीलबंद पोत रिएक््टर मेें अवायवीय पाचन प्रक्रिया से 
गुज़रता है।
�	पाचन प्रक्रिया मेें चार क्रमिक चरण शामिल होते हैैं: 

हाइड्रोलिसिस (कार््बनिक पदार्थथों का साधारण अणुओं 
मेें विखंडन), एसिडोजेनेसिस (साधारण अणुओं का 
वाष््पशील वसा अम््ल मेें परिवर््तन), एसिटोजेनेसिस 
(एसिटिक अम््ल, CO2 और हाइड्रोजन का उत््पपादन) 
और मेथनोजेनेसिस (बायोगैस उत््पपादन)।

�	बायोगैस संपाचित्र (Digesters) पशुओं के अपशिष्ट से 
मीथेन उत््सर््जन को कम करते हैैं जो ग्रीनहाउस गैस के प्रभाव 
को कम करने मेें मदद कर सकता है।
�	एक गाय प्रति वर््ष 150 से 260 पाउंड मीथेन उत््सर््जजित 

कर सकती है। मांस और दूध उत््पपादन के लिये वैश्विक 
स््तर पर 1.5 अरब से अधिक मवेशियोों को पाले जाने के 
साथ, यह उद्योग वैश्विक मानव-जनित ग्रीनहाउस गैस 
उत््सर््जन के अनुमानित 14.5% के लिये ज़िम््ममेदार है।

z	 बायोगैस शोधन और संपीड़न:
�	कच्चे बायोगैस को विभिन्न प्रक्रियाओं के माध््यम से CO2, 

H2S और नमी को हटाने के लिये शोधित किया जाता है।
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�	शुद्ध बायोगैस को 96-97% मीथेन मेें संपीड़़ित करके संग्रहीत 
किया जाता है और किसान इसे बायोसीएनजी के रूप मेें 72 
रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचते हैैं।

z	 उर््वरक उत््पपादन के लिये घोल का उपयोग:
�	बायोगैस उत््पपादन के बाद, घोल को ठोस-तरल विभाजक मेें 

निर््जलित किया जाता है।
�	अलग किये गए ठोस अवशेषोों को एरोबिक रूप से 

विघटित किया जाता है और रॉक फॉस््फफेट तथा फॉस््फफेट-
घुलनशील बैक््टटीरिया को शामिल करके PROM 
(फॉस््फफेट युक्त जैविक खाद) के रूप मेें बेचा जाता है।

�	वैकल््पपिक रूप से, विघटित ठोस अवशेषोों का उपयोग 
नीम और अरंडी की खली, गन्ना गन्ना दबाब वाली मृदा 
तथा माइक्रोबियल उत््पपाद मिलाकर खाद उत््पपादन के 
लिये किया जा सकता है।

�	तरल भाग को डाइज़ेस््टर मेें मिश्रण के लिये पुन: उपयोग 
किया जाता है या तरल-किण््ववित जैविक खाद के रूप मेें 
बेचा जाता है।

z	 स््ककेलेबिलिटी और अनुकरणशीलता:
�	बायोसीएनजी मॉडल ज़िला सदस््य संघोों के गोबर का उपयोग 

करके अनुकरणीय और स््ककेलेबल है।
�	गुजरात के कैरा संघ के विकेेंद्रीकृत मॉडल मेें फ््ललेक््ससी 

बायोगैस संयंत्र स््थथापित करना शामिल है, जिसका लक्षष्य 
10,000 स््थथापना करना है।

�	व््यक्तिगत उपयोग के लिये छोटे फ््ललेक््ससी संयंत्ररों से व््यक्तिगत 
किसानोों को लाभ होता है और संभावित रूप से अतिरिक्त 
आय उत््पन्न होती है।
�	चाहे बड़़े पैमाने पर बायोसीएनजी संयंत्र होों या छोटे 

विकेेंद्रीकृत मॉडल, गोबर के उपयोग से अतिरिक्त आय 
की संभावना बढ़ रही है।

बायोगैस:
z	 बायोगैस एक नवीकरणीय ऊर््जजा स्रोत है, जो ऑक््ससीजन की 

अनुपस््थथिति मेें कार््बनिक पदार््थ के टूटने पर उत््पन्न होता है। इस 
प्रक्रिया को अवायवीय पाचन कहते हैैं।

z	 बायोगैस को नवीकरणीय प्राकृतिक गैस (RNG) या बायोमेथेन 
के रूप मेें भी जाना जाता है। यह अधिकांश मीथेन (CH4) और 
कार््बन डाइऑक््ससाइड (CO2) से निर््ममित है।

प्रमुख चुनौतियाँ क््यया हैैं, जिन पर ध््ययान देने की आवश््यकता है?
z	 फीडस््टटॉक प्रबंधन:

�	पशुओं के लिये जैविक फीडस््टटॉक की निरंतर आपूर््तति और गुणवत्ता सुनिश्चित करना।
�	प्रभावी अपशिष्ट पृथक्करण और संग्रहण प्रणाली लागू करना।
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z	 परिचालन दक्षता:
�	व््यक्तिगत किसानोों और छोटी सहकारी समितियोों के पास 

बायोसीएनजी संयंत्ररों के उचित रखरखाव तथा निगरानी के 
लिये ज्ञान एवं संसाधनोों की कमी हो सकती है।
�	प्रशिक्षण कार््यक्रम और आसानी से उपलब््ध तकनीकी 

सहायता तथा मानकीकृत संचालन प्रक्रियाओं एवं 
गुणवत्ता नियंत्रण उपायोों की स््थथापना महत्तत्वपूर््ण है।

z	 तकनीकी और वित्तीय बाधाएँ:
�	सब््ससिडी, अनुदान, अथवा कम-ब््ययाज ऋण जैसे वित्तपोषण 

विकल््पोों तक पहुुँच बायोसीएनजी संयंत्ररों की स््थथापना के लिये 
प्रारंभिक पूंजी बाधाओं को दूर करने मेें सहायता प्रदान कर 
सकती है।

�	तकनीकी चुनौतियोों, जैसे कुशल श्रम एवं बुनियादी ढाँचे की 
कमी को सार््वजनिक-निजी भागीदारी, प्रौद्योगिकी हस््तताांतरण 
के साथ ही क्षमता-निर््ममाण कार््यक्रमोों के माध््यम से संबोधित 
किया जा सकता है।

z	 बायोगैस के लिये भंडारण प्रणालियाँ:
�	बायोसीएनजी को अंतिम उपयोगकर्त्ताओं तक पहुुँचने के लिये 

कुशलतापूर््वक संग्रहीत एवं वितरित करने की आवश््यकता है, 
चाहे वह खाना पकाने, हीटिंग अथवा बिजली उत््पपादन के 
लिये हो।
�	बायोसीएनजी की निरंतर आपूर््तति सुनिश्चित करने के 

लिये गैस होल््डर अथवा सिलेेंडर जैसी उचित भंडारण 
प्रणाली की आवश््यकता होती है।

z	 सामाजिक स््ववीकार््यता: 
�	इस गलत धारणा को नियंत्रित करना कि गोबर गैस 

अस््ववास््थ््यकर और असुरक्षित है तथा इसके विपरीत यह 
व््ययापक रूप से अपनाने योग््य भी है।

�	ग्रामीण किसानोों के बीच विकेेंद्रीकृत बायोगैस मॉडल को 
बढ़़ावा देने हेतु शैक्षणिक पहुुँच एवं स््वच््छ प्रक्रिया का प्रदर््शन 
महत्तत्वपूर््ण है।

बायोगैस से संबंधित भारत की पहल क््यया हैैं?
z	 किफायती परिवहन के लिये सतत विकल््प" योजना
z	 गोबरधन
z	 राष्ट्रीय बायोगैस कार््यक्रम:

�	नवीन और नवीकरणीय ऊर््जजा मंत्रालय (MNRE) राष्ट्रीय 
बायोगैस कार््यक्रम के अंर््तगत ग्रामीण क्षेत्ररों सहित देश मेें खाना 
पकाने के उद्देश््योों के लिये बायोगैस संयंत्ररों की स््थथापना के 
साथ-साथ वैकल््पपिक ईंधन के स्रोत के रूप मेें इसके उपयोग 
का समर््थन कर रहा है।

�	इस योजना के अंर््तगत MNRE बायोगैस संयंत्ररों की 
स््थथापना के लिये संयंत्र के आकार (1-25 घन मीटर/दिन 
संयंत्र क्षमता) के आधार पर प्रति बायोगैस संयंत्र 9800 रुपए 
से लेकर 70,400 रुपए केेंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) 
प्रदान कर रहा है।

राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और  
विकास निगम लिमिटेड

चर््चचा मेें क््योों? 
हाल ही मेें केेंद्रीय सहकारिता मंत्री ने शहरी सहकारी बैैंकोों के लिये 

एक प्रमुख संगठन, राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम 
लिमिटेड (National Urban Cooperative Finance 
and Development Corporation Limited- 
NUCFDC) का उद्घाटन किया।
z	 NUCFDC को गैर-बैैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ और शहरी 

सहकारी बैैंकिंग क्षेत्र के लिये एक स््व-नियामक संगठन के रूप 
मेें कार््य करने हेतु भारतीय रिज़र््व बैैंक की मंज़ूरी मिल गई है।

शहरी सहकारी बैैंक क््यया हैैं?
z	 परिचय: सहकारी बैैंक वित्तीय संस््थथान हैैं जिनका स््ववामित््व और 

संचालन उनके सदस््योों द्वारा किया जाता है, जो बैैंक के ग्राहक भी 
हैैं।
�	किसी गाँव या विशिष्ट समुदाय जैसे समुदाय की वित्तीय 

ज़रूरतोों का समर््थन करने के लिये लोग संसाधनोों को एकत्रित 
करने और ऋण जैसी बैैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने हेतु एक साथ 
आते हैैं।
�	भारत मेें, वे संबंधित राज््य के सहकारी समिति अधिनियम 

या बहु-राज््य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के 
तहत पंजीकृत हैैं।

�	शहरी सहकारी बैैंक (UCB) शहरी और अर्दद्ध-शहरी क्षेत्ररों 
मेें स््थथित प्राथमिक सहकारी बैैंकोों को संदर््भभित करते हैैं।

z	 इतिहास: 
�	भारत मेें शहरी सहकारी बैैंकिंग आंदोलन की शुरुआत 19वीीं 

सदी के अंत मेें हुई, जो ब्रिटेन और जर््मनी मेें सफल सहकारी 
प्रयोगोों से प्रभावित था।
�	बड़़ौदा रियासत मेें "अन््ययोन््यया सहकारी मंडली" को 

भारत की सबसे प्रारंभिक पारस््परिक सहायता समिति 
माना जाता है।

�	इसके अलावा पहली शहरी सहकारी ऋण सोसायटी अक्तूबर, 
1904 मेें तत््ककालीन मद्रास प््राांत के कैनजीवरम (कांजीवरम) 
मेें पंजीकृत की गई थी।
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z	 नियामक: रिज़र््व बैैंक बैैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की 
धारा 22 और 23 के प्रावधानोों के तहत शहरी सहकारी बैैंकोों के 
बैैंकिंग कार्ययों को नियंत्रित करता है।
�	इसके अलावा राज््य सहकारी बैैंक, ज़िला केेंद्रीय सहकारी 

बैैंक और शहरी सहकारी बैैंक, जो जमा बीमा तथा क्रेडिट 
गारंटी निगम के साथ पंजीकृत हैैं, का बीमा किया जाता है।

z	 चार स््तरीय संरचना:
�	वर््ष 2021 मेें RBI ने एन.एस. विश्वनाथन समिति की 

नियुक्ति की जिसने UCB के लिये 4-स््तरीय संरचना का 
सुझाव दिया।
�	टियर-1 मेें इकाइयोों एवं वेतन अर््जक (जमा राशि की 

परवाह किये बिना) के लिये सभी  UCB और 100 
करोड़ रुपए तक की जमा राशि वाले अन््य सभी UCB 
शामिल हैैं।

�	टियर-2 100 करोड़ रुपए से 1,000 करोड़ रुपए के 
बीच जमा के UCB शामिल हैैं।

�	टियर-3 1,000 करोड़ रुपए से 10,000 करोड़ रुपए के 
बीच जमा राशि वाले UCB शामिल हैैं।

�	टियर-4 मेें 10,000 करोड़ रुपए से अधिक जमा वाले 
UCB हैैं।

z	 न््ययूनतम पूंजी तथा RWA: एक ही ज़िले मेें कार््यरत टियर-1, 
UCB की न््ययूनतम शुद्ध संपत्ति ₹2 करोड़ होनी चाहिये तथा 
अन््य सभी यूसीबी के लिये न््ययूनतम शुद्ध संपत्ति ₹5 करोड़ होनी 
चाहिये।
�	टियर-1, UCB को निरंतर आधार पर जोखिम भारित 

परिसंपत्तियोों के 9% के जोखिम भारित संपत्ति अनुपात के 
लिये न््ययूनतम पूंजी को बनाए रखना होगा।

�	टियर-2 से 4 UCB को निरंतर आधार पर 12% RWA 
की भारित परिसंपत्तियोों के जोखिम के लिये न््ययूनतम पूंजी 
बनाए रखनी होगी।

�	500 मिलियन रुपए की न््ययूनतम शुद्ध संपत्ति वाले  UCB 
तथा 9% और उससे अधिक के जोखिम (भारित) संपत्ति 
अनुपात को बनाए रखने वाले UCB लघु वित्त बैैंकोों मेें 
स््ववैच््छछिक संक्रमण के लिये आवेदन करने हेतु पात्र हैैं।

z	 वर््तमान स््थथिति: वर््तमान मेें भारत मेें 1,514 UCB हैैं, जो कृषि 
के कुल ऋण का 11% भाग हैैं। UCB का कुल जमा आधार 
5.26 ट्रिलियन रुपए है।

नोट: नाबार््ड को बैैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत राज््य सहकारी बैैंकोों, ज़िला केेंद्रीय सहकारी बैैंकोों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैैंकोों के 
वैधानिक निरीक्षण के संचालन की ज़िम््ममेदारी सौौंपी गई है।
z	 विनियामक शक्तियाँ भारतीय रिज़र््व बैैंक के पास निहित हैैं।
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यूसीबी से संबंधित प्रमुख मुद्दे क््यया हैैं? 
z	 उच्च गैर-निष््पपादित परिसंपत्तियाँ: गैर-निष््पपादित परिसंपत्तियाँ 

UCB (2.10%) के लिये एक महत्तत्वपूर््ण चिंता बनी हुई हैैं। 
खराब क्रेडिट मूल््ययाांकन प्रथाएँ, अपर््ययाप््त जोखिम प्रबंधन ढाँचे 
एवं कमज़ोर क्षेत्ररों मेें जोखिमपूर््ण NPA के उच्च स््तर मेें योगदान 
करते हैैं, जिससे लाभप्रदता और स््थथिरता प्रभावित होती है।

z	 सीमित प्रौद्योगिकी को अपनाना: सीमित तकनीकी अवसंरचना 
एवं डिजिटल क्षमताएँ UCB की आधुनिक बैैंकिंग सेवाएँ प्रदान 
करने के साथ बड़़े वाणिज््ययिक बैैंकोों के साथ प्रतिस््पर्द्धा करने की 
क्षमता मेें बाधा डालती हैैं।
�	प्रौद्योगिकी मेें अपर््ययाप््त निवेश से अक्षमताओं तथा परिचालन 

जोखिम सहित ग्राहकोों की बढ़ती अपेक्षाओं को पूरा करने मेें 
कठिनाइयाँ पैदा होती हैैं।

z	 धोखाधड़़ी और कुप्रबंधन: कई UCBs (जैसे– शहरी 
सहकारी बैैंक, सीतापुर, उत्तर प्रदेश) मेें धोखाधड़़ी, गबन एवं 
कुप्रबंधन के मामले सामने आए हैैं, जिससे इनमेें जमाकर्त्ताओं का 
विश्वास कम होने के साथ इनकी प्रतिष्ठा खराब हो रही है।
�	वित्त वर््ष 2022-23 मेें RBI ने 8 सहकारी बैैंकोों के लाइसेेंस 

रद्द कर दिये।

आगे की राह
z	 पारदर््शशिता और जवाबदेहिता: UCBs की विश्वसनीयता को 

बढाने हेतु इसे अपने संचालन एवं वित्तीय रिपोर््टििंग मेें अधिक 
पारदर््शशिता अपनाने की आवश््यकता है। इसमेें नियमित ऑडिट के 
साथ सदस््योों के बीच स््पष्ट संचार शामिल है।

z	 सक्रिय क्रेडिट जोखिम प्रबंधन: ऋण गतिविधियोों से संबंधित 
जोखिमोों की पहचान, मूल््ययाांकन एवं निगरानी के लिये इन््हेें 
मज़बूत क्रेडिट जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को लागू करना आवश््यक 
है।
�	इसमेें ऋणी का संपूर््ण क्रेडिट मूल््ययाांकन करना शामिल है, 

जिसमेें उनकी वित्तीय स््थथिति, पुनर््भभुगतान क्षमता एवं क्रेडिट 
इतिहास का व््ययापक विश्लेषण किया जाता है।

�	इसके अतिरिक्त स््पष्ट क्रेडिट नीतियाँ, जोखिम ग्रेडिंग सिस््टम 
एवं प्रारंभिक चेतावनी संकेतक जैसी पहलोों से UCBs को 
प्रारंभिक चरण मेें संभावित NPAs का पता लगाने तथा 
डिफॉल््ट को रोकने के लिये समय पर सुधारात््मक कार््रवाई 
करने मेें मदद मिल सकती है।

z	 क्षमता निर््ममाण: बैैंकिंग परिचालन, जोखिम प्रबंधन और ग्राहक 
सेवा मेें अपने कौशल, ज्ञान तथा विशेषज्ञता को बढ़़ाने के लिये 
UCBs को कर््मचारियोों के प्रशिक्षण एवं क्षमता निर््ममाण की 
दिशा मेें निवेश करना चाहिये।

विनियामकीय सैैंडबॉक््स के लिय ेव््ययापक रूपरेखा
चर््चचा मेें क््योों?

हाल ही मेें भारतीय रिज़र््व बैैंक ने विनियामकीय सैैंडबॉक््स के 
विभिन्न चरणोों को पूरा करने की समय-सीमा को पिछले 7 महीनोों से 
बढ़़ाकर 9 महीने कर दिया है।
z	 विनियामकीय सैैंडबॉक््स के लिये अद्यतन ढाँचे मेें डिजिटल 

व््यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के प्रावधानोों का 
अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु सैैंडबॉक््स संस््थथाओं की भी 
आवश््यकता होती है।

विनियामकीय सैैंडबॉक््स (RS) क््यया है?
z	 पृष्ठभूमि: 

�	भारतीय रिज़र््व बैैंक ने फिनटेक के विस््ततृत पहलुओं के साथ 
उसके निहितार्थथों की निगरानी करने एवं रिपोर््ट करने हेतु वर््ष 
2016 मेें एक अंतर-नियामक कार््य समूह की स््थथापना की, 
ताकि नियामक ढाँचे की समीक्षा की जा सके और साथ ही 
तेज़ी से विकसित हो रहे फिनटेक परिदृश््य की गतिशीलता पर 
प्रतिक्रिया दी जा सके।

�	रिपोर््ट मेें एक अच््छछी तरह से परिभाषित स््थथान और अवधि के 
भीतर एक विनियामकीय सैैंडबॉक््स के लिये एक उपयुक्त 
ढाँचे को प्रस््ततुत करने की सिफारिश की गई है, जहाँ वित्तीय 
क्षेत्र नियामक दक्षता बढ़़ाने, जोखिमोों का प्रबंधन करने तथा 
उपभोक्ताओं के लिये नए अवसर सृजित करने हेतु आवश््यक 
नियामक मार््गदर््शन प्रदान करेगा।       

z	 परिचय: 
�	विनियामकीय सैैंडबॉक््स एक नियंत्रित नियामक वातावरण मेें 

नए उत््पपादोों अथवा सेवाओं के प्रत््यक्ष रूप से हुए परीक्षण को 
संदर््भभित करता है जिसके लिये नियामक परीक्षण के सीमित 
उद्देश््य हेतु कुछ नियामक छूट की अनुमति दे भी सकते हैैं 
और नहीीं भी।

�	विनियामकीय सैैंडबॉक््स एक महत्तत्वपूर््ण उपकरण है जो 
अधिक गतिशील, साक्षष्य-आधारित नियामक वातावरण को 
सक्षम बनाता है जो उभरती प्रौद्योगिकियोों से सीखते हुए उनके 
साथ-साथ विकसित होता है।

�	यह विनियामक, वित्तीय सेवा प्रदाताओं और ग्राहकोों को 
उनके जोखिमोों की निगरानी तथा नियंत्रण करते हुए नए 
वित्तीय नवाचारोों के लाभोों एवं जोखिमोों पर साक्षष्य एकत्र करने 
के लिये क्षेत्र परीक्षण करने मेें सक्षम बनाता है। 

z	 उद्देश््य:
�	विनियामकीय सैैंडबॉक््स का उद्देश््य वित्तीय सेवाओं मेें 

उत्तरदायी नवाचार को बढ़़ावा देकर दक्षता को प्रोत््ससाहन प्रदान 
करना और उपभोक्ताओं को लाभ पहुुँचाना है।



www.drishtiias.com/hindi करेेंट अपडेट‍्स (संग्रह) मार््च भाग-1 || 2024    54

नोट :

�	यह विनियामक को संबद्ध पारितंत्र के साथ जुड़ने और 
नवाचार-सक्षम अथवा नवाचार-उत्तरदायी नियमोों को 
विकसित करने के लिये एक संरचित अवसर प्रदान कर 
सकता है जो प्रासंगिक, अल््प लागत वाले वित्तीय उत््पपादोों की 
डिलीवरी की सुविधा प्रदान करता है।

z	 लक्षित आवेदक:
�	विनियामकीय सैैंडबॉक््स मेें प्रवेश के लिये लक्षित आवेदकोों 

मेें फिनटेक, बैैंक और वित्तीय सेवा व््यवसायोों के साथ 
साझेदारी करने वाली अथवा उन््हेें सहायता प्रदान करने वाली 
कंपनियाँ शामिल हैैं।

भारत मेें विनियामकीय सैैंडबॉक््स का अंगीकरण:
z	 फिनटेक फोकस: भारतीय रिज़र््व बैैंक ने वर््ष 2019 मेें पहला 

विनियामकीय सैैंडबॉक््स कार््यक्रम प्रस््ततुत किया।
�	यह RBI की देखरेख मेें नियंत्रित वातावरण मेें नवीन वित्तीय 

उत््पपादोों और सेवाओं के लाइव परीक्षण की सुविधा प्रदान 
करता है।

z	 विषयगत कॉहोर््ट््स: RBI सैैंडबॉक््स विषयगत कॉहोर््ट््स के 
आधार पर संचालित होता है। प्रत््ययेक कॉहोर््ट खुदरा भुगतान, सीमा 
पारीय लेन-देन अथवा MSME ऋण जैसे विशिष्ट क्षेत्र पर 
ध््ययान केेंद्रित करता है।
�	विनियामकीय सैैंडबॉक््स से संबंधित प्रमुख घटक:

�	विनियामकीय सैैंडबॉक््स कॉहोर््ट््स: वित्तीय समावेशन, 
भुगतान और ऋण, डिजिटल KYC आदि पर ध््ययान 
केेंद्रित करने वाले विषयगत कॉहोर््ट््स पर आधारित।

�	विनियामक छूट: RBI द्वारा कुछ छूट प्रदान की जा 
सकती हैैं जिनमेें चलनिधि आवश््यकताएँ, बोर््ड संरचना, 
वैधानिक प्रतिबंध आदि शामिल हैैं।

�	विनियामकीय सैैंडबॉक््स परीक्षण से अपवर््जन: 
सांकेतिक नकारात््मक सूची मेें क्रेडिट रजिस्ट्री, 
क्रिप््टटोकरेेंसी, प्रारंभिक सिक्का प्रस््तताव/पेशकश 
(Initial Coin Offerings) आदि शामिल हैैं।

z	 टेलीकॉम सैैंडबॉक््स: सरकार ने "मिलेनियम स््पपेक्टट्रम रेगुलेटरी 
सैैंडबॉक््स" पहल शुरू की। इसमेें एक स््पपेक्टट्रम रेगुलेटरी सैैंडबॉक््स 
(SRS) और वायरलेस टेस््ट जोन (WiTe ज़ोन) शामिल हैैं।
�	इन पहलोों का उद्देश््य दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास 

गतिविधियोों के लिये नियमोों को सरल बनाना और तकनीकी 
प्रगति के लिये नए स््पपेक्टट्रम बैैंड की खोज करना है।

विनियामकीय सैैंडबॉक््स से संबंधित लाभ और चुनौतियाँ 
क््यया हैैं?
z	 लाभ:

�	विनियामक अंतर्दृष्टि: नियामक उभरती प्रौद्योगिकियोों के 

लाभोों और जोखिमोों तथा उनके निहितार््थ पर प्रत््यक्ष 
अनुभवजन््य साक्षष्य प्राप््त कर सकते हैैं, जिससे वे संभावित 
नियामक परिवर््तनोों पर विचारशील दृष्टिकोण अपना सकेें।

�	वित्तीय प्रदाताओं के लिये समझ: मौजूदा वित्तीय सेवा प्रदाता 
अपनी समझ मेें सुधार कर सकते हैैं कि नई वित्तीय 
प्रौद्योगिकियाँ कैसे काम कर सकती हैैं, संभावित रूप से उन््हेें 
अपनी व््ययावसायिक योजनाओं के साथ ऐसी नई प्रौद्योगिकियोों 
को उचित रूप से एकीकृत करने मेें मदद मिल सकती है।

�	लागत प्रभावी व््यवहार््यता परीक्षण: RS के उपयोगकर्त्ताओं 
के पास बड़़े और अधिक महँगे रोल-आउट की आवश््यकता 
के बिना उत््पपाद की व््यवहार््यता का परीक्षण करने की क्षमता 
है।

�	वित्तीय समावेशन क्षमता: फिनटेक ऐसे समाधान प्रदान करते 
हैैं जो संभावित रूप से महत्तत्वपूर््ण तरीके से वित्तीय समावेशन 
को आगे बढ़़ा सकते हैैं।

�	नवप्रवर््तन के लिये महत्तत्वपूर््ण क्षेत्र: जिन क्षेत्ररों को संभावित 
रूप से RS से बल मिल सकता है उनमेें माइक्रोफाइनेेंस, 
संभावित रूप से नवीन लघु बचत, प्रेषण, मोबाइल बैैंकिंग 
और अन््य डिजिटल भुगतान शामिल हैैं।

z	 चुनौतियाँ:
�	लचीलापन और समय की कमी: नवप्रवर््तकोों को सैैंडबॉक््स 

प्रक्रिया के दौरान लचीलेपन और समय के साथ चुनौतियोों का 
सामना करना पड़ सकता है, जिससे संभावित रूप से 
अनुकूलन तथा त््वरित पुनरावृत्ति करने की उनकी क्षमता 
प्रभावित हो सकती है।

�	केस-दर-केस प्राधिकरण: व््यक्तिगत आधार पर अनुकूलित 
प्राधिकरण और नियामक छूट हासिल करना एक लंबी 
प्रक्रिया हो सकती है, जिसमेें अक््सर व््यक्तिपरक मूल््ययाांकन 
शामिल होता है, जिसके परिणामस््वरूप प्रयोग मेें देरी हो 
सकती है।

�	कानूनी छूट पर सीमाएँ: RBI या उसका नियामक सैैंडबॉक््स 
कानूनी छूट की पेशकश नहीीं कर सकता है, जो प्रयोग करते 
समय कानूनी जोखिमोों को कम करने की चाह रखने वाले 
नवप्रवर््तकोों को सीमित कर सकता है।

�	सैैंडबॉक््स के बाद विनियामक स््ववीकृतियाँ: सफल सैैंडबॉक््स 
परीक्षण के बाद भी, प्रयोगकर्त्ताओं को अपने उत््पपाद, सेवाओं 
या प्रौद्योगिकी को व््ययापक अनुप्रयोग के लिये अनुमति देने से 
पहले नियामक अनुमोदन की आवश््यकता हो सकती है, 
जिससे संभावित रूप से बाज़ार मेें आने का समय बढ़ सकता 
है।



55    करेेंट अपडेट‍्स (संग्रह) मार््च भाग-1 || 2024 www.drishtiias.com/hindi

नोट :

आगे की राह 
z	 नवप्रवर््तकोों पर समय और प्रशासनिक बोझ को कम करने के 

लिये सैैंडबॉक््स प्रक्रिया को सुव््यवस््थथित करने की दिशा मेें काम 
करेें। इसमेें आवेदन प्रक्रियाओं को सरल बनाना और भागीदारी के 
लिये स््पष्ट दिशा-निर्देश प्रदान करना शामिल हो सकता है।

z	 निर््णय लेने के लिये स््पष्ट मानदंड प्रदान करके और यह सुनिश्चित 
करके कि निर््णय लगातार तथा निष््पक्ष रूप से किये जाएँ, मामले-
दर-मामले प्राधिकरण प्रक्रिया मेें पारदर््शशिता बढ़़ाएँ।

z	 सैैंडबॉक््स मेें भाग लेने वाले नवप्रवर््तकोों के लिये व््ययापक शिक्षा 
और सहायता प्रदान करेें, जिसमेें नियामक आवश््यकताओं तथा 
संभावित कानूनी मुद्ददों पर मार््गदर््शन शामिल है।

z	 प्रयोग के दौरान उत््पन्न होने वाले कानूनी मुद्ददों, जैसे उपभोक्ता 
हानि, के समाधान के लिये रूपरेखा विकसित करने हेतु कानूनी 
विशेषज्ञञों के साथ सहयोग करेें। इसमेें नवाचार को प्रोत््ससाहित करते 
हुए उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिये सुरक्षा उपायोों को लागू करना 
शामिल हो सकता है।

z	 यह सुनिश्चित करने के लिये कि सफल प्रयोग तेज़ी से व््ययापक 
अनुप्रयोग के लिये आगे बढ़ सकेें, सैैंडबॉक््स परीक्षण के बाद 
विनियामक अनुमोदन प्राप््त करने की प्रक्रिया को सुव््यवस््थथित 
करेें। इसमेें सिद्ध नवाचारोों हेतु फास््ट-ट्रैक अनुमोदन तंत्र स््थथापित 
करना शामिल हो सकता है।

nnn
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भारत-श्रीलंका संबंध
चर््चचा मेें क््योों?

हाल ही मेें श्रीलंका सस््टटेनेबल एनर्जी अथॉरिटी और भारतीय 
कंपनी U-सोलर क्लीन एनर्जी सॉल््ययूशंस ने श्रीलंका मेें जाफना प्रायद्वीप 
के नैनातिवु, डेल््फ््ट या नेदुन््थथीवु तथा एनालाइटिवू द्वीपोों मेें "हाइब्रिड 
रिन््ययूएबल एनर्जी सिस््टम" के निर््ममाण के लिये एक अनुबंध पर हस््तताक्षर 
किये हैैं।
z	 इस परियोजना को भारत सरकार से 11 मिलियन अमेरिकी डॉलर 

की अनुदान सहायता के माध््यम से समर््थथित किया गया है।
z	 श्रीलंकाई कैबिनेट ने पहले श्रीलंका मेें इन तीन द्वीपोों मेें नवीकरणीय 

ऊर््जजा परियोजनाओं को निष््पपादित करने हेतु चीन मेें सिनोसोअर-
एटेकविन (Sinosoar-Etechwin) संयुक्त उद्यम, चीन 
की एक परियोजना को स््ववीकृति प्रदान की, जिसका स््थथान अब 
भारत ने ले लिया है।

श्रीलंका की हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर््जजा प्रणाली 
परियोजना:
z	 परिचय:

�	इसमेें सौर, पवन, बैटरी पॉवर और स््टैैंडबाय डीज़ल पॉवर 
सिस््टम समेत ऊर््जजा के विभिन्न रूपोों को मिलाकर हाइब्रिड 
नवीकरणीय ऊर््जजा प्रणालियोों का निर््ममाण शामिल है।

�	यह पहल श्रीलंका, मूलतः उत्तरी एवं पूर्वी क्षेत्ररों मेें ऊर््जजा 
परियोजनाओं के लिये भारत के व््ययापक समर््थन का हिस््ससा है।
�	नेशनल थर््मल पॉवर कॉर्पोरेशन और अदानी समूह 

श्रीलंका के विभिन्न हिस््सोों मेें अन््य नवीकरणीय ऊर््जजा 
परियोजनाओं मेें भी शामिल हैैं।

z	 क्षमता:
�	इस परियोजना का उद्देश््य तीन द्वीपोों के निवासियोों की ऊर््जजा 

आवश््यकताओं को पूरा करना है। इसमेें 530 किलोवाट पवन 
ऊर््जजा, 1,700 किलोवाट सौर ऊर््जजा और 2,400 किलोवाट 
बैटरी पॉवर तथा 2,500 किलोवाट स््टैैंडबाय डीज़ल पॉवर 
सिस््टम शामिल है।

z	 भूराजनीतिक संदर््भ:
�	यह परियोजना भू-राजनीतिक गतिशीलता को प्रदर््शशित करती 

है, भारत इस क्षेत्र मेें एक चीनी समर््थथित परियोजना के जवाब 
मेें अनुदान सहायता (चीन की ऋण आधारित परियोजना के 
बजाय) की पेशकश कर रहा है।

�	यह हिंद महासागर क्षेत्र मेें भारत और चीन के बीच प्रभाव के 
लिये व््ययापक प्रतिस््पर्द्धा को प्रदर््शशित करता है।

�	यह परियोजना न केवल ऊर््जजा आवश््यकताओं को संबोधित 
करती है बल््ककि इसके भू-राजनीतिक निहितार््थ भी हैैं, जो क्षेत्र 
मेें ऊर््जजा बुनियादी ढाँचे के रणनीतिक महत्तत्व को प्रदर््शशित 
करती है।

varjkZ"Vªh; laca/k
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भारत और श्रीलंका के बीच संबंध:
z	 ऐतिहासिक संबंध:

�	भारत और श्रीलंका के बीच प्राचीन काल से ही सांस््ककृतिक, 
धार््ममिक तथा व््ययापारिक संबंधोों का एक लंबा इतिहास रहा है।

�	दोनोों देशोों के बीच मज़बूत सांस््ककृतिक संबंध हैैं, बहुत से 
श्रीलंकाई लोग अपनी विरासत भारत से जोड़ते हैैं। बौद्ध धर््म, 
जिसकी उत््पत्ति भारत मेें हुई, जो वर््तमान मेें भी श्रीलंका मेें भी 
एक महत्तत्वपूर््ण धर््म है।

z	 भारत की ओर से वित्तीय सहायता: 
�	भारत ने अभूतपूर््व आर््थथिक संकट के दौरान श्रीलंका को 

लगभग 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की, 
जो देश को संकट से बचाने के लिये महत्तत्वपूर््ण थी।

�	विदेशी मुद्रा भंडार की भारी कमी के कारण श्रीलंका वर््ष 
2022 मेें एक विनाशकारी वित्तीय संकट की चपेट मेें आ 
गया, जो वर््ष 1948 मेें ब्रिटेन से आज़ादी के बाद सर््ववाधिक 
संकटपूर््ण स््थथिति थी।

z	 ऋण पुनर््गठन मेें भूमिका: 
�	भारत ने श्रीलंका को उसके ऋण के पुनर््गठन मेें मदद करने 

के लिये अंतर््रराष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा ऋणदाताओं के साथ 
सहयोग करने मेें भूमिका निभाई है।

�	भारत श्रीलंका के वित्तपोषण एवं ऋण पुनर््गठन के लिये 
अपना समर््थन पत्र सौौंपने वाला पहला देश बन गया।

z	 कनेक््टटिविटी के लिये संयुक्त दृष्टिकोण: 
�	दोनोों देश एक संयुक्त दृष्टिकोण पर सहमत हुए हैैं जो व््ययापक 

कनेक््टटिविटी पर ज़ोर देता है, जिसमेें लोगोों से लोगोों की 
कनेक््टटिविटी, नवीकरणीय ऊर््जजा सहयोग, लॉजिस््टटिक््स, 
बंदरगाह कनेक््टटिविटी और विद्युत आदान-प्रदान हेतु ग्रिड 
कनेक््टटिविटी शामिल है।

z	 आर््थथिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौता:
�	दोनोों देश अपनी अर््थव््यवस््थथाओं को एकीकृत करने के साथ 

ही विकास को बढ़़ावा देने के लिये ETCA की संभावना 
तलाश रहे हैैं।

z	 मल््टटी-प्रोजेक््ट पेट्रोलियम पाइपलाइन पर समझौता: 
�	भारत तथा श्रीलंका दोनोों भारत के दक्षिणी भाग से श्रीलंका 

तक एक मल््टटी-प्रोजेक््ट पेट्रोलियम पाइपलाइन स््थथापित करने 
पर सहमत हुए हैैं।

�	इस पाइपलाइन का उद्देश््य श्रीलंका को ऊर््जजा संसाधनोों की 
सस््तती एवं विश्वसनीय आपूर््तति सुनिश्चित करना है। आर््थथिक 
विकास तथा प्रगति मेें ऊर््जजा की महत्तत्वपूर््ण भूमिका की मान््यता 
के कारण पेट्रोलियम पाइपलाइन की स््थथापना पर ध््ययान केेंद्रित 
किया जा रहा है।

z	 भारत के UPI को अपनाना: 
�	श्रीलंका ने अब भारत की UPI सेवा को अपनाया है, जो 

दोनोों देशोों के बीच फिनटेक कनेक््टटिविटी को बढ़़ाने की दिशा 
मेें एक महत्तत्वपूर््ण कदम है।

�	व््ययापार निपटान के लिये रुपए का उपयोग श्रीलंका की 
अर््थव््यवस््थथा को अधिक सहायता प्रदान कर रहा है। श्रीलंका 
की आर््थथिक सुधार एवं वृद्धि मेें सहायता के लिये ठोस कदम 
हैैं।

z	 आर््थथिक संबंध: 
�	अमेरिका और ब्रिटेन के बाद भारत श्रीलंका का तीसरा सबसे 

बड़़ा निर््ययात गंतव््य है। श्रीलंका के 60% से अधिक निर््ययात 
भारत-श्रीलंका मुक्त व््ययापार समझौते का लाभ उठाते हैैं। भारत 
श्रीलंका मेें एक प्रमुख निवेशक भी है।

�	वर््ष 2005 से वर््ष 2019 तक के वर्षषों मेें भारत से प्रत््यक्ष 
विदेशी निवेश लगभग 1.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा।

z	 रक्षा सहयोग: 
�	भारत और श्रीलंका संयुक्त सैन््य (मित्र शक्ति) तथा नौसेना 

अभ््ययास का संचालन करते हैैं।
z	 समूहोों मेें भागीदारी: 

�	श्रीलंका बिम््सटेक (बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर््थथिक 
सहयोग के लिये बंगाल की खाड़़ी पहल) एवं सार््क जैसे 
समूहोों का भी सदस््य है जिसमेें भारत अग्रणी भूमिका निभाता 
है।

z	 पर््यटन: 
�	वर््ष 2022 मेें, भारत 100,000 से अधिक पर््यटकोों के साथ 

श्रीलंका के लिये पर््यटकोों का सबसे बड़़ा स्रोत था।

भारत और श्रीलंका संबंधोों का महत्तत्व क््यया है?
z	 क्षेत्रीय विकास पर ध््ययान केेंद्रण:

�	भारत की प्रगति उसके पड़़ोसी देशोों के साथ सूक्षष्म रूप से 
जुड़़ी हुई है और श्रीलंका का लक्षष्य दक्षिण एशिया मेें दक्षिणी 
अर््थव््यवस््थथा के साथ एकीकरण करके अपनी वृद्धि को 
बढ़़ाना है।

z	 भौगोलिक स््थथिति:
�	पाक जलडमरूमध््य के पार भारत के दक्षिणी तट के निकट 

स््थथित श्रीलंका, दोनोों देशोों के बीच संबंधोों मेें महत्त्पूर््ण भूमिका 
रखता है।

�	हिंद महासागर व््ययापार और सैन््य संचालन के लिये रणनीतिक 
रूप से महत्तत्वपूर््ण जलमार््ग है तथा प्रमुख शिपिंग लेन के 
चौराहे पर श्रीलंका की भौगोलिक स््थथिति इसे भारत के लिये 
नियंत्रण का एक महत्तत्वपूर््ण बिंदु बनाती है।
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z	 व््यवसाय-सुगमता एवं पर््यटन:
�	दोनोों देशोों मेें डिजिटल भुगतान प्रणालियोों के बढ़ने से आर््थथिक 

एकीकरण को बढ़़ावा मिलेगा और भारत-श्रीलंका के बीच 
व््ययापारिक विनिमय सरल हो जाएगा।

�	यह प्रगति न केवल व््ययापार को सुव््यवस््थथित करेगी बल््ककि 
दोनोों देशोों के बीच पर््यटन आदान-प्रदान के लिये कनेक््टटिविटी 
मेें भी सुधार करेगी।

भारत-श्रीलंका संबंधोों मेें क््यया चुनौतियाँ हैैं?
z	 मत््स््य पालन विवाद:

�	भारत और श्रीलंका के बीच लंबे समय से चले आ रहे मुद्ददों मेें 
से एक पाक जलडमरूमध््य तथा मन्नार की खाड़़ी मेें मत््स््यन 
के अधिकार से संबंधित है। प्रायः समुद्री सीमा पार करने और 
श्रीलंकाई जल-क्षेत्र मेें अवैध मत््स््यन के आरोप मेें भारतीय 
मछुआरोों को श्रीलंकाई अधिकारियोों द्वारा गिरफ््ततार किया गया 
है।

�	इससे तनाव उत््पन्न हो गया है और कभी-कभी दोनोों देशोों के 
मछुआरोों के साथ घटनाएँ भी होती रहती हैैं।

z	 कच्चातिवु द्वीप विवाद:
�	कच्चातिवु मुद्दा भारत और श्रीलंका के बीच पाक 

जलडमरूमध््य मेें स््थथित कच्चातिवु के निर््जन द्वीप के प्राधिकार 
एवं उपयोग के अधिकारोों से संबद्ध है।
�	वर््ष 1974 मेें, भारत और श्रीलंका के प्रधानमंत्रियोों के 

बीच एक समझौते के तहत कच्चातिवु को श्रीलंका के 
अधिकार क्षेत्र के हिस््ससे के रूप मेें मान््यता दी गई, 
जिससे इसका प्राधिकार बदल गया।

�	हालाँकि समझौते ने भारतीय मछुआरोों को आसपास के 
जल-क्षेत्र मेें मत््स््यन जारी रखने, द्वीप पर अपने जाल 
सुखाने की अनुमति दी और भारतीय तीर््थयात्रियोों को 
वहाँ एक कैथोलिक मंदिर की यात्रा करने की अनुमति 
दी।

�	दोनोों देशोों के मछुआरोों द्वारा सामंजस््य के बावजूद वर््ष 1976 
मेें एक पूरक समझौते मेें समुद्री सीमाओं और विशेष आर््थथिक 
क्षेत्ररों को परिभाषित किया गया, जिसमेें स््पष्ट अनुमति के 
बिना मत््स््यन की गतिविधियोों पर प्रतिबंध लगाया गया।

z	 सीमा सुरक्षा और तस््करी:
�	भारत और श्रीलंका के बीच छिद्रपूर््ण समुद्री सीमा सीमा सुरक्षा 

तथा नशीले पदार्थथों एवं अवैध आप्रवासियोों सहित सामानोों की 
तस््करी के मामले मेें चिंता का विषय रही है। भारत और 
श्रीलंका के बीच समुद्री सीमा की संवेदनशीलता ने अवैध 

आप्रवासन तथा उत््पपादोों, विशेष रूप से नशीले पदार्थथों की 
तस््करी के बारे मेें चिंताएँ बढ़़ा दी हैैं।

z	 विशिष्ट तमिल संस््ककृति मुद्दा: 
�	श्रीलंका मेें जातीय संघर््ष जिसमेें विशेष रूप से तमिल 

अल््पसंख््यकोों से संबंधित संघर््ष शामिल है, भारत-श्रीलंका 
संबंधोों मेें एक संवेदनशील विषय रहा है। भारत ऐतिहासिक 
रूप से श्रीलंका मेें तमिल समुदाय के कल््ययाण और अधिकारोों 
के संबंध मेें सक्रिय रहा है।

z	 चीन का प्रभाव:
�	भारत ने श्रीलंका पर चीन के बढ़ते आर््थथिक और रणनीतिक 

प्रभाव के संबंध मेें चिंता व््यक्त की है जिसमेें बुनियादी ढाँचा 
परियोजनाओं तथा हंबनटोटा बंदरगाह के विकास मेें चीनी 
निवेश शामिल है। इसे कभी-कभी क्षेत्र मेें भारत के अपने हितोों 
के लिये एक चुनौती के रूप मेें देखा जाता है। श्रीलंका मेें चीन 
की कुछ परियोजनाएँ निम््नलिखित हैैं:
�	वर््ष 2023 मेें श्रीलंका ने अपने बकाया ऋण के लगभग 

4.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की पूर््तति करने के लिये 
चीन के निर््ययात-आयात बैैंक (EXIM) के साथ एक 
समझौता किया।

�	चीन ने चाइना मर्चचेंट््स पोर््ट होल््डडििंग््स के नेतृत््व मेें 
कोलंबो बंदरगाह पर दक्षिण एशिया वाणिज््ययिक और 
लॉजिस््टटिक््स हब (SACL) के रूप मेें निवेश किया 
है।

�	फैक््ससियन चैरिटी प्रोजेक््ट के अंतर््गत श्रीलंका मेें कमज़ोर 
समुदायोों को खाद्य राशन वितरित करना और सहायता 
प्रदान करना शामिल है।

आगे की राह
z	 परियोजना का योजना चरण से निष््पपादन तक सुचारु संचालन 

सुनिश्चित करना। परियोजना की प्रगति की समीक्षा करने, किसी 
भी मुद्दे की पहचान करने और आवश््यक समायोजन करने के 
लिये नियमित निगरानी तथा मूल््ययाांकन किया जाना चाहिये।

z	 परियोजना की योजना और कार््ययान््वयन प्रक्रिया मेें स््थथानीय 
समुदायोों को शामिल करना। इसमेें सामुदायिक क्रय-विक्रय और 
समर््थन सुनिश्चित करने के लिये परामर््श, क्षमता-निर््ममाण कार््यक्रम 
तथा जागरूकता अभियान शामिल हैैं।

z	 संपूर््ण पर््ययावरणीय प्रभाव आकलन कर स््थथानीय पारिस््थथितिकी तंत्र 
और जैवविविधता से संबंधित किसी भी नकारात््मक प्रभाव को 
कम करने के उपाय लागू कर पर््ययावरणीय संधारणीयता को 
प्राथमिकता देने की आवश््यकता है।

nnn
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डेफकनेक््ट 2024
चर््चचा मेें क््योों?

हाल ही मेें रक्षा मंत्रालय द्वारा डेफकनेक््ट 2024 का आयोजन 
किया है, जिसका उद्देश््य रक्षा उत््पपादन मेें नवाचार, उद्यमशीलता एवं 
आत््मनिर््भरता को बढ़़ावा देना है।
z	 यह आयोजन रक्षा प्रौद्योगिकी मेें नवीनतम प्रगति को प्रदर््शशित 

करने, सार््वजनिक एवं निजी क्षेत्ररों के बीच सहयोग को बढ़़ावा देने 
के साथ-साथ रक्षा स््टटार््टअप मेें निवेश को प्रोत््ससाहित करने के 
लिये एक मंच के रूप मेें कार््य करता है।

डेफकनेक््ट 2024 की मुख््य विशेषताएँ क््यया हैैं?
z	 प्रौद्योगिकी प्रदर््शन: 

�	इस कार््यक्रम मेें iDEX-डिफेेंस इनोवेशन ऑर््गनाइज़ेशन 
द्वारा आयोजित एक प्रौद्योगिकी शोकेस शामिल है, जहाँ 
विभिन्न स््टटार््टअप कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक््स, साइबर 
सुरक्षा, मानव रहित हवाई यान और साथ ही पहनने योग््य 
प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्ररों मेें अत््ययाधुनिक नवाचार प्रस््ततुत करते हैैं।

�	यह प्रदर््शन रक्षा प्रौद्योगिकी मेें योगदान करने के लिये भारतीय 
नवाचार पारिस््थथितिकी तंत्र की क्षमता को रेखांकित करता है।

z	 पैनल चर््चचाएँ: 
�	डेफकनेक््ट 2024 रक्षा नवाचार एवं उद्यमिता से संबंधित 

प्रासंगिक विषयोों पर पैनल चर््चचा आयोजित करता है।
�	ये चर््चचाएँ भारतीय रक्षा परिदृश््य, भविष््य के रुझान, स््टटार््टअप 

के लिये अवसरोों के साथ-साथ क्षेत्र मेें विविधता एवं समावेशन 
को बढ़़ावा देने की रणनीतियोों पर अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैैं।

z	 महिला उद्यमियोों का सम््ममान: 
�	रक्षा नवाचार पारिस््थथितिकी तंत्र मेें महिला उद्यमियोों के 

योगदान की मान््यता मेें डेफकनेक््ट 2024 मेें iDEX से जुड़़ी 
महिला उद्यमियोों के लिये एक विशेष सम््ममान समारोह 
आयोजित किया जाता है।

z	 iDEX इंटर््नशिप कार््यक्रम: 
�	युवा प्रतिभा को निखारने एवं नवप्रवर््तकोों की अगली पीढ़़ी को 

तैयार करने के प्रयासोों के तहत, डेफकनेक््ट 2024 ने iDEX 
पहल के अंर््तगत एक रोलिंग इंटर््नशिप कार््यक्रम शुरू किया 
है।

�	इस कार््यक्रम का उद्देश््य रक्षा प्रौद्योगिकी मेें इच््छछुक नवप्रवर््तकोों 
को व््ययावहारिक अनुभव एवं मार््गदर््शन प्रदान करना है।

z	 पहल की शुरुआत: 
�	डेफकनेक््ट 2024 रक्षा उत््पपादन मेें नवाचार एवं आत््मनिर््भरता 

को बढ़़ावा देने के उद्देश््य से विभिन्न पहलोों की शुरुआत का 
साक्षी है, जैसे ADITI (iDEX के साथ इनोवेटिव 
टेक्नोलॉजीज़ का एसिंग डेवलपमेेंट) योजना तथा DISC 
11 (डिफेेंस इंडिया स््टटार््टअप चैलेेंज)।

�	ये पहल एक जीवंत रक्षा नवाचार पारिस््थथितिकी तंत्र को 
बढ़़ावा देने के लिये सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित 
करती हैैं।

नोट:
z	 रक्षा उत््ककृष्टता के लिये नवाचार (iDEX):

�	वर््ष 2018 मेें लॉन््च किया गया iDEX, रक्षा उद्योग के 
आधुनिकीकरण मेें योगदान देने के लिये सरकार द्वारा की गई 
एक पहल है।

�	इसका उद्देश््य उद्योगोों (जिसमेें MSME, स््टटार््ट-अप, 
व््यक्तिगत इनोवेटर््स, अनुसंधान एवं विकास संस््थथान और 
शिक्षाविद् शामिल हैैं) को शामिल करके रक्षा और एयरोस््पपेस 
मेें नवाचार तथा प्रौद्योगिकी विकास को बढ़़ावा देना है। 

�	iDEX को रक्षा नवाचार संगठन (Defence 
Innovation Organization- DIO) द्वारा 
वित्त पोषित और प्रबंधित किया जाएगा तथा यह DIO की 
कार््यकारी शाखा के रूप मेें कार््य करेगा।

�	iDEX प्राइम व््ययापक iDEX पहल के तहत एक विशिष्ट 
कार््यक्रम है, जो अधिक वित्तीय सहायता की आवश््यकता 
वाली बड़़ी, अधिक जटिल चुनौतियोों पर ध््ययान केेंद्रित करता 
है।

�	वित्तीयन: iDEX प्राइम, iDEX के तहत अन््य कार््यक्रमोों 
की तुलना मेें काफी अधिक अनुदान प्रदान करता है।

�	विशिष्ट आवश््यकताओं को पूरा करने के लिये iDEX 
प्राइम के विभिन्न संस््करण मौजूद हैैं:
�	iDEX प्राइम (X): नियमित iDEX प्राइम की 

तुलना मेें इस संस््करण मेें बड़़ी चुनौतियाँ और अनुदान 
हैैं।

�	iDEX प्राइम (स््प््रििंट): यह संस््करण भारतीय नौसेना 
के विशिष्ट समस््यया विवरणोों के लिये तेज़ विकास चक्र 
और छोटी समय सीमा पर केेंद्रित है।
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z	 रक्षा नवाचार संगठन (DIO):
�	रक्षा नवाचार संगठन (DIO), कंपनी अधिनियम 2013 की 

धारा 8 के तहत गठित एक गैर-लाभकारी संगठन है।
�	इसे हिंदुस््ततान एयरोनॉटिक््स लिमिटेड (HAL) और भारत 

इलेक्ट्रॉनिक््स लिमिटेड (BEL) द्वारा वित्त पोषित किया 
जाता है। यह iDEX को उच्च स््तरीय नीति मार््गदर््शन प्रदान 
करता है।

iDEX के साथ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ का एसिंग 
डेवलपमेेंट (ADITI) योजना क््यया है?
z	 परिचय:

�	वर््ष 2023-24 से 2025-26 की अवधि के लिये 750 करोड़ 
रुपए की ADITI योजना रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत््पपादन 
विभाग (DDP) के रक्षा उत््ककृष्टता के लिये नवाचार 
(iDEX) ढाँचे के अंतर््गत आती है।

�	योजना के तहत, स््टटार््ट-अप रक्षा प्रौद्योगिकी मेें अपने 
अनुसंधान, विकास और नवाचार प्रयासोों के लिये 25 करोड़ 
रुपए तक की अनुदान सहायता प्राप््त करने के पात्र हैैं।

�	यह योजना युवाओं के नवाचार को बढ़़ावा देगी और देश को 
प्रौद्योगिकी के क्षेत्र मेें आगे बढ़ने मेें मदद करेगी।
�	ADITI के पहले संस््करण मेें, 17 चुनौतियाँ- भारतीय 

सेना (3), भारतीय नौसेना (5), भारतीय वायु सेना 
(5) और रक्षा अंतरिक्ष एजेेंसी (4) - लॉन््च की गई हैैं।

z	 उद्देश््य:
�	इसका लक्षष्य प्रस््ततावित समय-सीमा मेें लगभग 30 डीप-टेक 

महत्तत्वपूर््ण नीतिक प्रौद्योगिकियोों का विकास करना है।
�	इसमेें आधुनिक सशस्तत्र बलोों की अपेक्षाओं और 

आवश््यकताओं एवं रक्षा नवाचार इकोसिस््टम की क्षमताओं 
के बीच के अंतर को पाटने के लिये एक 'टेक्नोलॉजी वॉच 
टूल' बनाने की भी परिकल््पना की गई है।

रक्षा क्षेत्र मेें अत््ययाधुनिक प्रौद्योगिकी का क््यया महत्तत्व है?
z	 सामरिक लाभ:

�	अत््ययाधुनिक तकनीक रक्षा क्षमता की वृद्धि के मामले मेें राष्ट््रों 
को रणनीतिक लाभ प्रदान करती है।

�	उन्नत हथियार, अनुवीक्षण प्रणाली, संचार नेटवर््क और 
साइबर क्षमताएँ किसी देश की संभावित खतरोों को रोकने तथा 

उसके हितोों की रक्षा करने की क्षमता को महत्तत्वपूर््ण रूप से 
बढ़़ा सकती हैैं।

z	 परिचालन प्रभावशीलता:
�	अत््ययाधुनिक तकनीक सैन््य बलोों को अधिक कुशलतापूर््वक 

और प्रभावी ढंग से संचालित करने मेें सक्षम बनाती है।
�	इसमेें सटीक-निर्देशित युद्ध सामग्री, उन्नत टोही और 

अनुवीक्षण प्रणालियाँ तथा परिष््ककृत कमांड एवं नियंत्रण 
प्रणालियाँ शामिल हैैं जो सभी प्रकार के मिशन की सफलता 
मेें योगदान करती हैैं व संपार्श्विक क्षति की संभावना को कम 
करती हैैं।

z	 अनुकूलनशीलता और लचीलापन:
�	आधुनिक युग मेें युद्ध के दौरान अनुकूलनशीलता और 

लचीलापन महत्तत्वपूर््ण है। अत््ययाधुनिक तकनीक आगामी 
खतरोों और वातावरण मेें तेज़ी से अनुकूलनीय बनने मेें योगदान 
करती है।

�	जिन प्रणालियोों को शीघ्रता से उन्नत अथवा पुन: कॉन््फफिगर 
किया जा सकता है वे वास््तविक समय मेें महत्तत्वपूर््ण लाभ 
प्रदान करती हैैं।

z	 बल गुणक की भूमिका: 
�	उन्नत तकनीक एक बल गुणक के रूप मेें कार््य करती है जो 

अल््प क्षमताओं को उल्लेखनीय बल प्रदान करता है। उन्नत 
तकनीक के माध््यम से कोई अल््प किंतु सुदृढ़ बल एक बड़़े, 
अल््प उन्नत प्रतिद्वंद्वी का प्रभावी ढंग से मुकाबला कर सकता 
है।

z	 राष्ट्रीय संप्रभुता और स््ववायत्तता:
�	स््वदेशी अत््ययाधुनिक तकनीक पर भरोसा करने से देश की 

संप्रभुता और स््ववायत्तता मेें वृद्धि होती है। महत्तत्वपूर््ण रक्षा 
प्रौद्योगिकी के लिये विदेशी आपूर््ततिकर्त्ताओं पर निर््भरता 
राष्ट्रीय सुरक्षा हितोों को प्रभावित कर सकती है और रणनीतिक 
निर््णय करने की क्षमता को सीमित कर सकती है।

रक्षा क्षेत्र से संबंधित सरकारी पहल क््यया हैैं?
z	 पहला नकारात््मक स््वदेशीकरण
z	 सकारात््मक स््वदेशीकरण सूची
z	 रक्षा क्षेत्र हेतु नई FDI नीति
z	 रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020
z	 रक्षा औद्योगिक गलियारा
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अनुसंधान और विकास के लिये सतत् वित्तपोषण

चर््चचा मेें क््योों?
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर््ष 28 फरवरी को मनाया जाता है जो 

रमन प्रभाव की खोज को संदर््भभित करता है और भारत के विकास मेें 
वैज्ञानिकोों के योगदान को मान््यता प्रदान करता है।
z	 यह सतत् विकास को बढ़़ावा देने मेें विज्ञान के महत्तत्व पर प्रकाश 

डालता है।

राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क््यया है?
z	 परिचय:

�	राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारतीय भौतिक विज्ञानी चंद्रशेखर 
वेेंकट रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के उपलक्षष्य मेें 
मनाया जाता है।
�	रमन प्रभाव का तात््पर््य उस घटना से है जिसमेें पारदर्शी 

पदार््थ से गुज़रने पर प्रकाश प्रकीर््णणित हो जाता है जिससे 
तरंगदैर््ध््य (Wavelength) और ऊर््जजा मेें परिवर््तन 
होता है। 

�	रमन प्रभाव की खोज वर््ष 1928 मेें 28 फरवरी को सी.वी. 
रमन द्वारा की गई थी।

�	भौतिकी के क्षेत्र मेें उनके महत्तत्वपूर््ण योगदान को मान््यता 
प्रदान करने हेतु वर््ष 1930 मेें उन््हेें भौतिकी का नोबेल 
पुरस््ककार प्रदान किया गया।

z	 वर््ष 2024 का विषय: राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 का विषय 
'विकसित भारत के लिये स््वदेशी तकनीक' था।

z	 महत्तत्व:
�	यह दिवस हमारे दैनिक जीवन मेें वैज्ञानिक अनुप्रयोगोों के 

महत्तत्व के बारे मेें जागरूकता बढ़़ाने के लिये मनाया जाता है।
�	इस दिवस का उद्देश््य मानव कल््ययाण मेें वैज्ञानिकोों के प्रयासोों 

और उपलब््धधियोों को मान््यता प्रदान कर उन््हेें स््ववीकार करना 
है।

�	राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के उपलक्षष्य पर हमेें विज्ञान और 
प्रौद्योगिकी के क्षेत्र मेें हुई प्रगति को समझने के साथ-साथ उन 
अन््य क्षेत्ररों की खोज करना आवश््यक है जहाँ और अधिक 
प्रयास करने की आवश््यकता है।

अनुसंधान और विकास (R&D) के संबंध मेें भारत 
का परिव््यय कितना है?
z	 भारत का अनुसंधान और विकास व््यय:

�	अनुसंधान और विकास (R&D) के संबंध मेें भारत का 
परिव््यय वर््ष 2020-21 मेें घट कर सकल घरेलू उत््पपाद का 
मात्र 0.64% हो गया जो वर््ष 2008-2009 मेें 0.8% और 
वर््ष 2017-2018 मेें 0.7% था।
�	सरकारी अभिकरणोों द्वारा अनुसंधान और विकास 

परिव््यय बढ़ाने हेतु आह्वान किया जाता रहा है किंतु 
इसका समाधान नहीीं किया गया जो एक चिंताजनक 
विषय है।

�	वर््ष 2013 मेें विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति बनाई गई 
जिसका लक्षष्य अनुसंधान तथा विकास पर सकल व््यय 
(GERD) को सकल घरेलू उत््पपाद के 2% तक बढ़़ाना 
था, यह लक्षष्य वर््ष 2017-2018 के आर््थथिक सर्वेक्षण मेें पुनः 
निर््धधारित किया गया।
�	हालाँकि R&D परिव््यय मेें हुई कमी के कारण स््पष्ट 

नहीीं हैैं। इसके संभावित कारकोों मेें सरकारी अभिकरणोों 
के के बीच अपर््ययाप््त समन््वय और अनुसंधान एवं 
विकास परिव््यय को प्राथमिकता देने के लिये सुदृढ़ 
राजनीतिक इच््छछाशक्ति की कमी शामिल हो सकती है।

z	 विकसित देशोों का अनुसंधान एवं विकास व््यय:
�	तुलनात््मक रूप से, अधिकांश विकसित देश अपने सकल 

घरेलू उत््पपाद का 2% से 4% के बीच अनुसंधान एवं विकास 
के लिये आवंटित करते हैैं।

�	वर््ष 2021 मेें, आर््थथिक सहयोग और विकास संगठन के 
सदस््य देशोों ने अनुसंधान एवं विकास पर सकल घरेलू उत््पपाद 
का औसतन 2.7% व््यय किया, जबकि अमेरिका तथा ब्रिटेन 
पिछले दशक मेें लगातार 2% से अधिक रहे।
�	विज्ञान के माध््यम से सार््थक विकास को आगे बढ़़ाने के 

लिये विशेषज्ञ भारत को वर््ष 2047 तक अनुसंधान एवं 
विकास हेतु सालाना अपने सकल घरेलू उत््पपाद का कम 
से कम 1%, आदर््श रूप से 3% आवंटित करने का 
सुझाव देते हैैं।

foKku ,oa izkS|ksfxdh



www.drishtiias.com/hindi करेेंट अपडेट‍्स (संग्रह) मार््च भाग-1 || 2024    62

नोट :



63    करेेंट अपडेट‍्स (संग्रह) मार््च भाग-1 || 2024 www.drishtiias.com/hindi

नोट :

अनुसंधान एवं विकास हेतु सतत् वित्तपोषण मेें क््यया 
चुनौतियाँ हैैं?
z	 बजट का कम उपयोग:

�	आवंटन के बावजूद, जैव प्रौद्योगिकी विभाग (Depart-
ment of Biotechnology- DBT), विज्ञान और 
प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Science 
and Technology- DST) तथा वैज्ञानिक और 
औद्योगिक अनुसंधान विभाग (Department of 
Scientific and Industrial Research- 
DSIR) जैसे विभागोों ने लगातार अपने बजट आवंटन का 
कम उपयोग किया है।
�	सत्र 2022-2023 मेें, DBT ने अपने अनुमानित बजट 

आवंटन का केवल 72% उपयोग किया, DST ने 
केवल 61% उपयोग किया और DSIR ने अपने 
आवंटन का 69% खर््च किया।

z	 संवितरण मेें विलंब:
�	क्षमता की कमी के कारण अनुदान और वेतन वितरण मेें 

विलंब होता है, जिससे वैज्ञानिक अनुसंधान तथा विकास 
परियोजनाओं की प्रगति प्रभावित होती है।

�	अनुसंधान और विकास पर भारत के कम व््यय का व््ययापक 
मुद्दा कम उपयोग के प्रभाव को बढ़़ाता है, जो बढ़़ी हुई फंडिंग 
तथा व््यय मेें बेहतर दक्षता दोनोों की आवश््यकता का संकेत 
देता है।

z	 अनिश्चित सरकारी बजट आवंटन:
�	विज्ञान के लिये सरकारी फंडिंग अनिश्चित है और यह 

राजनीतिक प्राथमिकताओं, आर््थथिक स््थथितियोों एवं विभिन्न 
क्षेत्ररों मेें संसाधनोों की प्रतिस््पर्द्धी मांगोों मेें बदलाव के अधीन है।

�	सरकारी बजट के भीतर R&D फंडिंग को प्राथमिकता न 
दिये जाने से अन््य क्षेत्ररों की तुलना मेें अपर््ययाप््त आवंटन हुआ।
�	यह राष्ट्रीय विकास और नवाचार के लिये वैज्ञानिक 

अनुसंधान के महत्तत्व की मान््यता की कमी के कारण हो 
सकता है।

z	 अपर््ययाप््त निजी क्षेत्र निवेश:
�	सत्र 2020-2021 मेें, निजी क्षेत्र के उद्योग ने GERD मेें 

36.4% का योगदान दिया, जबकि केेंद्र सरकार की हिस््ससेदारी 
43.7% थी।
�	आर््थथिक रूप से विकसित देशोों मेें, अनुसंधान एवं 

विकास निवेश का एक बड़़ा हिस््ससा (औसतन 70%) 
निजी क्षेत्र से आता है।

�	नियामक रोडमैप मेें स््पष्टता की कमी जो निवेशकोों को 
हतोत््ससाहित कर सकती है, बौद्धिक संपदा अधिकारोों की चोरी 
के विषय मेें चिंताएँ तथा अनुसंधान एवं विकास का आकलन 
करने की भारत की अपर््ययाप््त क्षमता, इन क्षेत्ररों का समर््थन 
करने के लिये निजी क्षेत्र की अनिच््छछा मेें योगदान कर सकती 
है।

भारत अपने अनुसंधान एवं विकास व््यय मेें कैसे सुधार 
कर सकता है?
z	 सतत् निवेश:

�	विज्ञान को बढ़़ावा देने के लिये अत््यधिक तथा धन की निरंतर 
आवश््यकता होती है। "विकसित राष्ट्र" बनने के लिये, भारत 
को विकसित देशोों की तुलना मेें अनुसंधान एवं विकास मेें 
अधिक निवेश करना चाहिये।

z	 परोपकारी वित्त पोषण: 
�	परोपकार के माध््यम से अनुसंधान एवं विकास मेें निवेश करने 

के लिये धनी व््यक्तियोों, निगमोों तथा फाउंडेशनोों को प्रोत््ससाहित 
करने से वित्त पोषण मेें काफी वृद्धि हो सकती है।

�	वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये समर््पपित निधि अथवा अनुदान 
स््थथापित करने से सामाजिक प्रगति मेें योगदान देने मेें रुचि 
रखने वाले लोगोों से दान आकर््षषित किया जा सकता है।

z	 उद्योग-अकादमिक सहयोग: 
�	शिक्षा जगत एवं उद्योग के बीच साझेदारी को सुगम बनाने से 

दोनोों क्षेत्ररों के संसाधनोों तथा विशेषज्ञता का लाभ उठाया जा 
सकता है।

�	शैक्षणिक संस््थथान वैज्ञानिक ज्ञान एवं कौशल प्रदान करते हैैं, 
जबकि उद्योग अनुसंधान के लिये धन, उपकरण तथा 
वास््तविक दुनिया के मुद्ददों की आपूर््तति कर सकते हैैं। साथ ही 
कर छूट या अन््य सरकारी प्रोत््ससाहन इस प्रकार की साझेदारियोों 
को प्रोत््ससाहित कर सकते हैैं।

z	 वेेंचर कैपिटल और एंजल इन््ववेस््टर््स: 
�	व््यवसायीकरण की उच्च क्षमता वाली अनुसंधान एवं विकास 

परियोजनाओं मेें निवेश करने के लिये उद्यम पूंजी फर्ममों तथा 
एंजेल निवेशकोों को प्रोत््ससाहित करना धन का एक महत्तत्वपूर््ण 
स्रोत हो सकते है।

�	स््टटार््टअप तथा छोटे उद्यम प्राय: नवप्रवर््तन को बढ़़ावा देते हैैं 
और साथ ही अपने शोध प्रयासोों को बढ़़ाने हेतु निजी निवेश 
से लाभ भी उठा सकते हैैं।

z	 सरकारी पहल:
�	अनुसंधान एवं विकास गतिविधियोों का समर््थन करने के लिये 
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पर््ययाप््त धन तथा कुशल उपयोग सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय 
अनुसंधान फाउंडेशन जैसी पहल के कार््ययान््वयन मेें तेज़ी लाना 
महत्तत्वपूर््ण है।

अनुसंधान एवं विकास से संबंधित सरकारी पहल क््यया 
हैैं?
z	 उत््ककृष्टता केेंद्ररों का विकास
z	 राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का निर््ममाण
z	 वैभव फैलोशिप
z	 वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023: भारत ने नवीनतम GII, 

2023 मेें 40वाँ स््थथान प्राप््त किया।
z	 अटल न््ययू इंडिया चैलेेंज 2.0
z	 नवीन विज्ञान पुरस््ककारोों की घोषणा (विज्ञान युवा-शांति स््वरूप 

भटनागर)
z	 पोस््ट-डॉक््टरल फ़़ेलोशिप (PDF): सरकार ने पोस््ट-

डॉक््टरल फ़़ेलोशिप (PDF) की संख््यया वार््षषिक 300 से बढ़़ाकर 
1000 कर दी गई है।
�	इसके अतिरिक्त SERB-रामानुजन फैलोशिप, SERB-

रामलिंगास््ववामी पुनः प्रवेश फेलोशिप तथा SERB-विज़िटिंग 
एडवांस््ड ज्वाइंट रिसर््च (VAJRA) फैकल््टटी योजना को 
भारतीय मूल के प्रतिभाशाली शोधकर्त्ताओं को काम करने तथा 
भारत मेें विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (STI) 
पारिस््थथितिकी तंत्र मेें योगदान की दिशा मेें बढ़़ावा देने के लिये 
तैयार किया गया है।

निष््कर््ष
z	 विज्ञान के लिये स््थथायी वित्त पोषण से संबंधित चुनौतियोों का 

समाधान करने हेतु सरकारी एजेेंसियोों, नीति निर््ममाताओं, अनुसंधान 
संस््थथानोों और निजी क्षेत्र से वित्त पोषण तंत्र को सुव््यवस््थथित करने, 
क्षमता निर््ममाण पहल मेें सुधार करने और नवाचार तथा अनुसंधान 
उत््ककृष्टता की संस््ककृति को बढ़़ावा देने के लिये समन््ववित प्रयासोों 
की आवश््यकता है।

z	 इसके अतिरिक्त, विज्ञान के वित्तपोषण को प्राथमिकता देने और 
सामाजिक-आर््थथिक विकास को आगे बढ़़ाने व वैश्विक चुनौतियोों 
का समाधान करने मेें इसकी महत्तत्वपूर््ण भूमिका को पहचानने के 
लिये निरंतर प्रतिबद्धता की आवश््यकता है।

भारत की पहली स््वदशेी हाइड्रोजन ईंधन सले नौका
चर््चचा मेें क््योों?

हाल ही मेें भारत के प्रधानमंत्री ने वर््चचुअल माध््यम से भारत की 
पहली देशज रूप से निर््ममित हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित नौका 
(Ferry) को हरी झंडी दिखाई।

z	 हरित नौका पहल के तहत हाइड्रोजन सेल संचालित अंतर्देशीय 
जलमार््ग पोत लॉन््च किया गया।

नौका से संबंधित अन््य मुख््य तथ््य क््यया हैैं?
z	 परिचय: 

�	कार््यक्रम के एक प्रमुख घटक के रूप मेें नौका को हरी झंडी 
दिखाई गई और साथ ही ₹17,300 करोड़ की परियोजना की 
आधारशिला रखी गई जिसमेें वी.ओ.चिदंबरनार पत्तन पर 
आउटर हार््बर कंटेनर टर््ममिनल परियोजना भी शामिल है। 

�	इस जहाज़ का निर््ममाण कोचीन शिपयार््ड मेें किया गया है।
z	 महत्तत्व:

�	यह अंतर्देशीय जलमार्गगों के माध््यम से शहरी आवगमन को 
सुचारु और सुगम बनाने मेें सहायता करेगा। यह नौका स््वच््छ 
ऊर््जजा समाधानोों को अपनाने और देश की शुद्ध-शून््य 
प्रतिबद्धताओं के साथ संरेखित करने के लिये अग्रणी कदम 
को रेखांकित करता है।

नोट: वी.ओ.चिदंबरनार पत्तन देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब 
बंदरगाह है और परियोजनाओं मेें अलवणीकरण संयंत्र, हाइड्रोजन 
उत््पपादन तथा बंकरिंग सुविधा शामिल है।
हरित नौका पहल क््यया है?
z	 परिचय:

�	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार््ग मंत्रालय ने जनवरी 2024 
मेें अंतर्देशीय जहाज़ोों के लिये हरित नौका दिशा-निर्देशोों का 
अनावरण किया।

z	 दिशा-निर्देश:
�	दिशा-निर्देशोों के अनुसार, सभी राज््योों को अगले एक दशक 

मेें अंतर्देशीय जलमार््ग-आधारित यात्री जहाज़ोों/बेड़े मेें 50% 
और वर््ष 2045 तक 100% हरित ईंधन का प्रयोग करने का 
प्रयास करना होगा।

�	यह मेरीटाइम अमृत काल विज़न 2047 के अनुसार ग्रीनहाउस 
गैस उत््सर््जन को कम करने के लिये है।

z	 वैश्विक स््तर पर पर््ययावरणीय नियमोों, सतत् विकास लक्षष्ययों और 
हरित ईंधन प्रौद्योगिकियोों मेें प्रगति के कारण पोत परिवहन उद्योग 
तेज़ी से हरित ईंधन की ओर बढ़ रहा है।

z	 हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव उद्योगोों मेें शून््य-उत््सर््जन ईंधन के 
लिये प्रतिबद्धता के करण ध््ययान आकर््षषित कर रहे हैैं।

हाइड्रोजन ईंधन सेल क््यया है?
z	 परिचय:

�	हाइड्रोजन ईंधन सेल उच्च गुणवत्ता वाली विद्युत शक्ति का एक 
स््वच््छ, विश्वसनीय, मृदुल और प्रभावशाली स्रोत हैैं।
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�	ये इलेक्ट्रोकेमिकल/विद्युत रासायनिक प्रक्रिया के लिये ईंधन 
के रूप मेें हाइड्रोजन का उपयोग करते हैैं जिसमेें विद्युत ऊर््जजा 
उत््पन्न करती है और उप-उत््पपाद के रूप मेें जल तथा उष््ममा 
मुक्त होते हैैं।
�	स््वच््छ वैकल््पपिक ईंधन विकल््प के लिये हाइड्रोजन 

पृथ््ववी पर सबसे प्रचुर तत्तत्ववों मेें से एक है।
z	 महत्तत्व:

�	शून््य उत््सर््जन समाधान: यह सर्वोत्तम शून््य उत््सर््जन समाधानोों 
मेें से एक है। यह पूरी तरह से पर््ययावरण के अनुकूल है और 
इसमेें जल के अलावा कोई टेलपाइप उत््सर््जन (Tailpipe 
Emission) नहीीं होता है।
�	टेलपाइप उत््सर््जन: वायुमंडल मेें विकिरण या गैस जैसे 

किसी पदार््थ का उत््सर््जन।
�	शोर रहित संचालन (Quiet Operation): तथ््य यह 

है कि फ््ययूल सेल कम शोर करती हैैं, इसका मतलब है कि 

उनका उपयोग अस््पताल की इमारतोों जैसे चुनौतीपूर््ण संदर्भभों 
मेें किया जा सकता है।

z	 की गई पहल: केेंद्रीय बजट 2021-22 के तहत एक राष्ट्रीय 
हाइड्रोजन ऊर््जजा मिशन (National Hydrogen 
Energy Mission-NHM) की घोषणा की गई है, जो 
हाइड्रोजन को वैकल््पपिक ऊर््जजा स्रोत के रूप मेें उपयोग करने के 
लिये एक रोडमैप तैयार करेगा।

z	 नवीकरणीय ऊर््जजा के लिए अन््य पहल:
�	जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन
�	अंतर््रराष्ट्रीय सौर गठबंधन
�	पीएम- कुसुम
�	राष्ट्रीय पवन-सौर हाइब्रिड नीति
�	रूफटॉप सौर योजना
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शुद्ध-शून््य लक्षष्य:
z	 इसे कार््बन तटस््थता के रूप मेें जाना जाता है, जिसका अर््थ यह 

नहीीं है कि कोई देश अपने उत््सर््जन को शून््य पर लाएगा। बल््ककि 
यह एक ऐसा देश है जिसमेें किसी देश के उत््सर््जन की भरपाई 
वातावरण से ग्रीनहाउस गैसोों के अवशोषण और हटाने से होती है।
�	इसके अलावा वनोों जैसे अधिक कार््बन सिंक बनाकर उत््सर््जन 

के अवशोषण को बढ़़ाया जा सकता है।
�	जबकि वातावरण से गैसोों को हटाने के लिये कार््बन कैप््चर 

और स््टटोरेज जैसी भविष््य की तकनीकोों की आवश््यकता 
होती है।

z	  70 से अधिक देशोों ने सदी के मध््य यानी वर््ष 2050 तक शुद्ध 
शून््य बनने का दावा किया है।

z	 भारत ने COP-26 शिखर सम््ममेलन मेें वर््ष 2070 तक अपने 
उत््सर््जन को शुद्ध शून््य करने का वादा किया है।

पॉज़़िट्रोनियम की लेज़र कूलिंग
चर््चचा मेें क््योों?

AEgIS सहयोग ने पॉज़़िट्रोनियम की लेज़र कूलिंग का प्रदर््शन 
करके एक बहुत बड़ी उपलब््धधि हासिल की है।
z	 यह प्रयोग जिनेवा मेें यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन, जिसे 

CERN के नाम से जाना जाता है, मेें किया गया था।

अध््ययन के मुख््य तथ््य क््यया हैैं?
z	 AEgIS का परिचय: 

�	एंटी-हाइड्रोजन प्रयोग: ग्रेविटी, इंटरफेरोमेट्री, स््पपेक्ट्रोस््ककोपी 
(AEgIS) यूरोप के कई देशोों और भारत के भौतिकविदोों 
का एक सहयोग है।

�	वर््ष 2018 मेें, AEgIS एंटीहाइड्रोजन परमाणुओं के स््पपंदित 
उत््पपादन का प्रदर््शन करने वाला विश्व का पहला संगठन बन 
गया।

z	 उद्देश््य:
�	यह AEgIS प्रयोग मेें एंटीहाइड्रोजन के निर््ममाण और 

एंटीहाइड्रोजन पर पृथ््ववी के गुरुत््ववीय त््वरण के निर््धधारण के 
लिये एक महत्तत्वपूर््ण अग्रदूत प्रयोग है।

�	यह वैज्ञानिक उपलब््धधि गामा-रे लेज़र के उत््पपादन की 
संभावनाएँ खोल सकती है जो अंततः शोधकर्त्ताओं को परमाणु 
नाभिक के अंदर देखने के साथ-साथ भौतिकी से परे 
अनुप्रयोगोों की अनुमति भी प्रदान करेगी।

z	 पॉज़़िट्रोनियम:
�	पॉज़़िट्रोनियम, एक बाध््य इलेक्ट्रॉन (e-पदार््थ) एवं पॉज़़िट्रॉन 

(e+पदार््थ) शामिल है, जोकि एक मौलिक परमाणु प्रणाली 
है।

�	इलेक्ट्रॉन एवं पॉज़़िट्रॉन, लेप््टटान होते हैैं। साथ ही वे 
विद्युत चुंबकीय एवं निर््बल शक्तियोों के माध््यम से 
परस््पर क्रिया करते हैैं।

�	चूँकि पॉज़़िट्रोनियम केवल इलेक्ट्रॉनोों और पॉज़़िट्रॉन से निर््ममित 
होता है तथा साथ ही कोई सामान््य परमाणु पदार््थ भी नहीीं होता 
है, इसलिये इसे विशुद्ध रूप से लेप््टटोनिक परमाणु होने की 
विशिष्टता प्राप््त है।
�	अपने अत््ययंत अल््प जीवन के कारण 142 नैनो-सेकंड मेें 

नष्ट हो जाता है। इसका द्रव््यमान इलेक्ट्रॉन द्रव््यमान का 
दोगुना होता है।

z	 लेज़र कूलिंग को विधि के रूप मेें चुनने का कारण:
�	पॉज़़िट्रोनियम, सबसे हल््कका ज्ञात अत््ययंत अस््थथिर कण तंत्र है, 

जब प्रायोगिक अध््ययन के लिये पॉज़़िट्रोनियम का उत््पपादन 
किया जाता है, तब यह वेगोों की एक विशाल शृृंखला के चारोों 
ओर घूमता है, जिससे इसे पहचान करना वास््तव मेें कठिन हो 
जाता है।

�	इसे हल करने का एक तरीका पॉज़़िट्रोनियम को ठंडा करना 
होगा जो इसके कणोों को धीमा कर देगा ताकि इसके गुणोों का 
अधिक सटीक माप ली जा सके।

z	 लेज़र कूलिंग: 
�	यह फोटॉन को अवशोषित करने और उत््सर््जजित करने वाले 

कणोों पर आधारित तापमान कम करने की एक विधि है। यदि 
लेज़र प्रकाश को आने वाले कणोों के पथ के साथ निर्देशित 
किया जाता है, तो वे कण फोटॉन को अवशोषित कर लेेंगे 
और इसे यादृच््छछिक दिशा मेें फिर से उत््सर््जजित करेेंगे जिससे 
इसकी गति बदल जाएगी तथा यह धीमा हो जाएगा।
�	वैज्ञानिकोों ने पहली बार वर््ष 1988 मेें दशकोों पहले 

पॉज़़िट्रोनियम के लिये लेज़र कूलिंग की विधि प्रस््ततावित 
की थी।

�	प्रयोगकर्त्ताओं ने अलेक््जेेंड्राइट-आधारित लेज़र प्रणाली का 
उपयोग करके पॉज़़िट्रोनियम परमाणुओं के लेज़र शीतलन को 
प्राप््त किया, जिससे उनका तापमान ~ 380 केल््वविन से ~ 
170 केल््वविन तक कम हो गया।

z	 महत्तत्व और भविष््य की संभावनाएँ:
�	पॉज़़िट्रोनियम की लेज़र कूलिंग क््वाांटम इलेक्ट्रोडायनामिक््स 

(QED) अध््ययन के लिये आवश््यक स््पपेक्ट्रोस््ककोपिक 
तुलना हेतु मार््ग प्रशस््त करती है।

�	एंटीमैटर के गुणोों और गुरुत््ववाकर््षण व््यवहार के उच्च-सटीक 
माप नई भौतिकी को प्रकट कर सकते हैैं तथा पदार््थ-एंटीमैटर 
असममिति मेें अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैैं।
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�	सुसंगत गामा-किरण प्रकाश उत््पन्न करने के साधन के रूप मेें 
प्रस््ततावित एंटीमैटर के बोस-आइंस््टटीन कंडेनसेट का निर््ममाण, 
परमाणु नाभिक मेें झाँकने सहित मौलिक और व््ययावहारिक 
अनुसंधान के लिये वादा करता है।
�	बोस-आइंस््टटीन कंडेनसेट मेें, पदार््थ (या एंटीमैटर) 

लेज़र बीम मेें फोटॉन के अनुरूप एक सुसंगत स््थथिति मेें 
होता है और व््यक्तिगत परमाणु अपनी स््वतंत्र पहचान खो 
देते हैैं। इससे कई परमाणुओं को एक छोटी मात्रा मेें 
संग्रहित किया जा सकता है।

निष््कर््ष
लेज़र कूलिंग पॉज़़िट्रोनियम मेें AEgIS प्रयोग की सफलता 

CERN की एंटीमैटर अनुसंधान मेें एक महत्तत्वपूर््ण प्रगति का प्रतीक 
है। यह उपलब््धधि न केवल मौलिक भौतिकी की हमारी समझ मेें योगदान 
देती है बल््ककि इससे भविष््य मेें अभूतपूर््व खोजोों और उनके अनुप्रयोगोों 
की दिशा मेें सहायता प्राप््त हो सकती है।

हीमोफीलिया A के लिये जीन थेरेपी
चर््चचा मेें क््योों? 

हाल ही मेें केेंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने राष्ट्रीय विज्ञान 
दिवस- 2024 कार््यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने 
क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज (CMC) वेल्लोर मेें हीमोफिलिया A 
(FVIII की कमी) के लिये जीन थेरेपी का पहला मानव नैदानिक 
परीक्षण किया।
z	 इस कार््यक्रम मेें विज्ञान और प्रौद्योगिकी मेें भारत की प्रगति पर भी 

प्रकाश डाला गया।

हीमोफीलिया A क््यया है? 
z	 परिचय: हीमोफीलिया दुर््लभ रक्तस्राव विकारोों का एक समूह है 

जो विशिष्ट थक्के कारकोों मेें जन््मजात कमी के कारण होता है। 
सबसे प्रचलित रूप हीमोफीलिया A है।
�	एक महत्तत्वपूर््ण रक्त का थक्का बनाने वाले प्रोटीन, जिसे 

फैक््टर VIII के नाम से जाना जाता है, की कमी के कारण 
हीमोफीलिया A होता है।

�	इस कमी के कारण, व््यक्तियोों को चोट लगने के बाद लंबे 
समय तक रक्तस्राव का अनुभव होता है, क््योोंकि उनका रक्त 
जमने मेें सामान््य से अधिक समय लगता है।

z	 कारण: यह मुख््य रूप से वंशागत (आनुवंशिक) विकार है और 
X-लिंक््ड रिसेसिव पैटर््न का अनुसरण करता है, जिसका अर््थ है 
कि फैक््टर VIII उत््पपादन के लिये ज़िम््ममेदार जीन X गुणसूत्र पर 
स््थथित है।

�	पुरुषोों मेें एक X और एक Y गुणसूत्र होता है, जबकि 
महिलाओं मेें दो X गुणसूत्र होते हैैं।
�	यदि किसी पुरुष मेें अपनी माँ से दोषपूर््ण जीन वाले X 

गुणसूत्र की वंशागति है, तो उसे हीमोफीलिया A होगा।
�	दोषपूर््ण प्रतिलिपीकरण वाली महिलाओं को आम तौर 

पर लक्षणोों का अनुभव नहीीं होता है क््योोंकि अन््य X 
गुणसूत्र आमतौर पर पर््ययाप््त फैक््टर VIII प्रदान करते 
हैैं।

�	हालाँकि महिलाओं को हीमोफीलिया A हो सकता है 
यदि उन््हेें प्रत््ययेक माता-पिता से एक की दो दोषपूर््ण 
प्रतिलिपीकरण की वंशागति (बहुत असामान््य) प्राप््त 
होती हैैं।

z	 लक्षण: हीमोफीलिया A की गंभीरता रक्त मेें फैक््टर VIII 
गतिविधि के स््तर के आधार पर भिन्न होती है। सामान््य लक्षणोों मेें 
निम््नलिखित लक्षष्ण परिलक्षित हो सकते हैैं:
�	मामूली चोट (कटने, खरोोंच लगने) मेें भी आघात और 

अत््यधिक रक्तस्राव होना।
�	जोड़ों (विशेष रूप से घुटनोों, कोहनी और टखनोों) मेें 

रक्तस्राव, जिससे दर््द, सूजन और कठोरता होती है।
�	सर््जरी या दंत प्रक्रियाओं के बाद रक्तस्राव।

z	 उपचार: उपचार मेें अदृश््य रक्त के थक्के जमने वाले कारक को 
बदलना भी शामिल है ताकि रक्त ठीक से जम सके। यह आमतौर 
पर किसी व््यक्ति की नस के उपचार उत््पपादोों को इंजेक््ट करके 
किया जाता है, जिसे क्लॉटिंग फैक््टर कॉन््ससंट्रेट कहा जाता है। 
उपलब््ध क्लॉटिंग कारक सांद्रण के दो मुख््य प्रकार का होता है:
�	प््ललाज़््ममा-व््ययुत््पन्न कारक सांद्रण: मानव प््ललाज़््ममा से प्राप््त रक्त 

का तरल घटक है जिसमेें क्लॉटिंग कारकोों सहित विभिन्न 
प्रोटीन होते हैैं।

�	पुनः संयोजक कारक सांद्रण: वर््ष 1992 मेें प्रस््ततुत, पुनर्योगज 
कारक सांद्रण आनुवंशिक रूप से DNA तकनीक का 
उपयोग करके निर््ममित किये जाते हैैं और साथ ही यह मानव 
प््ललाज़््ममा पर निर््भर नहीीं होते हैैं।
�	वे प््ललाज़््ममा अथवा एल््बबुमिन से मुक्त होते हैैं, जिससे 

रक्तजनित वायरस फैलने का खतरा समाप््त हो जाता है।
�	हालाँकि जीन थेरेपी अब प्रमुखता प्राप््त कर रही है।

�	हाल के परीक्षणोों मेें, उन््होोंने एक नई विधि का उपयोग 
किया जिसमेें एक विशेष प्रकार के वायरस का उपयोग 
करना शामिल है जिसे लेेंटिवायरल वेक््टर कहा जाता है 
ताकि एक जीन डाला जा सके जो रोगी की स््वयं की 
स््टटेम कोशिकाओं मेें FVIII उत््पन्न करती है।
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�	जब ये संशोधित स््टटेम कोशिकाएँ विशिष्ट प्रकार की रक्त 
कोशिकाओं मेें विकसित होती हैैं जो FVIII द्वारा 
उत््पन्न होती हैैं।

z	 एक्वायर््ड हीमोफीलिया A: जबकि हेमोफिलिया A आमतौर 
पर विरासत मेें मिलता है, इसे जीवन मेें बाद मेें ऑटो-एंटीबॉडी 
लक्ष्यीकरण कारक VIII के परिणामस््वरूप भी प्राप््त किया जा 
सकता है।
�	यह स््थथिति जिसे एक्वायर््ड हीमोफिलिया A के रूप मेें जाना 

जाता है, यह दुर््लभ भी है और साथ ही इसकी शुरुआत एवं 
प्रगति भिन्न होती है।

नोट: विश्व हीमोफीलिया दिवस प्रतिवर््ष 17 अप्रैल को मनाया 
जाता है, जिसका उद्देश््य हीमोफीलिया के साथ-साथ अन््य वंशानुगत 
रक्तस्राव विकारोों के बारे मेें जागरूकता बढ़़ाना है। यह दिन वर््ल््ड 
फेडरेशन ऑफ हीमोफिलिया (WHF) के संस््थथापक फ्ररैंक श्नाबेल 
के सम््ममान मेें मनाया जाता है।

राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क््यया है?
z	 सर चंद्रशेखर वेेंकट रमन द्वारा वर््ष 1928 मेें 'रमन प्रभाव' की 

खोज की याद मेें प्रतिवर््ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 
मनाया जाता है, जिसके लिये उन््हेें वर््ष 1930 मेें नोबेल पुरस््ककार 
दिया गया था।
�	रमन प्रभाव सामग्रियोों की पहचान करने की एक विधि है जो 

इस आधार पर होती है कि वे किस प्रकार प्रकाश फैलाते हैैं।
�	किसी पदार््थ पर प्रकाश डालकर, वैज्ञानिक उसके अणुओं के 

साथ संपर््क करने के अनूठे तरीके का विश्लेषण कर सकते हैैं, 
जिससे उसकी रासायनिक संरचना का पता चलता है।

z	 इस दिवस का उद्देश््य विज्ञान आधारित सोच का वर््धन करना, 
विज्ञान को लोकप्रिय बनाना और लोगोों मेें वैज्ञानिक सोच का 
सृजन कर नवीन गतिविधियोों को प्रोत््ससाहित करना तथा एक 
सकारात््मक वैज्ञानिक अनुसंधान संस््ककृति का निर््ममाण करना है।
�	राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 की थीम: 'विकसित भारत के 

लिये स््वदेशी तकनीक'।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र मेें भारत की हालिया 
प्रगति क््यया हैैं?
z	 विश्व मेें स््टटार््टअप इकोसिस््टम मेें भारत का स््थथान तीसरा है जिसमेें 

100 से अधिक यूनिकॉर््न हैैं जो उल्लेखनीय उद्यमशीलता विकास 
का प्रदर््शन कर रहे हैैं।

z	 भारत के जैव-अर््थव््यवस््थथा क्षेत्र मेें विगत दशक मेें 13 गुना की 
उल्लेखनीय वृद्धि दर््ज की गई जिसका मूल््य वर््ष 2024 मेें लगभग 
130 बिलियन अमेरिकी डॉलर है।

z	 भारत वैज्ञानिक अनुसंधान प्रकाशनोों के लिये विश्व के शीर््ष पाँच 
देशोों मेें शामिल है और ग््ललोबल इनोवेशन इंडेक््स मेें भारत का 
स््थथान 40वाँ है जो नवाचार के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को उजागर 
करता है।

z	 अरोमा मिशन और पर््पल रिवोल््ययूशन जैसी नवीन पहलोों ने कृषि 
क्षेत्र मेें उल्लेखनीय परिवर््तन किया है जिससे कृषि-स््टटार््टअप के 
एक संपन्न समुदाय को प्रोत््ससाहन मिला है।

z	 भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित माया 
OS ने विदेशी संस््थथाओं से ऑनलाइन खतरोों से सुरक्षा प्रदान 
करते हुए साइबर सुरक्षा उपायोों को सुदृढ़ किया है।

z	 भारत के बौद्धिक संपदा परिदृश््य मेें वृद्धि हुई है जिसके तहत पेटेेंट 
फाइलिंग 90,000 से अधिक हो गई है जो दो दशकोों मेें सबसे 
अधिक है।

z	 चंद्रयान-3 मिशन की सफलता ने अंतरिक्ष अन््ववेषण मेें भारत की 
शक्ति को प्रदर््शशित किया है जिससे ऐतिहासिक गगनयान मिशन 
का मार््ग प्रशस््त हुआ है।

z	 संबंधित सरकारी पहल:
�	भारत सेमीकंडक््टर मिशन
�	कृत्रिम बुद्धिमत्ता मिशन
�	यूनिफाइड पेमेेंट््स इंटरफेस
�	INS विक््राांत
�	भारत 6G प्रोजेक््ट
�	महत्तत्वपूर््ण और उभरती प्रौद्योगिकी पर पहल (भारत और 

अमेरिका)

जीनोम इंडिया प्रोजेक््ट
चर््चचा मेें क््योों? 

जैव-प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) द्वारा वित्त पोषित एवं समन््ववित 
परियोजना, जीनोम इंडिया प्रोजेक््ट ने घोषणा की गई जिसने 10,000 
भारतीय जीनोम अनुक्रमण किया गया है।

जीनोम इंडिया प्रोजेक््ट क््यया है?
z	 DBT द्वारा 3 जनवरी 2020 को महत्त्वाकांक्षी जीनोम इंडिया 

प्रोजेक््ट (GIP) शुरू किया। इसका नेतृत््व भारतीय विज्ञान 
संस््थथान, बेेंगलुरु स््थथित मस््ततिष््क अनुसंधान केेंद्र द्वारा किया जाता 
है, साथ ही इसमेें 20 संस््थथानोों का सहयोग भी शामिल है।

z	 इस परियोजना मेें भारतीय आबादी मेें रोग की प्रकृति को समझने 
एवं पूर््ववानुमानित निदान चिह्नक विकसित करने के लिये 10,000 
व््यक्तियोों के संपूर््ण-जीनोम अनुक्रमण डेटा के साथ विश्लेषण भी 
शामिल है।
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�	भारत की 1.3 बिलियन की आबादी मेें 4,600 से अधिक 
जनसंख््यया समूह शामिल हैैं, जिनमेें से कई अंतर््वविवाही (निकट 
जातीय समूहोों मेें विवाह) हैैं, जो आनुवंशिक विविधता एवं 
रोग उत््पन्न करने वाले उत््परिवर््तन मेें योगदान करते हैैं।

z	 8 पेटाबाइट का यह विशाल डेटासेट फरीदाबाद मेें भारतीय जैविक 
डेटा केेंद्र (IBDC) मेें संग्रहीत किया जाएगा।
�	वर््ष 2022 मेें उद्घाटन किया गया IBDC लाइफ साइंस 

डेटा के लिये भारत का पहला राष्ट्रीय भंडार है।
z	 महत्तत्व: 

�	भारत-विशिष्ट आनुवंशिक डेटाबेस महत्तत्वपूर््ण है क््योोंकि 
प्रारंभिक हृदय गति रुकने से जुड़़े MYBPC3 जैसे 
उत््परिवर््तन वैश्विक स््तर की तुलना मेें स््थथानीय स््तर पर 
अधिक प्रचलित हैैं, जो भारतीय आबादी के 4.5% को 
प्रभावित करते हैैं।

�	भारत, जिसके पास विश्व की सबसे बड़़ी आनुवंशिक 
प्रयोगशाला है, देश के विस््ततारित जीव विज्ञान क्षेत्र के विस््ततार 
के लिये महत्तत्वपूर््ण है, जिससे भारत के भविष््य के प्रक्षेप पथ 
को आकार देने और वर््ष 2014 मेें 10 बिलियन अमेरिकी 
डॉलर से बढ़कर वर््ष 2024 मेें 130 बिलियन अमरीकी डॉलर 
से अधिक होने की आशा है।

नोट: एक वैश्विक टीम की सहायता से प्रथम पूर््ण मानव जीनोम 
को अनुक्रमित किया गया। यह 13 वर््ष अवधि एवं 3 बिलियन डॉलर 
के बाद वर््ष 2003 मेें निर््ममित हुआ था। भारत द्वारा प्रथम पूर््ण मानव 
जीनोम की घोषणा वर््ष 2009 मेें की गई थी।
z	 हालाँकि वर््तमान मेें संपूर््ण मानव जीनोम को अनुक्रमित करने के 

साथ सभी प्रकार की गुणवत्ता जाँच करने मेें केवल 5 दिन का 
समय लगता है।

जीनोम अनुक्रमण क््यया है?
z	 जीन और DNA: डीऑक््ससीराइबोन््ययूक्लिक एसिड (DNA) 

वह अणु है जो सभी ज्ञात सजीवोों और कई वायरस के विकास, 
कार््यप्रणाली, वृद्धि एवं प्रजनन के लिये आनुवंशिक निर्देश देता है।
�	जीन DNA के विशिष्ट खंड होते हैैं जिनमेें प्रोटीन के 

उत््पपादन के निर्देश होते हैैं, जो विभिन्न जैविक कार्ययों के लिये 
आवश््यक होते हैैं।

z	 जीनोम: जीनोम किसी जीव की संपूर््ण वंशानुगत सूचना का 
प्रतिनिधित््व करता है, जो मादा-नर जनकोों से विरासत मेें मिली 
जैविक निर्देश वंशावली के रूप मेें कार््य करता है।
�	चार न््ययूक्लियोटाइड आधारोों से बना: एडेनिन (A), 

साइटोसिन (C), गुआनिन (G) और थाइमिन (T) 
जीनोम मेें मनुष््योों मेें लगभग 3 बिलियन आधारभूत युग््म होते 
हैैं।

�	यह जटिल अनुक्रम किसी व््यक्ति की शारीरिक विशेषताओं, 
रोगोों के प्रति संवेदनशीलता और अन््य जैविक लक्षणोों को 
नियंत्रित करने वाली आवश््यक सूचना को कूटबद्ध करता है।

z	 जीनोम अनुक्रमण: जीनोम अनुक्रमण किसी जीव के जीनोम के 
भीतर न््ययूक्लियोटाइड के सटीक क्रम को निर््धधारित करने की 
प्रक्रिया है।
�	संपूर््ण जीनोम अनुक्रमण एक प्रयोगशाला प्रक्रिया है जो एक 

प्रक्रिया मेें किसी जीव के जीनोम मेें सभी चार आधारोों का 
क्रम निर््धधारित करती है।

z	 जीनोम अनुक्रमण की प्रक्रिया:
�	सबसे पहले, शोधकर्त्ता एक सैैंपल से DNA निकालते हैैं, 

जो आमतौर पर रक्त से प्राप््त किया जाता है।
�	फिर, DNA को छोटे, अधिक प्रबंधनीय खण््डोों मेें विभाजित 

किया जाता है, जिन््हेें फिर फ््ललोरोसेेंट मार््करोों के साथ टैग 
किया जाता है।
�	इन टैग किये गए खंडोों को DNA सीक्ववेंसर नामक 

विशेष उपकरण का प्रयोग करके अनुक्रमित किया जाता 
है, जो न््ययूक्लियोटाइड आधारोों के अनुक्रम का आकलन 
करता है।

�	अंत मेें, कंप््ययूटेशनल एल््गगोरिदम को उत््पन्न डेटा से संपूर््ण 
आनुवंशिक अनुक्रम के पुनर््ननिर््ममाण के लिये नियोजित किया 
जाता है, जो व््यक्ति की आनुवंशिक संरचना मेें मूल््यवान 
अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

z	 अनुप्रयोग:
�	बायोमेडिकल रिसर््च: जीनोम अनुक्रमण रोगोों के आनुवंशिक 

आधार को समझने, रोग पैदा करने वाले उत््परिवर््तन का 
अभिनिर््धधारण करने और संभावित दवा लक्षष्ययों की खोज करने 
मेें सहायता करता है।
�	यह शोधकर्त्ताओं को कैैंसर, मधुमेह और तंत्रिका संबंधी 

विकारोों जैसी जटिल व््ययाधियोों से संबंधित आनुवंशिक 
विविधताओं का अध््ययन करने मेें मदद करता है।

�	फार््ममाकोजेनोमिक््स: जीनोम अनुक्रमण रोगियोों की आनुवंशिक 
संरचना के आधार पर विभिन्न दवाओं के सेवन से उनके 
शरीर की प्रतिक्रिया के संबंध मेें अनुमान करने मेें सहायता 
प्रदान करता है।
�	यह अनुमान औषधि के चयन, सेवन और उपचार 

रणनीतियोों के अनुकूलन मेें मदद कर सकती है जिसके 
परिणामस््वरूप अधिक प्रभावी तथा व््यक्तिगत उपचार 
संभव हो सकते हैैं।

�	कृषि जीनोमिक््स: रोग प्रतिरोधक क्षमता, उपज और फसल मेें 
पोषण सामग्री जैसे कारकोों के लिये उत्तरदायी जीन की 
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पहचान करने के लिये फसल सुधार कार््यक्रमोों मेें जीनोम 
अनुक्रमण का उपयोग किया जाता है।
�	यह कृषि मेें उन्नति के साथ उन्नत फसल किस््मोों को 

विकसित करने के पादप प्रजनन प्रयासोों मेें सहायता 
करता है।

�	विकासवादी जीव विज्ञान: जीनोम अनुक्रमण विकासवादी 
इतिहास और विभिन्न जातियोों के अंतर्संबंध के विषय मेें 
अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।
�	यह विभिन्न जीवोों मेें आनुवंशिक विविधता, जनसंख््यया 

गतिशीलता और विकासवादी अनुकूलन का अध््ययन 
करने मेें मदद करता है।

�	संरक्षण जीव विज्ञान: जीनोम अनुक्रमण आनुवंशिक विविधता 
का आकलन कर, लुप््तप्राय प्रजातियोों की पहचान कर और 
प्रजातियोों के संरक्षण तथा प्रबंधन के लिये रणनीति विकसित 
कर संरक्षण प्रयासोों मेें सहायता करता है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता का कार््बन फुटप््रििंट
चर््चचा मेें क््योों?

कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक मेें प्रगति के साथ इसका ऊर््जजा-गहन 
संचालन पर््ययावरण संबंधी गंभीर चिंताएँ उत््पन्न करता है। इन चुनौतियोों 
के बावजूद स््पपाइकिंग न््ययूरल नेटवर््क््स और लाइफलॉन््ग लर््नििंग जैसी 
उन्नत प्रगति जलवायु परिवर््तन के प्रभावोों का समाधान करने की क्षमता 
के साथ AI के कार््बन फुटप््रििंट को कम करने के लिये आशाजनक 
मार््ग प्रदान कर सकती है।
स््पपाइकिंग न््ययूरल नेटवर््क््स और लाइफलॉन््ग लर््नििंग क््यया 
हैैं?
z	 स््पपाइकिंग न््ययूरल नेटवर््क (SNN):

�	SNN एक प्रकार का कृत्रिम तंत्रिका नेटवर््क है जो मानव 
के मस््ततिष््क की तंत्रिका संरचना से प्रेरित है।

�	पारंपरिक ANN, डेटा को संसाधित करने के लिये निरंतर 
संख््ययात््मक मानोों का उपयोग करते हैैं जबकि SNN, 
क्रियाकलाप के विभिन्न स््पपाइक््स अथवा पल््स के आधार पर 
कार््य करते हैैं।
�	जिस प्रकार मोर््स कूट संदेशोों को संप्रेषित करने के लिये 

बिंदुओं और डैश के विशिष्ट अनुक्रमोों का उपयोग 
करता है, उसी प्रकार SNN सूचना को संसाधित करने 
तथा संचारित करने के लिये स््पपाइक््स के पैटर््न अथवा 
समय का उपयोग करते हैैं। यह ठीक उसी प्रकार है जिस 
प्रकार मस््ततिष््क मेें न््ययूरॉन््स विद्युत आवेगोों के माध््यम से 
संचार करते हैैं जिन््हेें स््पपाइक््स कहा जाता है।

�	स््पपाइक््स की यह द्विआधारी, सभी अथवा कोई नहीीं (All-
or-None) विशेषता SNN को ANN की तुलना मेें 
अधिक ऊर््जजा-कुशल बनाते हैैं क््योोंकि वे केवल स््पपाइक होने 
पर ऊर््जजा का उपभोग करते हैैं जबकि ANN मेें कृत्रिम 
न््ययूरॉन््स सदैव सक्रिय रहते हैैं।
�	स््पपाइक््स की अनुपस््थथिति मेें, SNN उल्लेखनीय रूप 

से ऊर््जजा की कम खपत करते हैैं जो उनकी ऊर््जजा-कुशल 
प्रकृति मेें योगदान देता है।

�	क्रियाकलाप और घटना-संचालित प्रसंस््करण विशिष्टता 
के कारण ANN की तुलना मेें  SNN की ऊर््जजा-
कुशल क्षमता 280 गुना अधिक है।

�	SNN के ऊर््जजा-कुशल गुण उन््हेें अंतरिक्ष अन््ववेषण, रक्षा 
प्रणालियोों और स््व-चालित कारोों सहित विभिन्न अनुप्रयोगोों 
के लिये उपयुक्त बनाते हैैं, जहाँ ऊर््जजा संसाधन सीमित हैैं।

�	संबद्ध विषय मेें शोध किये जा रह हैैं जिनका उद्देश््य SNN 
को और अधिक अनुकूलित करना तथा व््ययावहारिक अनुप्रयोगोों 
की एक विस््ततृत शृृंखला हेतु उनकी ऊर््जजा दक्षता का उपयोग 
करने के लिये शिक्षण एल््गगोरिदम विकसित करना है।

z	 लाइफलॉन््ग लर््नििंग (L2):
�	लाइफलॉन््ग लर््नििंग (L2) अथवा लाइफलॉन््ग मशीन लर््नििंग 

(LML) एक मशीन लर््नििंग प्रतिमान है जिसमेें अधिगम 
(Learning) की निरंतर प्रक्रिया शामिल है। इसमेें पूर््व मेें 
किये गए कार्ययों से ज्ञान संचय करना और भविष््य मेें सीखने 
तथा समस््यया-समाधान मेें सहायता के लिये इसका उपयोग 
करना शामिल है।

�	L2, ANN की उनकी समग्र ऊर््जजा मांगोों को कम करने की 
एक रणनीति के रूप मेें कार््य करता है।
�	नए कार्ययों हेतु ANN को क्रमिक रूप से प्रशिक्षित 

करने इसके पूर््व के ज्ञान का लोप हो जाता है जिसके 
पारिणामस््वरूप इसके संचालन प्रक्रिया मेें परिवर््तन के 
साथ शुरुआत से प्रशिक्षण की आवश््यकता होती है 
जिससे AI से संबंधित उत््सर््जन मेें वृद्धि होती है।

�	L2 मेें एल््गगोरिदम का एक संग्रह शामिल है जो AI मॉडल 
को पूर््व के ज्ञान के न््ययूनतम लोप के साथ कई कार्ययों हेतु 
क्रमिक रूप से प्रशिक्षित होने मेें सक्षम बनाता है।
�	यह दृष्टिकोण पुनः प्रशिक्षण की आवश््यकता के बिना 

मौजूदा ज्ञान के माध््यम से नई चुनौतियोों के अनुकूल होते 
हुए निरंतर अधिगम की सुविधा प्रदान करता है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता का कार््बन फुटप््रििंट अधिक क््योों है?
z	 ऊर््जजा की बढ़ती खपत:

�	कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कार््बन फुटप््रििंट का आशय AI सिस््टम 
के निर््ममाण, प्रशिक्षण और उपयोग के दौरान उत््सर््जजित 
ग्रीनहाउस गैस की मात्रा से है।
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�	AI की बढ़ती मांग से प्रेरित डेटा केेंद्ररों का प्रसार, विश्व की 
ऊर््जजा खपत मेें महत्तत्वपूर््ण योगदान दे रहा है।
�	अनुमानित रूप से वर््ष 2025 तक वैश्विक स््तर पर 

उत््पपादित विद्युत के कुल उपभोग मेें सूचना प्रौद्योगिकी 
उद्योग का योगदान 20% तक हो सकता है और साथ 
ही विश्व के कुल कार््बन उत््सर््जन मेें इसका योगदान 
लगभग 5.5% हो सकता है।

z	 AI प्रशिक्षण उत््सर््जन:
�	GPT-3 और GPT-4 जैसे बड़़े AI मॉडल को प्रशिक्षित 

करने मेें पर््ययाप््त ऊर््जजा की खपत होती है और व््ययापक मात्रा मेें 
कार््बन डाइऑक््ससाइड (CO2) उत््सर््जजित होता है।
�	अनुसंधान के अनुसार एक एकल AI मॉडल के 

प्रशिक्षण के दौरान होने वाला कार््बन उत््सर््जन कई कारोों 
के संपूर््ण उपयोग के दौरान होने वाले उत््सर््जन के समान 
हो सकता है।

�	GPT-3 प्रतिवर््ष 8.4 टन CO₂ उत््सर््जजित करता है। 
2010 के दशक की शुरुआत मेें AI बूम की शुरुआत 
के बाद से लार््ज लैैंग््ववेज मॉडल (ChatGPT के 
संचालन से संबंधित तकनीक का प्रकार) के रूप मेें 
जाने जाने वाले AI सिस््टम की ऊर््जजा आवश््यकताएँ 
300,000 गुना बढ़ गई हैैं।

z	 हार््डवेयर की खपत:
�	AI की कंप््ययूटेशनल मांगेें एनवीडिया जैसी कंपनियोों द्वारा 

प्रदान किये गए GPU जैसे विशेष प्रोसेसर पर काफी हद 
तक निर््भर करती हैैं, जो पर््ययाप््त विद्युत की खपत करते हैैं।
�	ऊर््जजा दक्षता मेें सुधार के बावजूद ये प्रोसेसर अधिक 

ऊर््जजा की खपत करते हैैं।
z	 क्लाउड कंप््ययूटिंग दक्षता:

�	AI परिनियोजन के लिये आवश््यक प्रमुख क्लाउड कंपनियाँ 
कार््बन तटस््थता एवं ऊर््जजा दक्षता के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर््शशित 
करती हैैं।
�	डेटा केेंद्ररों मेें ऊर््जजा दक्षता मेें सुधार के प्रयासोों द्वारा 

आशाजनक परिणाम प्राप््त हुए हैैं, कंप््ययूटिंग कार््यभार मेें 
उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद ऊर््जजा खपत मेें केवल 
मामूली वृद्धि हुई है।

z	 पर््ययावरण संबंधी चिंताएँ:
�	AI मेें तीव्र प्रगति तात््ककालिक पर््ययावरणीय चिंताओं पर बोझ 

बढ़ा सकती है, जो AI विकास एवं तैनाती मेें स््थथिरता के प्रति 
संतुलित दृष्टिकोण की आवश््यकता पर प्रकाश डालती है।

�	AI के आशाजनक भविष््य के बावजूद, इसके 
पर््ययावरणीय प्रभाव के संबंध मेें चिंताएँ बनी हुई हैैं, 
विशेषज्ञञों द्वारा AI परिनियोजन मेें कार््बन पदचिह्न पर 
अधिक विचार करने का आग्रह किया है।

AI का वॉटर फुटप््रििंट
z	 AI का वॉटर फुटप््रििंट AI मॉडल चलाने वाले डेटा केेंद्ररों मेें 

बिजली उत््पपादन एवं शीतलन के लिये उपयोग किये जाने वाले 
जल से निर््धधारित होता है।
�	वॉटर फुटप््रििंट मेें प्रत््यक्ष रूप से जल की खपत (शीतलन 

प्रक्रियाओं से) एवं अप्रत््यक्ष रूप से जल की खप (विद्युत 
उत््पपादन के लिये) शामिल होती है।

z	 वॉटर फुटप््रििंट को प्रभावित करने वाले कारकोों मेें AI मॉडल 
प्रकार एवं आकार, डेटा सेेंटर स््थथान तथा दक्षता, के साथ-साथ  
विद्युत उत््पपादन स्रोत शामिल हैैं।

z	 GPT-3 जैसे बड़़े AI मॉडल को प्रशिक्षित करने मेें 700,000 
लीटर तक शुद्ध जल की खपत हो सकती है, जो 370  BMW 
कारोों या 320 टेस््लला इलेक्ट्रिक वाहनोों के उत््पपादन के बराबर है।
�	20 से 50 Q&A सत्ररों के दौरान, ChatGPT जैसे AI 

चैटबॉट््स के साथ पारस््परिक क्रियाओं पर 500 CC तक 
जल का उपयोग हो सकता है।

�	बड़़े मॉडल आकार वाले GPT-4 से जल की खपत बढ़ने 
की आशा है, लेकिन डेटा उपलब््धता के कारण सटीक 
आँकड़ों का अनुमान लगाना कठिन है।

z	 डेटा सेेंटर से उत््पन्न ऊष््ममा के कारण जल-सघन शीतलन 
प्रणालियोों का उपयोग करते हैैं, जिससे शीतलन एवं विद्युत 
उत््पपादन के लिये शुद्ध जल की आवश््यकता होती है।

जलवायु परिवर््तन के समाधान मेें AI कैसे मदद कर 
सकता है?
z	 उन्नत जलवायु मॉडलिंग: जलवायु मॉडल मेें सुधार करने एवं 

अधिक सटीक भविष््यवाणियाँ करने के लिये AI बड़़ी मात्रा मेें 
जलवायु डेटा का विश्लेषण कर सकता है, जिससे जलवायु संबंधी 
व््यवधानोों की आशंका तथा अनुकूलन मेें सहायता प्राप््त होती है।

z	 पदार््थ विज्ञान (Material Science) मेें प्रगति: AI-
संचालित अनुसंधान पवन टर््बबाइनोों एवं विमानोों के लिये हल््ककी 
तथा मज़बूत सामग्री विकसित कर सकता है, जिससे ऊर््जजा की 
खपत कम हो सकती है।

z	 न््ययूनतम संसाधन उपयोग, बेहतर बैटरी भंडारण तथा बढ़़ी हुई 
कार््बन कैप््चर क्षमताओं के साथ सामग्री डिज़ाइन करना स््थथिरता 
प्रयासोों मेें योगदान देता है।
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z	 कुशल ऊर््जजा प्रबंधन: AI प्रणाली नवीकरणीय स्रोतोों से विद्युत 
के उपयोग को अनुकूलित करते हैैं और साथ ही ऊर््जजा खपत की 
निगरानी भी करते हैैं तथा स््ममार््ट ग्रिड, विद्युत संयंत्ररों एवं विनिर््ममाण 
मेें दक्षता के अवसरोों की पहचान करते हैैं।

z	 पर््ययावरण की निगरानी: उच्च-स््तरीय प्रशिक्षित AI प्रणाली 
वास््तविक समय मेें बाढ़, वनोों की कटाई एवं अवैध मछली 
पकड़ने जैसे पर््ययावरणीय परिवर््तनोों का पता लगा सकते हैैं और 
साथ ही उन पर भविष््यवाणी भी कर सकते हैैं।

z	 छवि विश्लेषण के माध््यम से फसल पोषण, कीट अथवा रोग 
संबंधी के मुद्ददों की पहचान करके धारणीय कृषि मेें योगदान देता 
है।

z	 दूरस््थ डेटा संग्रहण: AI-संचालित रोबोट आर््कटिक तथा 
महासागरोों जैसे चरम वातावरण मेें डेटा एकत्रित करते हैैं, जिससे 
दुर््गम क्षेत्ररों मेें अनुसंधान एवं निगरानी सक्षम हो जाती है।

z	 डेटा सेेंटरोों मेें ऊर््जजा दक्षता: AI-संचालित समाधान सुरक्षा 
मानकोों को बनाये रखते हुए ऊर््जजा खपत को कम करने के लिये 
डेटा सेेंटर संचालन को अनुकूलित करते हैैं।

z	 उदाहरण के लिये, गूगल द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता निर््ममित की गई है 
जो अपने डेटा केेंद्ररों को विद्युत वितरण के लिये उपयोग की जाने 
वाली विद्युत की मात्रा को संरक्षित करने मेें सक्षम है। फर््म की 
AI अनुसंधान कंपनी, डीपमाइंड द्वारा विकसित मशीन लर््नििंग 
का उपयोग करके केेंद्ररों को ठंडा रखने हेतु उपयोग की जाने वाली 
ऊर््जजा को 40% तक कम करना संभव था।

AI को टिकाऊ कैसे बनाया जा सकता है?
z	 ऊर््जजा उपयोग मेें पारदर््शशिता:

�	AI कार््बन फुटप््रििंट का मानकीकरण माप निर््ममाताओं को 
विद्युत की खपत एवं कार््बन उत््सर््जन का सटीक आकलन हेतु 
सक्षम बनाता है।
�	स््टटैनफोर््ड के एनर्जी ट्रैकर एवं माइक्रोसॉफ््ट के उत््सर््जन 

प्रभाव डैशबोर््ड जैसी पहल AI के पर््ययावरणीय प्रभाव 
की निगरानी के साथ तुलना करने की सुविधा भी प्रदान 
करती हैैं।

z	 मॉडल चयन तथा एल््गगोरिदमिक अनुकूलन:
�	सरल कार्ययों के लिये छोटे एवं अधिक केेंद्रित AI मॉडल 

चुनने से ऊर््जजा एवं कंप््ययूटेशनल संसाधनोों का संरक्षण होता है।
�	विशिष्ट कार्ययों के लिये सबसे कुशल एल््गगोरिदम का उपयोग 

करने से ऊर््जजा की खपत कम हो जाती है।
�	कंप््ययूटेशनल सटीकता पर ऊर््जजा दक्षता को प्राथमिकता देने 

वाले एल््गगोरिदम को लागू करने से विद्युत उपयोग कम हो 
जाता है।

z	 क््वाांटम कंप््ययूटिंग मेें प्रगति:
�	क््वाांटम प्रणाली की असाधारण कंप््ययूटिंग शक्ति कृत्रिम तंत्रिका 

नेटवर््क (ANN) तथा स््पपाइकिंग न््ययूरल नेटवर््क (SNN) 
दोनोों के लिये प्रशिक्षण तथा अनुमान कार्ययों मेें तीव्रता लाने की 
क्षमता रखती है।

�	क््वाांटम कंप््ययूटिंग बेहतर कंप््ययूटेशनल क्षमताएँ प्रदान करती है 
जो काफी बड़़े पैमाने पर AI के लिये ऊर््जजा-कुशल समाधानोों 
की खोज की सुविधा प्रदान कर सकती है।
�	क््वाांटम कंप््ययूटिंग की शक्ति का उपयोग करने से AI 

प्रणाली की दक्षता तथा स््ककेलेबिलिटी मेें क््राांतिकारी 
परिवर््तन हो सकता है, जो सतत् AI प्रौद्योगिकियोों के 
विकास मेें योगदान देगा।

z	 नवीकरणीय ऊर््जजा अपनाना:
�	प्रमुख क्लाउड प्रदाताओं को डेटा केेंद्ररों को 100% 

नवीकरणीय ऊर््जजा के साथ संचालित करने के लिये प्रतिबद्ध 
होना चाहिये।

z	 हार््डवेयर डिज़़ाइन मेें उन्नति:
�	Google की टेेंसर प्रोसेसिंग यूनिट (TPU) जैसे विशिष्ट 

हार््डवेयर AI सिस््टम की गति और ऊर््जजा दक्षता को बढ़़ाते 
हैैं।
�	AI अनुप्रयोगोों के लिये विशेष रूप से तैयार अधिक 

ऊर््जजा-कुशल हार््डवेयर का विकास स््थथिरता प्रयासोों मेें 
योगदान देता है।

z	 नवोन््ववेषी शीतलन प्रौद्योगिकियाँ:
�	लिक्विड इमर््शन कूलिंग और अंडरवाॅटर डेटा केेंद्र पारंपरिक 

शीतलन विधियोों के लिये ऊर््जजा-कुशल विकल््प प्रदान करते 
हैैं।

�	अंडरवाॅटर (पानी के नीचे) डेटा केेंद्ररों और अंतरिक्ष-आधारित 
डेटा केेंद्ररों जैसे कूलिंग सॉल््ययूशन की खोज मेें नवीकरणीय 
ऊर््जजा स्रोतोों का प्रयोग होता है तथा पर््ययावरणीय प्रभाव को कम 
करता है।

z	 सरकारी सहायता और विनियमन:
�	AI के कार््बन उत््सर््जन और स््थथिरता की पारदर्शी रिपोर््टििंग के 

लिये नियम स््थथापित करना।
�	AI बुनियादी ढाँचे के विकास मेें नवीकरणीय ऊर््जजा और 

संधारणीय प्रथाओं को अपनाने को प्रोत््ससाहित करने के लिये 
कर प्रोत््ससाहन प्रदान करना।
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तमिलनाडु मेें नया रॉकेट लॉन््चपोर््ट
चर््चचा मेें क््योों?

हाल ही मेें भारतीय प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के कुलसेकरापट्टिनम मेें  भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के दूसरे रॉकेट लॉन््चपोर््ट की 
आधारशिला रखी।

नए लॉन््चपोर््ट की क््यया आवश््यकता है?
z	 क्षमता एवं अतिभार: 

�	अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियोों के लिये खोलने से वाणिज््ययिक प्रक्षेपण मेें उल्लेखनीय वृद्धि होने की आशा है।
�	मांग मेें यह वृद्धि संभावित रूप से श्रीहरिकोटा मेें सतीश धवन अंतरिक्ष केेंद्र (SDSC) SHAR (श्रीहरिकोटा रेेंज) जैसी मौजूदा प्रक्षेपण 

सुविधाओं को प्रभावित कर सकती है।
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�	इसलिये, एक नया लॉन््चपोर््ट स््थथापित करने से यह सुनिश्चित 
होता है कि मौजूदा सुविधाओं पर अधिक बोझ डाले बिना 
प्रक्षेपणोों की बढ़़ी हुई संख््यया को समायोजित करने की पर््ययाप््त 
क्षमता है।

z	 प्रक्षेपण सेवाओं का विविधीकरण: 
�	SDSC SHAR को मुख््य रूप से वृहद एवं भारी-लिफ््ट-

ऑफ मिशनोों के लिये समर््पपित करके एवं छोटे पेलोड हेतु 
कुलसेकरपट्टिनम लॉन््चपोर््ट का निर््ममाण करके, इसरो अपनी 
प्रक्षेपण सेवाओं मेें विविधता ला सकता है।

�	यह विशेषज्ञता विशिष्ट मिशन आवश््यकताओं के अनुरूप 
संसाधनोों और बुनियादी ढाँचे का अधिक कुशल उपयोग करने 
की अनुमति प्रदान करता है।

z	 निजी अभिकर्त्ताओं का समर््थन: 
�	एक नए लॉन््चपोर््ट की स््थथापना निजी अभिकर्त्ताओं को 

अंतरिक्ष-योग््य उप-प्रणाली विकसित करने, उपग्रह निर््ममित 
करने तथा वाहनोों को प्रक्षेपित करने के लिये समर््पपित बुनियादी 
ढाँचा प्रदान करती है।

�	यह अंतरिक्ष क्षेत्र मेें निजी निवेश एवं भागीदारी को प्रोत््ससाहित 
करता है, साथ ही यह नवाचार एवं प्रतिस््पर्द्धा को बढ़़ावा भी 
देता है।

कुलसेकरपट्टिनम लॉन््चपोर््ट का महत्तत्व क््यया है?
z	 भौगोलिक लाभ:

�	भौगोलिक, वैज्ञानिक और रणनीतिक रूप से, 
कुलसेकरपट्टिनम लॉन््चपोर््ट ISRO के लघु उपग्रह प्रक्षेपण 
यान से संबंधित आगामी लॉन््च के लिये एक अनुकूल 
भौगोलिक स््थथिति प्रदान करता है।

�	कम ईंधन वहन करने वाले हल््कके SSLV के लिये सीधे 
दक्षिण की ओर और लघु प्रक्षेपण के प्रक्षेप पथ की उपलब््धता 
के साथ कुलसेकरपट्टिनम-सुविधा पेलोड क्षमताओं को 
बढ़़ाने के ISRO के प्रयासोों मेें सहायक साबित होगा।

z	 अनुकूलित प्रक्षेपवक्र:
�	कुलसेकरपट्टिनम से प्रक्षेपण सीधे दक्षिण की ओर प्रक्षेप पथ 

का अनुसरण कर सकते हैैं, जो कि सतीश धवन अंतरिक्ष केेंद्र 
(SDSC) SHAR से प्रक्षेपण के बाद लंबे प्रक्षेपवक्र, 
जिसके लिये श्रीलंका के चारोों ओर पूर््व की ओर उड़़ान भरने 
(डॉगलेग मैन््ययुवरिंग) की आवश््यकता होती है, के विपरीत 
है।

�	यह अनुकूलित प्रक्षेप पथ ईंधन की खपत को कम करता है 
जो विशेष रूप से सीमित ऑनबोर््ड ईंधन क्षमता वाले SSLV 
के लिये महत्तत्वपूर््ण है।

z	 भूमध््यरेखीय स््थथान:
�	SDSC SHAR की तरह, कुलसेकरपट्टिनम भी भूमध््य 

रेखा के निकट स््थथित है।
�	भूमध््य रेखा के निकट प्रक्षेपण स््थल को पृथ््ववी के घूर््णन से 

बहुत सहायता मिलती है, जो प्रक्षेपण के दौरान रॉकेटोों के 
महत्तत्वपूर््ण वेग को गति देती है।

�	वेग मेें वृद्धि से पेलोड क्षमता मेें वृद्धि होती है, विशेष रूप से 
भू-स््थथैतिक कक्षा के लक्षष्य वाले मिशनोों के लिये फायदेमंद है।

लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान क््यया है?
z	 परिचय:

�	लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (SSLV) एक तीन चरणोों वाला 
प्रक्षेपण यान है जिसे तीन ठोस प्रणोदन चरणोों और एक 
टर््ममिनल चरण के रूप मेें तरल प्रणोदन-आधारित वेग ट्रिमिंग 
मॉड्यूल (VTM) के साथ कॉन््फफिगर किया गया है।
�	SSLV सतीश धवन अंतरिक्ष केेंद्र (SDSC) से 

500 किमी. की कक्षीय तल मेें 500 किलोग्राम के 
उपग्रहोों को लॉन््च करने मेें सक्षम है।

�	कक्षीय तल, जिसे निम््न भू-कक्षा (Low Earth 
orbit- LEO) के रूप मेें भी जाना जाता है, पृथ््ववी के 
चारोों ओर एक कक्षा है जो पृथ््ववी के भूमध््यरेखीय तल के 
निकट स््थथित है। इस प्रकार की कक्षा मेें उपग्रह का पथ पृथ््ववी 
के चारोों ओर एक अपेक्षाकृत समतल पृष्ठ बनाता है।

z	 प्रमुख विशेषताएँ:
�	कम लागत,
�	कम टर््न-अराउंड समय,
�	एकाधिक उपग्रहोों को समायोजित करने की सुविधा,
�	लॉन््च मांग व््यवहार््यता,
�	न््ययूनतम प्रक्षेपण अवसंरचना आवश््यकताएँ आदि।

z	 महत्तत्व:
�	लघु उपग्रहोों का युग:

�	पहले, बड़़े उपग्रह पेलोड को काफी महत्तत्व दिया जाता 
था, किंतु इस क्षेत्र के विकास व विस््ततार के साथ, 
व््यवसाय, सरकारी एजेेंसियाँ, विश्वविद्यालय तथा 
प्रयोगशालाएँ जैसे कई अभिकर्त्ताओं का उदय हुआ, 
जिन््होोंने उपग्रह भेजना शुरू कर दिया।

�	इनमेें से अधिकांश सभी लघु उपग्रहोों की श्रेणी मेें आते हैैं।
�	मांग मेें वृद्धि:

�	अंतरिक्ष-आधारित डेटा, संचार, निगरानी और वाणिज््य 
की लगातार बढ़ती आवश््यकता के कारण, विगत आठ 
से दस वर्षषों मेें छोटे उपग्रहोों के प्रक्षेपण की मांग तेज़ी से 
बढ़़ी है।
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�	लागत मेें कमी:
�	सैटेलाइट विनिर््ममाताओं और ऑपरेटरोों के पास उच्च यात्रा 

शुल््क का भुगतान करने का विकल््प नहीीं है।
�	इसलिये, विभिन्न संगठन तेज़ी से अंतरिक्ष मेें उपग्रहोों का एक 

समूह विकसित करने मेें लगे हुए हैैं।
�	स््पपेसएक््स के स््टटारलिंक और वन वेब जैसी परियोजनाएँ 

सैकड़ों उपग्रहोों का एक समूह तैयार कर रही हैैं।
�	व््यवसाय के अवसर:

�	मांग मेें वृद्धि के साथ, इस प्रकार के रॉकेट का निर््ममाण 
कार््य काफी प्रगति पर है जिन््हेें कम लागत के साथ बार-
बार लॉन््च किया जा सकता है, इससे इसरो जैसी अंतरिक्ष 
एजेेंसियोों को इस क्षेत्र की क्षमता का दोहन करने का 
व््ययावसायिक अवसर प्राप््त होता है क््योोंकि अधिकांश 

मांग उन कंपनियोों से आती है जो वाणिज््ययिक उद्देश््योों के 
लिये उपग्रह लॉन््च कर रहे हैैं।

z	 SSLV:
�	अगस््त 2022 मेें, पहले SSLV मिशन (SSLV-D1) को 

विफलता का सामना करना पड़़ा था जब इसने दो उपग्रहोों, 
EOS-02 और आज़़ादीसैट को ले जाने का प्रयास किया 
था।

�	हालाँकि छह महीने बाद, SSLV-D2 के प्रक्षेपण के साथ 
फरवरी 2023 मेें इसरो अपने दूसरे प्रयास मेें सफल हुआ।
�	इस रॉकेट ने 15 मिनट की यात्रा के बाद प्रभावी ढंग से 

तीन उपग्रहोों को 450 किमी. की वृत्ताकार कक्षा मेें 
स््थथापित कर दिया। दोनोों लॉन््च SHAR से किये गए।
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SHAR से संबंधित प्रमुख विशेषताएँ क््यया हैैं?
z	 SHAR चेन्नई से 80 किमी. दूर, आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर 

स््थथित है।
�	यह वर््तमान मेें ISRO के सभी मिशनोों के प्रमोचन 

(Launch) हेतु अवसंरचना प्रदान करता है।
z	 इसमेें एक ठोस प्रणोदक प्रसंस््करण सेटअप, स््थथैतिक परीक्षण 

और प्रमोचन रॉकेट एकीकरण सुविधाओं, टेलीमेट्री सेवाओं, 
प्रमोचन के अनुवीक्षण के लिये ट्रैकिंग तथा कमांड नेटवर््क के 
साथ एक मिशन नियंत्रण केेंद्र शामिल है।

z	 SHAR के दो प्रमोचन परिसर हैैं जिनका उपयोग नियमित रूप 
से पोलर सैटेलाइट लॉन््च व््हहीकल, जियोसिंक्रोनस स््पपेस लॉन््च 
व््हहीकल और जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन््च व््हहीकल Mk-III 
(परिवर््ततित नाम- LVM3) के प्रमोचन के लिये किया जाता है।

z	 1990 के दशक की शुरुआत मेें निर््ममित फर््स््ट लॉन््च पैड का 
पहला लॉन््च सितंबर 1993 मेें हुआ था।

z	 वर््ष 2005 से परिचालनरत, दूसरे लॉन््च पैड का पहला लॉन््च मई 
2005 मेें हुआ।

nnn
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अनुच््छछेद 371A एवं नगालैैंड मेें कोयला खनन 
पर इसका प्रभाव

चर््चचा मेें क््योों? 
भारतीय संविधान के अनुच््छछेद 371A के कारण नगालैैंड मेें 

कोयला खनन का विनियमन गंभीर रूप से बाधित है। विशेष रूप से 
रैट-होल माइनिंग विस््फफोट मेें हाल ही मेें हुई मौतोों के आलोक मेें, नागा 
प्रथागत कानून को संरक्षित करने वाला यह खंड सरकार के लिये छोटे 
पैमाने पर खनन को विनियमित करना और अधिक जटिल बना देता है।

भारतीय संविधान का अनुच््छछेद 371A क््यया है?
z	 नगालैैंड (तत््ककालीन नागा हिल््स औएवंर तुएनसांग क्षेत्र) को 

विशेष प्रावधान प्रदान करते हुए, वर््ष 1962 मेें 13वेें संशोधन के 

हिस््ससे के रूप मेें अनुच््छछेद 371A को संविधान (भाग XXI) मेें 
प्रस््ततुत किया गया था।

z	 अनुच््छछेद 371A के अनुसार, जब तक नगालैैंड विधान सभा एक 
प्रस््तताव द्वारा निर््णय नहीीं लेती, संसद का कोई भी अधिनियम 
नागाओं की धार््ममिक अथवा सामाजिक प्रथाओं, नागा प्रथागत 
कानून एवं प्रक्रिया, नागरिक एवं आपराधिक न््ययाय प्रशासन के 
संबंध मेें नागालैैंड पर लागू नहीीं होगा। इसमेें नागा प्रथागत कानून 
के अनुसार किये गए निर््णय और साथ ही भूमि तथा उसके 
संसाधनोों का स््ववामित््व एवं हस््तताांतरण शामिल है।

z	 इसका मतलब यह है कि राज््य सरकार के पास भूमि और उसके 
संसाधनोों पर सीमित अधिकार तथा अधिकार क्षेत्र है, जो स््थथानीय 
समुदायोों के स््ववामित््व एवं नियंत्रण मेें हैैं व उनके प्रथागत कानूनोों 
और प्रथाओं द्वारा शासित हैैं।

tSo fofo/krk vkSj i;kZoj.k

किस राज््य मेें कब लागू हुआ अनुच््छछेद 371 और क््योों?
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नगालैैंड मेें रैट-होल माइनिंग को कैसे विनियमित किया 
जाता है?
z	 नगालैैंड मेें कोयला खनन:

�	नगालैैंड के पास कुल 492.68 मिलियन टन का महत्तत्वपूर््ण 
कोयला भंडार है, लेकिन यह बड़़े क्षेत्र मेें फैले छोटे-छोटे 
हिस््सोों मेें अनियमित और असंगत रूप से फैला हुआ है।

�	वर््ष 2006 मेें स््थथापित नगालैैंड कोयला खनन नीति, कोयला 
भंडार की बिखरी हुई प्रकृति के कारण रैट-होल माइनिंग की 
अनुमति देती है, जिससे बड़़े पैमाने पर संचालन अव््यवहार््य 
हो जाता है।
�	रैट-होल माइनिंग संकीर््ण क्षैतिज सुरंगोों या रैट-होल से 

कोयला निकालने की एक विधि है, जिसे अक््सर हाथ से 
खोदा जाता है और दुर््घटनाओं तथा पर््ययावरणीय खतरोों 
का खतरा होता है।

�	रैट-होल माइनिंग/खनन लाइसेेंस, जिन््हेें स््ममॉल पॉकेट 
डिपाॅज़िट लाइसेेंस के रूप मेें जाना जाता है, विशेष रूप से 
वैयक्तिक भूमि स््ववामियोों को सीमित अवधि और विशिष्ट शर्ततों 
के साथ प्रदान किये जाते हैैं।
�	नगालैैंड कोयला नीति, 2014 (प्रथम संशोधन) की धारा 

6.4 (ii) के अनुसार लाइसेेंस प्राप््त करने हेतु खनन 
क्षेत्र 2 हेक््टटेयर से अधिक नहीीं होना चाहिये तथा 1,000 
टन की वार््षषिक कोयला उत््पपादन सीमा के साथ भारी 
मशीनरी के उपयोग पर प्रतिबंध है।

�	रैट-होल खनन कार्ययों के लिये पर््ययावरणीय नियमोों का 
अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये वन और पर््ययावरण सहित 
संबंधित विभागोों से सहमति की आवश््यकता होती है।

�	राज््य सरकार द्वारा जारी उचित मंज़ूरी और परिभाषित खनन 
योजनाओं के बावजूद, नगालैैंड मेें अवैध खनन जारी है।
�	जीविका के लिये कोयला खनन पर स््थथानीय समुदायोों 

की निर््भरता अवैध खनन के संबंध मेें विनियामक प्रयासोों 
को और जटिल बनाती है क््योोंकि कड़़े नियम स््थथानीय 
समुदायोों की आजीविका को प्रभावित कर सकते हैैं 
जिसका समाधान करने के लिये आर््थथिक हितोों और 
पर््ययावरणीय संबंधी चिंताओं के बीच एक संतुलन 
स््थथापित करने की आवश््यकता है।

z	 अनुच््छछेद 371A और नगालैैंड मेें रैट-होल खनन पर 
नियंत्रण:
�	यह अनुच््छछेद नगालैैंड के समुदायोों को उनकी भूमि और 

संसाधनोों पर विशेष अधिकार अक प्रावधान करता है जिससे 
सरकारोों के लिये इन अधिकारोों को प्राभावित करने वाले 
नियम कार््ययान््ववित करना मुश््ककिल हो जाता है।

�	नगालैैंड सरकार लघु स््तर के खनन कार्ययों, विशेष रूप से 
अनुच््छछेद 371A से संबंधित प्रावधानोों के आधार पर वैयक्तिक 
भूमि स््ववामियोों द्वारा किये जाने वाले खनन कार्ययों को प्रभावी 
ढंग से विनियमित करने के लिये संघर््ष का सामना करना पड़ 
रहा है।

�	रैट-होल खनन के दौरान हाल ही मेें हुई मौतेें अनियमित खनन 
प्रथाओं से संबधित सुरक्षा जोखिमोों को उजागर करती हैैं। ये 
घटनाएँ उचित सुरक्षा उपायोों के अभाव को दर््शशाती हैैं और 
प्रभावी नियमोों के कार््ययान््वन की तात््ककालिकता को उजागर 
करती हैैं।

नोट:
z	 सर्वोच्च न््ययायालय एवं राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने वर््ष 2014 मेें 

रैट-होल माइनिंग पर प्रतिबंध लगा दिया क््योोंकि इससे पर््ययावरण 
को नुकसान होता है और यह खनिकोों के जीवन के लिये खतरा 
है। अधिकरण ने इसे अवैज्ञानिक करार दिया।

आगे की राह 
z	 अवैध खनन गतिविधियोों पर नकेल कसने के लिये निगरानी और 

प्रवर््तन उपायोों को बढ़़ाने की आवश््यकता है, जिसमेें 
उल्लंघनकर्त्ताओं के लिये निगरानी, निरीक्षण एवं दंड मेें वृद्धि 
शामिल है।

z	 सुरक्षा और पर््ययावरण मानकोों के अनुपालन के महत्तत्व पर ज़ोर देते 
हुए, अनियमित खनन के प्रतिकूल प्रभावोों के बारे मेें स््थथानीय 
समुदायोों को शिक्षित करने के लिये आउटरीच कार््यक्रम आयोजित 
करने चाहिये।

z	 संधारणीय और ज़िम््ममेदार खनन प्रथाओं के लिये व््ययापक रणनीति 
विकसित करने की दिशा मेें सरकारी एजेेंसियोों, स््थथानीय समुदायोों, 
खनन लाइसेेंस धारकोों एवं पर््ययावरण संगठनोों के बीच सहयोग को 
बढ़़ावा देने की आवश््यकता है।

नाइट्रोजन प्रदूषण
चर््चचा मेें क््योों?

हाल ही मेें किये शोध के अनुसार वर््ष 2050 तक विश्व की कुल 
नदियोों की उप-बेसिन का एक तिहाई हिस््ससा नाइट्रोजन प्रदूषण से दूषित 
हो जाएगा जिसके कारण स््वच््छ जल की कमी का सामना करना पड़ 
सकता है।

नाइट्रोजन प्रदूषण क््यया है?
z	 परिचय: नाइट्रोजन प्रदूषण का तात््पर््य पर््ययावरण मेें, मुख््य रूप से 

जल स्रोतोों जैसे नदियोों और झीलोों मेें नाइट्रोजन यौगिकोों की 
अत््यधिक मात्रा से है। 
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�	संयुक्त राष्ट्र पर््ययावरण कार््यक्रम के अनुसार प्रत््ययेक वर््ष 200 
मिलियन टन अभिक्रियाशील नाइट्रोजन, कुल नाइट्रोजन का 
80%, पर््ययावरण मेें उत््सर््जजित होता है।

�	नाइट्रोजन प्रदूषण के प्रमुख कारकोों मेें से एक नाइट्रोजन-
आधारित उर््वरक की बढ़ती खपत है जिसकी वैश्विक स््तर पर 
वर््ष 1978 और वर््ष 2014 के बीच खपत मेें दोगुना वृद्धि हुई।
�	मनुष््योों द्वारा विभिन्न कार्ययों से उत््सर््जजित अभिक्रियाशील 

नाइट्रोजन की मात्रा वर््तमान मेें प्राकृतिक प्रक्रियाओं के 
कारण उत््सर््जजित नाइट्रोजन की मात्रा से अधिक है।

z	 नाइट्रोजन प्रदूषण के स्रोत:
�	कृषि गतिविधियाँ: नाइट्रोजन प्रदूषण के प्रमुख कारकोों मेें से 

एक नाइट्रोजन-आधारित उर््वरक की बढ़ती खपत है, जो 
उपयोग के दौरान भूजल को दूषित कर सकता है अथवा 
सतही जल स्रोतोों मेें प्रवाहित हो सकता है।

�	औद्योगिक प्रक्रियाएँ: विनिर््ममाण प्रक्रियाओं, विशेष रूप से 
नाइट्रोजन-आधारित रसायनोों और उर््वरकोों के उत््पपादन के 
दौरान पर््ययावरण मेें नाइट्रोजन यौगिकोों का उत््सर््जन होता है।
�	उद्योगोों मेें जीवाश््म ईंधन के दहन से भी वायुमंडल मेें 

नाइट्रोजन ऑक््ससाइड (NOx) उत््सर््जजित होता है।
�	पशुधन: पशुधन अपशिष्ट, मुख््य रूप से खाद और पशुओं का 

मूत्र, मेें अमोनिया जैसे नाइट्रोजन यौगिक होते हैैं जो पर््ययावरण 
को प्रभावित करते हैैं। 
�	पशुधन अपशिष्ट के अनुचित भंडारण और प्रबंधन से 

नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ सकती है, जल स्रोत दूषित हो 
सकते हैैं तथा सुपोषण/यूट्रोफिकेशन मेें वृद्धि हो सकती 
है।

�	पशुधन क्षेत्र वर््तमान मेें प्रति वर््ष 65 टेराग्राम (Tg) 
नाइट्रोजन उत््सर््जजित करता है जो वर््तमान मेें कुल मानव-
प्रेरित नाइट्रोजन उत््सर््जन का एक तिहाई है।

�	बायोमास दहन: वनाग््ननि और ईंधन के रूप मेें पशुओं के 
उपलोों का इस््ततेमाल करने से वायुमंडल मेें नाइट्रोजन ऑक््ससाइड 
(NOx) तथा नाइट्रस ऑक््ससाइड (N2O) का उत््सर््जन 
होता है।
�	ये उत््सर््जन वायु प्रदूषण मेें योगदान करते हैैं और 

वायुमंडलीय रसायन विज्ञान तथा जलवायु पर क्षेत्रीय 
एवं वैश्विक रूप से प्रभावित कर सकते हैैं।

z	 नाइट्रोजन प्रदूषण के प्रमुख प्रभाव:
�	यूट्रोफिकेशन: अतिरिक्त नाइट्रोजन जलीय पादप के लिये 

पोषक उर््वरक के रूप मेें कार््य करता है, जिससे शैवाल और 
अन््य जलीय वनस््पतियोों की अत््यधिक वृद्धि होती है। इस 
घटना को यूट्रोफिकेशन के रूप मेें जाना जाता है जिससे 
शैवाल का विकास होता है।

�	इससे ऑक््ससीजन रहित क्षेत्र (मृत क्षेत्र) बन जाते हैैं, 
जहाँ जलीय जीवन (वनस््पति एवं जीव) की घुटकर 
मृत््ययु हो जाती है।

�	मानव स््ववास््थ््य पर प्रभाव: नाइट्रोजन प्रदूषण का मानव 
स््ववास््थ््य पर प्रत््यक्ष और अप्रत््यक्ष प्रभाव पड़ सकता है।
�	वायु मेें नाइट्रोजन डाइऑक््ससाइड (NO2) का उच्च 

स््तर अस््थमा जैसी श्वसन स््थथितियोों को बढ़़ा सकता है 
और श्वसन संक्रमण के खतरे को बढ़़ा सकता है।

�	इससे क्षोभमंडल ओज़ोन का भी निर््ममाण होता है जो 
श्वसन संबंधी बीमारियाँ उत््पन्न करता है।

�	पेय जल मेें नाइट्रेट संदूषण जनित मेथेमोग््ललोबिनेमिया या 
"ब््ललू बेबी सिंड्रोम" विशेष रूप से शिशुओं के लिये 
स््ववास््थ््य जोखिम उत््पन्न कर सकता है।

�	ओज़ोन क्षरण: वायुमंडल मेें जारी नाइट्रस ऑक््ससाइड 
(N2O) समतापमंडलीय ओज़ोन परत के क्षय का कारण 
बन सकता है, जो पृथ््ववी को हानिकारक पराबैैंगनी (UV) 
विकिरण से बचाता है।
�	ओज़ोन परत के क्षरण से मनुष््योों मेें त््वचा कैैंसर, 

मोतियाबिंद और अन््य स््ववास््थ््य समस््ययाओं का खतरा 
बढ़ सकता है, साथ ही समुद्री पारिस््थथितिकी तंत्र एवं 
फसलोों को भी नुकसान हो सकता है।

�	अनुमानित 77% लोग वायु के सुरक्षित स््तर से परे 
नाइट्रोजन डाइऑक््ससाइड की वार््षषिक औसत सांद्रता मेें 
साँस ले रहे होते हैैं।

z	 संबंधित सरकारी पहल:
�	भारत स््टटेज उत््सर््जन मानक: वाहनोों और उद्योगोों के लिये 

सख््त उत््सर््जन मानकोों का उद्देश््य नाइट्रोजन ऑक््ससाइड एवं 
पार््टटिकुलेट मैटर के उत््सर््जन पर अंकुश लगाना है, जो वायु 
तथा जल प्रदूषण के प्रमुख कारक हैैं।

�	पोषक तत्तत्व-आधारित सब््ससिडी: यह नीति पोषक तत्तत्व के 
अधिक कुशल प्रबंधन को प्रोत््ससाहित करते हुए कंट्रोल््ड-
रिलीज़ उर््वरकोों के अनुप्रयोग को प्रोत््ससाहित करती है।

�	मृदा स््ववास््थ््य कार््ड: किसानोों को जारी किये गए, ये कार््ड 
संतुलित पोषक तत्तत्व अनुप्रयोग को बढ़़ावा देते हुए, मृदा मेें 
पोषक तत्तत्व की स््थथिति और अनुकूलित उर््वरक सिफारिशेें 
प्रदान करते हैैं।

�	नैनो यूरिया: यह भारतीय किसान उर््वरक सहकारी लिमिटेड 
(Indian Farmers Fertiliser Coopera-
tive Limited- IFFCO) द्वारा पेटेेंट और बेचा जाने 
वाला उर््वरक है जिसे व््ययावसायिक अनुप्रयोग के लिये सरकार 
द्वारा अनुमोदित किया गया है।
�	नैनो यूरिया पारंपरिक यूरिया के असंतुलित एवं अंधाधुंध 

उपयोग को कम कर फसल उत््पपादकता को बढ़़ाता है।
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नोट:
मार््च 2019 मेें, संयुक्त राष्ट्र पर््ययावरण सभा ने संधारणीय नाइट्रोजन प्रबंधन के लिये एक प्रस््तताव अपनाया।

नाइट्रोजन से संबंधित प्रमुख बिंदु क््यया हैैं?
z	 परिचय: नाइट्रोजन,जीवोों मेें सर््ववाधिक पाया जाने वाला तत्तत्व है। 

यह अमीनो एसिड, प्रोटीन, हार्मोन, क्लोरोफिल तथा कई विटामिन 
का एक घटक है।
�	वायुमंडल द्वारा नाइट्रोजन (N2) की अटूट आपूर््तति होती है, 

लेकिन अधिकांश जीव सीधे तौर पर इसके मौलिक रूप का 
उपयोग नहीीं कर सकते हैैं।

�	पौधोों द्वारा इसे ग्रहण करने से पहले नाइट्रोजन को 'स््थथिर' 

(अमोनिया, नाइट्राइट या नाइट्रेट मेें परिवर््ततित कर) उपयोग 
करते हैैं।

z	 नाइट्रोजन स््थथिरीकरण: पृथ््ववी पर नाइट्रोजन स््थथिरीकरण तीन 
अलग-अलग तरीकोों से किया जाता है:
�	N-फिक््ससििंग रोगाणुओं द्वारा (बैक््टटीरिया एवं नीले-हरे 

शैवाल)
�	औद्योगिक प्रक्रियाओं द्वारा (उर््वरक कारखाने)
�	वायुमंडलीय प्रकाश द्वारा एक सीमित सीमा तक।

z	 नाइट्रोजन के मुख््य यौगिक: 
यौगिक स्रोत लाभ प्रभाव

नाइट्रस ऑक््ससाइड 
(N20)

कृषि, उद्योग, दहन रॉकेट प्रणोदक मेें प्रयुक्त एवं
चिकित््ससा प्रक्रियाओं मेें लाफिंग गैस 
के रूप मेें उपयोग किया जाता है।

ग्रीनहाउस गैस के रूप मेें, कार््बन 
डाइऑक््ससाइड से 300 गुना अधिक 
शक्तिशाली - समतापमंडलीय ओजोन 
परत की कमी का कारण बनता है, जो 
हानिकारक पराबैैंगनी विकिरण से 
बचाता है।
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डाई-नाइट्रोजन (N2) हम जिस हवा मेें साँस लेते हैैं उसका 
78% हिस््ससा इसी से बनता है।

पृथ््ववी पर जीवन के लिये एक स््थथिर 
वातावरण बनाए रखता है।

हानिरहित तथा रासायनिक रूप से 
अप्रतिक्रियाशील

अमोनिया(NH3) खाद, मूत्र, उर््वरक, बायोमास दहन अमीनो एसिड, प्रोटीन और एंज़ाइमोों 
के लिये आधार एवं आमतौर पर 
उर््वरक के रूप मेें उपयोग किया जाता 
है।

सुपोषण का कारण बनता है एवं
जैवविविधता को प्रभावित करता है,
हवा मेें कणिका पदार््थ बनाता है,
साँस लेने मेें तकलीफ, फेफड़ों की 
कार््यप्रणाली को प्रभावित करके तथा 
अस््थमा जैसी श्वसन संबंधी बीमारियोों 
को बढ़़ाकर स््ववास््थ््य को प्रभावित कर 
रहा है।

नाइट्रेट (NO3) अपशिष्ट जल, कृषि, NOx का 
ऑक््ससीकरण

उर््वरकोों और विस््फफोटकोों मेें व््ययापक 
रूप से उपयोग किया जाता है।

हवा मेें सूक्षष्म कण बनाते हैैं और साथ 
ही भूजल मेें घुलकर स््ववास््थ््य को 
प्रभावित करते हैैं, जिसे ब््ललू-बेबी 
सिंड्रोम के रूप मेें जाना जाता है।
जल निकायोों मेें सुपोषण की ओर ले 
जाता है।

नाइट्रिक ऑक््ससाइड 
तथा नाइट्रोजन 
डाइऑक््ससाइड

परिवहन, उद्योग, ऊर््जजा क्षेत्र से दहन मानव शरीर क्रिया विज्ञान के लिये 
आवश््यक (NO)

प्रमुख वायु प्रदूषक, हृदय रोग तथा 
श्वसन संबंधी बीमारी मेें योगदान देता 
है।

आगे की राह
z	 सतत् कृषि पद्धतियाँ: सटीक कृषि (उर््वरक की सही मात्रा को 

सही जगह पर लगाना) और कवर क्रॉपिंग (मिट्टी के कटाव 
तथा पोषक तत्तत्ववों के बहाव को रोकने के लिये ऑफ-सीज़न के 
दौरान पौधोों की वृद्धि) जैसी तकनीकोों को लागू करने से उर््वरक 
के उपयोग को कम करने एवं प्रदूषण को कम करने मेें मदद मिल 
सकती है।

z	 बेहतर अपशिष्ट जल उपचार: अपशिष्ट जल उपचार बुनियादी 
ढाँचे का उन्नयन और विस््ततार औद्योगिक तथा शहरी सीवेज का 
उचित उपचार एवं निपटान सुनिश्चित करता है, जिससे नाइट्रोजन 
युक्त यौगिकोों को जल निकायोों मेें प्रवेश करने से रोका जा सकता 
है।

z	 हरित बुनियादी ढाँचे को प्रोत््ससाहन: ग्रीन रूफ, वर््षषा उद्यान और 
पारगम््य फुटपाथ जैसी हरित बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के 
कार््ययान््वयन के लिये प्रोत््ससाहन तथा सब््ससिडी की पेशकश करना, 
जो वर््षषा जल को अवशोषित एवं फिल््टर करके नाइट्रोजन अपवाह 
को कम करने मेें मदद करते हैैं।

z	 सार््वजनिक जागरूकता बढ़़ाना: किसानोों, औद्योगिक संचालकोों 
और आम जनता के बीच ज़िम््ममेदार जल तथा नाइट्रोजन प्रबंधन 

प्रथाओं के बारे मेें जागरूकता बढ़़ाना सतत् प्रथाओं को बढ़़ावा देने 
एवं प्रदूषण को कम करने के लिये महत्तत्वपूर््ण है।

हिमालय मेें चरम मौसमी घटनाओं का बढ़ता खतरा

चर््चचा मेें क््योों?
बादल फटने और चरम मौसमी घटनाओं से ग्रस््त हिमालय क्षेत्र, 

ग््ललोबल वॉर््मििंग के त््वरित प्रभावोों का अनुभव कर रहा है।

मौसमी परिवर््तन से चरम घटनाओं की आवृत्ति कैसे बढ़ 
रही है?
z	 मानसूनी पैटर््न मेें बदलाव:

�	ऐसे साक्षष्य मिले हैैं, जो दक्षिण-पश्चिम मानसून के पैटर््न मेें 
बदलाव को व््यक्त करते हैैं, जिसमेें उपमहाद्वीप के दक्षिणी 
भाग के बजाय भारतीय गंगा के मैदान मेें अधिक विचलन 
देखने को मिलता है।

�	इसमेें भारत के शुष््क और अर्दद्ध-शुष््क पश्चिमी आधे भाग मेें 
अत््यधिक वर््षषा तथा पूर्वी अर्दद्ध एवं तटीय क्षेत्ररों मेें कम वर््षषा 
शामिल है, जो ऐतिहासिक वर््षषा पैटर््न के परिवर््तन का संकेत 
देता है।
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z	 अरब सागर मेें तापमान वृद्धि:
�	अरब सागर की सबसे ऊपरी परत मेें असामान््य तापमान वृद्धि हुई है, जिससे वाष््पपीकरण बढ़ गया है और संभावित रूप से दक्षिण-पश्चिम 

मानसून मेें परिवर््तन आ रहा है।
�	इस ग्रीष््म प्रवृत्ति ने अरब सागर मेें अधिक चक्रवाती तूफानोों मेें भी योगदान दिया है, जिनमेें से कुछ का तूफानी घटनाएँ भारत के पश्चिमी तट 

पर देखने को मिली हैैं।
�	वर््ष 2001 से वर््ष 2019 के बीच अरब सागर मेें चक्रवातोों की आवृत्ति मेें 50% की वृद्धि हुई है। इनमेें से लगभग आधे चक्रवात उतरने 

से पहले ही नष्ट हो जाते हैैं।
z	 अत््यधिक वर््षषा और मेघ प्रस््फफुटन:

�	मेघ प्रस््फफुटन सिर््फ तीव्र वर््षषा बौछार नहीीं है, बल््ककि वर््षषा का आनुवंशिक रूप से भिन्न स््वरूप है। भारी वर््षषा मेें भी, वर््षषा की बूँदोों का आकार 
आमतौर पर लगभग 2 मिमी. व््ययास का होता है।

�	तीव्र आंधी और मेघ प्रस््फफुटन के दौरान इनका आकार 4-6 मिमी. तक हो जाता है। भारी वर््षषा होने के कारण, ये वर््षषा की बूँदेें तीव्रता से गिरती 
हैैं, जो अपनी तीव्रता से भूस््खलन का कारण बनती हैैं।
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�	मात्र हिमाचल प्रदेश मेें वर््ष 1970-2010 के बीच चार 
दशकोों के दौरान तूफान, मेघ प्रस््फफुटन और ओलावृष्टि 
की संख््यया प्रति वर््ष दो से चार के बीच बढ़कर वर््ष 
2023 मेें 53 हो गई है।

z	 हिमनदोों का पिघलना और हिमनद झील का विस््फफोट:
�	हिमालय मेें बढ़ते तापमान के कारण ग््ललेशियर तेज़ी से पिघल 

रहे हैैं, जिससे हिमनद झीलोों का निर््ममाण हो रहा है।
�	मेघ प्रस््फफुटन की बढ़ती तीव्रता के कारण ये झीलेें ओवरफ््ललो 

हो रही हैैं या उनके तटोों का विघटन हो रहा है, जिसके 
परिणामस््वरूप बाढ़ आ रही है और मैदानी क्षेत्ररों मेें जान-माल 
का नुकसान देखने को मिल रहा है।
�	उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पूर्वी क्षेत्ररों मेें ऐसी 

झीलोों की संख््यया वर््ष 2005 मेें 127 से बढ़कर वर््ष 
2015 मेें 365 हो गई है।

z	 हिमानी बर््फ का नुकसान:
�	हिमालय पूर््व मेें ही अपनी 40% से अधिक बर््फ खो चुका है 

और यह प्रवृत्ति जारी रहने की उम््ममीद है, अनुमान है कि 

शताब््ददी के अंत तक 75% तक की संभावित हानि हो सकती 
है।
�	बर््फ की यह हानि क्षेत्र मेें वनस््पति सीमा, कृषि पद्धतियोों 

और जल संसाधनोों को प्रभावित कर रही है।

जलवायु परिवर््तन के प्रभाव से निपटने के लिये अनुकूलन 
उपाय 
z	 ग््ललेशियरोों और हिमनद झीलोों की बेहतर निगरानी के साथ-साथ 

भूस््खलन तथा हिमनद झील के विस््फफोट के लिये बेहतर पूर््ववानुमान 
एवं प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली की आवश््यकता बढ़ रही है।
�	हालाँकि ये उपाय मात्र हिमालय मेें जलवायु परिवर््तन के 

दीर््घकालिक प्रभावोों को संबोधित करने के लिये पर््ययाप््त नहीीं 
हो सकते हैैं।

z	 ग्रीनहाउस गैस उत््सर््जन को कम करने और नवीकरणीय ऊर््जजा 
स्रोतोों मेें परिवर््तन को ग््ललोबल वॉर््मििंग के प्रभावोों को कम करने 
तथा हिमालय क्षेत्र एवं इसके निवासियोों की सुरक्षा के लिये 
आवश््यक कदमोों के रूप मेें देखा जाता है।

z	 हिमालय क्षेत्र मेें सतत् निर््ममाण गतिविधियाँ होनी चाहिये, जो किसी 
भी विपत्तिपूर््ण घटना के घटित होने पर उसका सामना कर सकेें। 
कुछ कदम इस प्रकार हैैं-
�	भू-भाग की विशेषताओं को समझना: किसी क्षेत्र द्वारा सहन 

किये जा सकने वाले तनाव पर ढाल, जल निकासी और 
वनस््पति आवरण के प्रभाव को पहचानना मौलिक है। इन 
कारकोों के आधार पर क्षेत्ररों का निर््धधारण करके, अधिकारी 
निर््ममाणकारी गतिविधियोों को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकते 
हैैं और अस््थथिर क्षेत्र से संबंधित जोखिमोों को कम कर सकते 
हैैं।

�	जलवायु भेद्यता का आकलन: बाढ़ और भूस््खलन जैसी चरम 
मौसमी घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति को देखते हुए, भविष््य के 
जलवायु परिदृश््योों को प्रोजेक््ट करना और संवेदनशील क्षेत्ररों 
की पहचान करना आवश््यक है। अनुमान और अनुकरण 
जलवायु परिवर््तन के प्रभावोों को अनुकूलित करने तथा कम 
करने के लिये रणनीति तैयार करने मेें सहायक हो सकते हैैं।

�	विकास प्रभावोों का प्रबंधन: विकास परियोजनाओं, विशेष 
रूप से जलविद्युत उद्यमोों, प्रायः पहाड़़ी क्षेत्ररों मेें महत्तत्वपूर््ण 
पारिस््थथितिक परिणाम होते हैैं। विनियमोों मेें जोखिम मूल््ययाांकन 
को शामिल किया जाना चाहिये और वन अपरदन, नदी मार्गगों 
मेें परिवर््तन तथा जैवविविधता के नुकसान से बचाव के लिये 
संचयी प्रभावोों पर विचार किया जाना चाहिये।

�	अनुकूलन क्षमता मेें वृद्धि: जैसे-जैसे पहाड़़ी शहरोों की आबादी 
बढ़ती है, जल की कमी, अपर््ययाप््त बुनियादी ढाँचे और सीमित 
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आजीविका विकल््पोों जैसी विभिन्न चुनौतियोों के कारण 
जलवायु परिवर््तन से निपटने की उनकी क्षमता कम हो जाती 
है।
�	अनुकूलन क्षमता मेें सुधार मेें सामुदायिक भागीदारी के 

साथ स््थथायी समाधानोों को प्राथमिकता देते हुए सेवाओं 
और बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करना शामिल है।

हिमालय से संबंधित सरकारी पहलेें
z	 नेशनल मिशन ऑन सस््टटेनिंग हिमालयन ईकोसिस््टम 

(2010):
�	इसमेें 11 राज््य (हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, सभी 

पूर्वोत्तर राज््य और पश्चिम बंगाल) और 2 केेंद्रशासित प्रदेश 
(जम््ममू एवं कश््ममीर और लद्दाख) शामिल हैैं।

�	जलवायु परिवर््तन पर राष्ट्रीय कार््य योजना का हिस््ससा, जिसमेें 
आठ मिशन शामिल हैैं।

z	 भारतीय हिमालयी जलवायु अनुकूलन कार््यक्रम 
(IHCAP):
�	इसका उद्देश््य ग््ललेशियोलॉजी एवं संबंधित क्षेत्ररों पर विशेष 

ध््ययान देने के साथ जलवायु विज्ञान मेें भारतीय संस््थथानोों की 
क्षमताओं को मज़बूत करके भारतीय हिमालय मेें निवास करने 
वाले कमज़ोर समुदायोों के लचीलेपन को बढ़़ाना है।

z	 SECURE हिमालय परियोजना:
�	यह ग््ललोबल एन््ववायरनमेेंट फैसिलिटी द्वारा वित्त पोषित "सतत् 

विकास हेतु वन््यजीव संरक्षण और अपराध रोकथाम पर 
वैश्विक भागीदारी" (वैश्विक वन््यजीव कार््यक्रम) का 
अभिन्न अंग है।

�	इसमेें उच्च श्रेणी के हिमालयी पारिस््थथितिक तंत्र मेें अल््पपाइन 
चारागाहोों और वनोों के स््थथायी प्रबंधन को बढ़़ावा देने पर ध््ययान 
केेंद्रित किया गया है।

z	 मिश्रा समिति रिपोर््ट 1976:
�	इसका नाम उत्तर प्रदेश के तत््ककालीन गढ़वाल आयुक्त एम.

सी. मिश्रा के नाम पर रखा गया था। जिन््होोंने जोशीमठ मेें भूमि 
धँसाव पर निष््कर््ष प्रदान किये।

�	सिफारिशोों मेें क्षेत्र मेें भारी निर््ममाण कार््य, विस््फफोट, सड़क 
मरम््मत और अन््य निर््ममाणकारी गतिविधियोों के लिये खुदाई 
तथा वृक्षषों की कटाई पर प्रतिबंध लगाना शामिल था।

निष््कर््ष:
z	 मानसून पैटर््न मेें हालिया बदलाव और चरम मौसमी घटनाएँ 

भारतीय उपमहाद्वीप मेें जलवायु परिवर््तन के प्रभावोों को संबोधित 
करने के लिये सक्रिय उपायोों की तत््ककाल आवश््यकता को 
रेखांकित करती हैैं।

z	 सरकारोों और हितधारकोों के लिये इन बदलती जलवायु 
परिस््थथितियोों से उत््पन्न सामाजिक-आर््थथिक तथा पर््ययावरणीय 
जोखिमोों को कम करने हेतु अनुकूलन एवं शमन रणनीतियोों को 
प्राथमिकता देना अनिवार््य है।

z	 केवल सतत् विकास, नवीकरणीय ऊर््जजा अपनाने और आपदा 
तैयारियोों मेें ठोस प्रयासोों के माध््यम से हम जलवायु परिवर््तन के 
प्रतिकूल प्रभावोों को कम कर सकते हैैं तथा संपूर््ण उपमहाद्वीप मेें 
समुदायोों के  लचीलेपन को सुनिश्चित कर सकते हैैं।

भारत मेें तेेंदुओं की स््थथिति 2022
चर््चचा मेें क््योों?

पर््ययावरण, वन और जलवायु परिवर््तन मंत्रालय ने भारत मेें तेेंदुओं 
की स््थथिति 2022 पर एक रिपोर््ट जारी की है। इसके अंतर््गत भारत के 
20 राज््योों का सर्वेक्षण किया गया और यह तेेंदुए के निवास स््थथान की 
70 प्रतिशत आबादी को दर््शशाता है।
z	 हाल ही मेें केेंद्र सरकार ने प्रोजेक््ट टाइगर की 50वीीं वर््षगाँठ के 

अवसर पर वर््ष 2023-24 से वर््ष 2027-28 तक पाँच वर््ष की 
अवधि के लिये 150 करोड़ रुपए के एकमुश््त बजटीय समर््थन के 
साथ भारत मेें मुख््ययालय के साथ इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस 
(IBCA) की स््थथापना को मंज़ूरी दी। 

रिपोर््ट से संबंधित प्रमुख बिंदु क््यया हैैं?
z	 कुल संख््यया:

�	वर््ष 2018 मेें भारत मेें तेेंदुओं की संख््यया 12,852 थी जो वर््ष 
2022 मेें 8% बढ़कर 13,874 हो गई।

�	तेेंदुए की लगभग 65% आबादी शिवालिक परिदृश््य मेें 
संरक्षित क्षेत्ररों के बाहर मौजूद है। केवल एक तिहाई तेेंदुए ही 
संरक्षित क्षेत्ररों मेें हैैं।
�	शिवालिक परिदृश््य हिमालय की सबसे बाहरी शृृंखला 

को संदर््भभित करता है, जिसे शिवालिक पहाड़़ियाँ या 
शिवालिक रेेंज के रूप मेें जाना जाता है। यह सीमा उत्तर 
भारत के कई राज््योों तक फैली हुई है, जिनमेें उत्तराखंड, 
हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और जम््ममू-कश््ममीर 
तथा उत्तर प्रदेश के कुछ हिस््ससे शामिल हैैं।

z	 क्षेत्रीय भिन्नता:
�	मध््य भारत मेें तेेंदुओं की संख््यया मेें स््थथिरता अथवा सामान््य 

वृद्धि हुई (वर््ष 2018: 8071, वर््ष 2022: 8820) जबकि 
शिवालिक पहाड़़ियोों और गंगा के मैदानी इलाकोों मेें  तेेंदुओं 
की संख््यया मेें कमी आई (वर््ष 2018: 1253, वर््ष 2022: 
1109)।
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�	शिवालिक पहाड़़ियोों और गंगा के मैदानोों मेें कुल संख््यया मेें प्रति वर््ष 3.4% की गिरावट हुई जबकि मध््य भारत तथा पूर्वी घाट मेें सबसे 
अधिक वृद्धि दर, 1.5% हुई।

z	 राज््य स््तरीय वितरण:
�	मध््य प्रदेश मेें तेेंदुओं की संख््यया सबसे अधिक (3,907) है, इसके बाद महाराष्ट्र, कर््ननाटक और तमिलनाडु हैैं।

�	 ओडिशा मेें तेेंदुओं की संख््यया वर््ष 2018 मेें 760 से घटकर वर््ष 2022 मेें 562 हो गई और उत्तराखंड मेें, जीवसंख््यया वर््ष 2018 मेें 839 
से घटकर वर््ष 2022 मेें 652 हो गई। 

�	केरल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, बिहार और गोवा मेें भी जीवसंख््यया मेें गिरावट दर््ज की गई है।
z	 बाघ संरक्षण प्रयासोों से लाभ:

�	मध््य भारत और पूर्वी घाट का परिदृश््य तेेंदुओं की सबसे बड़़ी आबादी का निवास स््थथान है, जो व््ययाघ्र संरक्षण के ढाँचे के भीतर सुरक्षात््मक 
उपायोों के कारण बढ़ रही है।

�	रिपोर््ट इस बात पर प्रकाश डालती है कि तेेंदुओं पर बाघोों द्वारा डाले गए नियामक दबाव के बावजूद, संरक्षित क्षेत्ररों के बाह्य क्षेत्ररों की तुलना 
मेें टाइगर रिज़र््व मेें तेेंदुओं का घनत््व अधिक है।

z	 सामान््य खतरे:
�	आम खतरोों मेें मांस के लिये इनका अवैध शिकार, बाघ और तेेंदुए की खाल व शरीर के अंगोों के लिये लक्षित अवैध शिकार एवं खनन तथा 

अन््य मानवीय गतिविधियोों के कारण निवास स््थथान का नुकसान शामिल है।
�	ओडिशा मेें वर््ष 2018 और 2023 के दौरान वन््यजीव तस््करोों से 59 तेेंदुए की खालेें ज़ब््त की गईं।

�	इसके अतिरिक्त, सड़क दुर््घटनाएँ तेेंदुओं की मौत का एक महत्तत्वपूर््ण कारण हैैं।
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इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस (IBCA) क््यया है?
z	 परिचय:

�	IBCA एक बहु-देशीय, बहु-एजेेंसी गठबंधन है जिसका 
उद्देश््य बड़़ी बिल्लियोों की प्रजातियोों और उनके आवासोों का 
संरक्षण करना है।

�	यह 96 बड़़ी बिल्ली श्रेणी के निवास स््थथान वाले देशोों, बड़़ी 
बिल्ली संरक्षण मेें रुचि रखने वाले गैर-श्रेणी देशोों, संरक्षण 
भागीदारोों, वैज्ञानिक संगठनोों और व््यवसायोों को एक साथ 
लाता है।

z	 उद्देश््य:
�	गठबंधन का प्राथमिक लक्षष्य  बाघ, शेर, तेेंदुआ, हिम तेेंदुआ, 

प््ययूमा, जगुआर और चीता सहित बड़़ी बिल्लियोों के भविष््य 
एवं उनके निवास स््थथान को सुरक्षित करने के प्रयासोों पर 
सहयोग करना है।

�	IBCA जलवायु परिवर््तन के प्रतिकूल प्रभावोों को कम करने 
की दिशा मेें कार््य करेगा। यह उन नीतिगत पहलोों का समर््थन 
करेगा जो जैवविविधता संरक्षण प्रयासोों को स््थथानीय 
आवश््यकताओं के साथ जोड़ते हैैं और सदस््य देशोों के भीतर 

संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनिवार््य सतत् विकास लक्षष्ययों की प्राप््तति मेें 
योगदान करते हैैं।

z	 संरचना:
�	समूह की संरचना मेें सदस््योों की एक सभा, एक स््थथायी 

समिति और एक सचिवालय शामिल होगा, जिसका मुख््ययालय 
भारत मेें होगा।

z	 भारत के संरक्षण प्रयास:
�	प्रोजेक््ट लायन
�	प्रोजेक््ट तेेंदुआ
�	चीता पुनः वापसी परियोजना
�	वन््यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972
�	हिम तेेंदुआ संरक्षण:

�	आवास की सुरक्षा, सामुदायिक भागीदारी, अनुसंधान 
एव अवैध शिकार विरोधी उपाय आदि सभी संरक्षण 
पहल का हिस््ससा हैैं।

�	अन््य देशोों तथा अंतर््रराष्ट्रीय संगठनोों के साथ मिलकर 
काम करने से शीर््ष शिकारी की सुरक्षा मेें सहायता प्राप््त 
होती है।
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तेेंदुओं से संबंधित प्रमुख बिंदु क््यया हैैं?
z	 वैज्ञानिक नाम: पेेंथेरा पार््डस
z	 परिचय:

�	पैैंथेरा जीनस के सबसे छोटे सदस््य के रूप मेें बाघ, शेर 
(पैैंथेरा लियो), जगुआर, तेेंदुए तथा हिम तेेंदुए आदि शामिल 
हैैं, तेेंदुए विभिन्न प्रकार के वातावरणोों के लिये अपनी 
अनुकूलन क्षमता के लिये प्रसिद्ध है।

�	यह एक रात्रिचर जानवर है जो जंगली सूअर, हॉग हिरण एवं 
चीतल सहित अपने क्षेत्र मेें छोटे शाकाहारी जानवरोों को खाता 
है।

�	तेेंदुओं मेें मेलेनिज़्म एक आम घटना है, जिसमेें जानवर की 
पूरी त््वचा काले रंग की होती है, जिसमेें उसके धब््बबे भी 
शामिल हैैं।
�	मेलेनिस््टटिक तेेंदुए को प्राय: ब््ललैक पैैंथर कहा जाता है 

और गलती से इसे एक अलग प्रजाति मान लिया जाता 
है।

z	 प्राकृतिक आवास:
�	यह उप-सहारा अफ्रीका मेें पश्चिमी और मध््य एशिया के 

छोटे हिस््सोों एवं भारतीय उपमहाद्वीप से लेकर दक्षिण-पूर््व 
तथा पूर्वी एशिया तक विस््ततृत क्षेत्र मेें पाया जाता है।
�	भारतीय तेेंदुआ (पेेंथेरा पार््डस फुस््कका) भारतीय 

उपमहाद्वीप मेें व््ययापक रूप से पाया जाने वाला तेेंदुआ है।
z	 खतरा:

�	खाल एवं शरीर के अंगोों के अवैध व््ययापार के लिये अवैध 
शिकार।

�	पर््ययावास हानि एवं विखंडन
�	मानव-तेेंदुआ संघर््ष

z	 संरक्षण की स््थथिति:
�	IUCN रेड लिस््ट: सुभेध
�	CITES: परिशिष्ट-I
�	भारतीय वन््यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: अनुसूची-I

एकल उपयोग वाली प््ललास््टटिक वस््ततुओं के 
विरुद्ध भारत की लड़़ाई

चर््चचा मेें क््योों?
वर््ष 2018 मेें भारत ने वर््ष 2022 तक एकल उपयोग वाले 

प््ललास््टटिक वस््ततुओं (SUP) को चरणबद्ध तरीके से खत््म करने की 
प्रतिबद्धता जताई थी, तीन वर््ष बाद, 12 अगस््त, 2021 को, पर््ययावरण, 
वन और जलवायु परिवर््तन मंत्रालय (MOEFCC) द्वारा प््ललास््टटिक 

अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, 2021 के माध््यम से चिह्नित किये गए 
एकल-उपयोग प््ललास््टटिक वस््ततुओं पर प्रतिबंध अधिसूचित किया गया 
था। इस संदर््भ मेें SUP पर लगाए गए प्रतिबंधोों के साथ कुछ प्रगति 
हुई है, साथ ही, कुछ चुनौतियाँ वर््तमान मेें अभी भी बरकरार है।

छठी संयुक्त राष्ट्र पर््ययावरण सभा (UNEA-6) के दौरान जारी 
एक रिपोर््ट के अनुसार, पूरे भारत मेें तेज़ी से फलता-फूलता स्ट्रीट फूड 
क्षेत्र एकल उपयोग वाले प््ललास््टटिक पर बहुत अधिक निर््भर है।
SUP के संबंध मेें UNEA-6 मेें जारी रिपोर््ट के 
प्रमुख बिंदु क््यया हैैं?
z	 स्ट्रीट फूड क्षेत्र का एकल उपयोग वाले प््ललास््टटिक पर 

निर््भरता: 
�	भारत के स्ट्रीट फूड बाज़ार अथवा यूँ कहेें कि इस क्षेत्र मेें 

प्रयोग मेें लाई जाने वाली प््ललेट, कटोरे, कप और कंटेनर जैसे 
एकल-उपयोग प््ललास््टटिक का बड़़े पैमाने पर उपयोग किया 
जाता है। ये वस््ततुएँ वहनीय होने के साथ-साथ देश की 
अपशिष्ट प्रबंधन को चुनौतीपूर््ण बनाती हैैं।

z	 पुन: उपयोग प्रणाली के लाभ: रिपोर््ट से पता चलता है कि पुन: 
उपयोग प्रणाली के विभिन्न लाभ हो सकते हैैं जिनमेें व््ययावसायिक 
लाभ भी शामिल हैैं:
�	कम लागत: इस प्रणाली का प्रयोग विक्रेताओं और ग्राहकोों 

दोनोों के लिये लाभकारी हो सकता है।
�	अपशिष्ट मेें कमी आना: इस प्रणाली के प्रयोग से आवश््यक 

पैकेजिंग सामग्री की मात्रा काफी कम हो जाती है।
�	वित्तीय दृष्टि से व््यवहार््य: रिपोर््ट के अनुसार इस प्रणाली मेें 

निवेश से 2-3 वर््ष की पेबैक अवधि के साथ संभावित 21% 
रिटर््न मिलने की अच््छछी संभावना होती है।

�	अन््य कारक: इस प्रणाली की प्रभावशीलता को अधिकतम 
करने के लिये सामग्री का चयन, प्रतिधारण समय, वापसी दर, 
जमा राशि और सरकारी प्रोत््ससाहन आदि महत्तत्वपूर््ण कारक हैैं।

z	 सुझाव: 
�	भारत के स्ट्रीट फूड क्षेत्र मेें पुन: प्रयोज््य पैकेजिंग प्रणाली के 

प्रयोग को प्रोत््ससाहित किया जाना चाहिये।
�	यह आर््थथिक रूप से व््यवहार््य और पर््ययावरण की दृष्टि से एक 

सतत् समाधान हो सकता है, जो कि सभी हितधारकोों के लाभ 
तथा भारतीय शहरोों के लिये अधिक सुनम््य व धारणीय भविष््य 
का मार््ग प्रशस््त करता है।

एकल उपयोग वाली प््ललास््टटिक क््यया है?
z	 “इसका अर््थ प््ललास््टटिक की ऐसी वस््ततुओं से है जिसके निपटान 

अथवा पुनर््चक्रण से पूर््व एक उद्देश््य के लिये एक ही बार उपयोग 
किया जाता है।"
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�	वस््ततुओं की पैकेजिंग से लेकर शैैंपू, डिटर्जजेंट, सौौंदर््य प्रसाधन की बोतलेें, पॉलिथीन बैग, फेस मास््क, कॉफी कप, क््लििंग फिल््म, अपशिष्ट 
बैग, खाद्य पैकेजिंग आदि निर््ममित और उपयोग किये जाने वाले प््ललास््टटिक मेें एकल उपयोग वाले प््ललास््टटिक की हिस््ससेदारी सर््ववाधिक है।

z	 उत््पपादन की वर््तमान गति को देखते हुए यह अनुमान लगाया गया है कि वर््ष 2050 तक ग्रीनहाउस गैस उत््सर््जन मेें एकल उपयोग वाले प््ललास््टटिक 
का योगदान 5-10% तक हो सकता है।

एकल उपयोग वाले प््ललास््टटिक की वर््तमान स््थथिति क््यया है?
z	 प्रतिबंधित एकल उपयोग वाली प््ललास््टटिक वस््ततुएँ: 

�	भारत ने वर््ष 2021 मेें 19 चिह्नित एकल उपयोग वाली प््ललास््टटिक वस््ततुओं पर प्रतिबंध लगा दिया था, किंतु इसके प्रचलन पर पूरी तरह नियंत्रण 
प्राप््त करने मेें विफल रहा।

�	प्रतिबंधित एकल उपयोग वाली प््ललास््टटिक वस््ततुओं की वार््षषिक हिस््ससेदारी लगभग 0.6 मिलियन टन प्रति वर््ष है।
�	पर््ययावरण, वन और जलवायु परिवर््तन मंत्रालय (MOEFCC) ने वर््ष 2022 मेें विस््ततारित निर््ममाता उत्तरदायित््व (EPR) नीति लागू की, 

जो शेष एकल उपयोग वाली प््ललास््टटिक वस््ततुओं पर लागू होती है, जिसमेें मुख््य रूप से पैकेजिंग उत््पपाद शामिल हैैं।
�	EPR नीति मुख््यतः संग्रह और पुनर््चक्रण पर केेंद्रित है।

z	 प््ललास््टटिक उत््पपादन मेें भारत की हिस््ससेदारी:
�	प््ललास््टटिक वेस््ट मेकर््स इंडेक््स 2019 की रिपोर््ट के अनुसार, 

एकल उपयोग वाले प््ललास््टटिक पॉलिमर के उत््पपादन मेें भारत 
वैश्विक स््तर पर 13वाँ सबसे बड़़ा निवेशक था।

�	5.5 मिलियन टन एकल उपयोग वाले प््ललास््टटिक अपशिष्ट के 
उत््पपादन के साथ भारत विश्व स््तर पर तीसरे स््थथान पर है तथा 
प्रति व््यक्ति प्रति वर््ष 4 किलोग्राम एकल उपयोग वाले 
प््ललास््टटिक अपशिष्ट उत््पपादन के साथ 94वेें स््थथान पर है, जो 
दर््शशाता है कि भारत मेें एकल उपयोग वाले प््ललास््टटिक पर 
प्रतिबंध लगाकर इसे पूरी तरह नियंत्रित करने की दिशा मेें 
काफी कुछ शेष है।

z	 प््ललास््टटिक अपशिष्ट प्रबंधन और भारत:
�	UNEP के देश-आधारित प््ललास््टटिक संबंधी डेटा से पता 

चला है कि प््ललास््टटिक अपशिष्ट के प्रबंधन के संदर््भ मेें भारत 
काफी पीछे है, जहाँ भारत अपने प््ललास््टटिक अपशिष्ट का मात्र 
15% प्रबंधित करता है।

�	सामान््यतया प्रयोग मेें लाया जाने वाला SUP अपशिष्ट 

सड़कोों के किनारे फेेंक दिया जाता है या फिर जला दिया 
जाता है, इससे कभी नालियाँ अवरुद्ध हो जाती हैैं, कभी ये 
नदियोों मेें बह जाती हैैं, यह समुद्र मेें भी फैल जाता है, जिससे 
प्रत््यक्ष या अप्रत््यक्ष रूप से समुद्री जीवोों को नुकसान पहुुँचता 
है क््योोंकि महीनोों, वर्षषों और दशकोों मेें यह सूक्षष्म तथा नैनो-
आकार के कणोों मेें बदल जाता है।

एकल उपयोग वाले प््ललास््टटिक के निपटने मेें क््यया 
चुनौतियाँ हैैं?
z	 विकल््प का अभाव: 

�	व््यवहार््य विकल््पोों की सीमित उपलब््धता एकल उपयोग वाले 
प््ललास््टटिक को चरणबद्ध तरीके से समाप््त करने की प्रक्रिया मेें 
प्रमुख बाधाओं मेें से एक है।

�	हालाँकि कुछ विकल््प उपलब््ध हैैं, किंतु वे लागत प्रभावी, 
सुविधाजनक अथवा व््ययापक रूप से सुलभ नहीीं हैैं, जिस 
कारण उपभोक्ताओं और व््यवसायोों के लिये एकल उपयोग 
वाले प््ललास््टटिक का प्रयोग बंद करना एक मुश््ककिल काम है।
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z	 आर््थथिक संदर््भ: 
�	वहनीय और सुविधाजनक होने के कारण एकल उपयोग वाले 

प््ललास््टटिक आमतौर पर प्रयोग मेें लाये जाने हेतु पसंदीदा 
विकल््प होते हैैं। विकल््पोों मेें बदलाव लाने के लिये अनुसंधान, 
विकास तथा बुनियादी ढाँचे मेें निवेश आवश््यक हो सकता है, 
जो व््यवसायोों व सरकार दोनोों के लिये महँगा हो सकता है।

�	इसके अतिरिक्त, इस बात की भी काफी संभावना होती है कि 
उपभोक्ता वैकल््पपिक उत््पपादोों के लिये अधिक कीमत चुकाने 
को तैयार न होों।

z	 अवसंरचना: 
�	प््ललास््टटिक के निपटान और पुनर््चक्रण के प्रबंधन के लिये 

पर््ययाप््त अपशिष्ट प्रबंधन बुनियादी ढाँचा आवश््यक है। 
हालाँकि विशेष रूप से विकासशील देशोों मेें, उचित अपशिष्ट 
प्रबंधन के लिये आवश््यक बुनियादी ढाँचे का अभाव है, 
जिसके परिणामस््वरूप प््ललास््टटिक प्रदूषण तथा पर््ययावरणीय 
क्षरण हो रही है।

z	 नीति और विनियम: 
�	हालाँकि कुछ देशोों ने एकल उपयोग वाले प््ललास््टटिक के 

उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिये कुछ नियम लागू किये हैैं, 
किंतु उनका क्रियान््वयन और अनुपालन चुनौतीपूर््ण हो सकता 
है।

�	कुछ मामलोों मेें, यह एकल उपयोग वाले प््ललास््टटिक उद्योग 
जगत के लिये अहितकारी भी हो सकता है जो मुख््यतः इसी 
पर निर््भर हैैं, साथ ही उन उपभोक्ताओं के लिये भी जो उनकी 
सुविधा के आदी हैैं।

z	 उपभोक्ता अभिवृत्ति: 
�	एकल उपयोग वाले प््ललास््टटिक के प्रति उपभोक्ता अभिवृत्ति 

तथा दृष्टिकोण को बदलना इसके उपयोग मेें कमी लाने की 
दिशा मेें एक महत्तत्वपूर््ण कदम हो सकता है।

�	हालाँकि यह एक कठिन कार््य है, क््योोंकि इसका एक कारण 
यह है कि इसके उपयोगकर्त्ता इसके आदि हो चुके हैैं और 
दूसरी बात कि उनमेें इसके पर््ययावरणीय प्रभावोों के बारे मेें 
जागरूकता की कमी हो सकती है।

z	 आजीविका पर प्रभाव: 
�	कुछ मामलोों मेें, एकल उपयोग वाले प््ललास््टटिक पर प्रतिबंध के 

आजीविका पर अनपेक्षित परिणाम हो सकते हैैं, विशेष रूप 
से उन उद्योगोों मेें कार््यरत लोगोों के लिये जो एकल उपयोग 
वाले प््ललास््टटिक के उत््पपादन अथवा बिक्री पर निर््भर हैैं।

�	एकल उपयोग वाले प््ललास््टटिक को चरणबद्ध तरीके से समाप््त 
करने के प्रयासोों मेें सामाजिक-आर््थथिक निहितार्थथों पर विचार 

किया जाना आवश््यक है तथा साथ ही, प्रभावित व््यक्तियोों एवं 
समुदायोों को सहायता प्रदान भी की जानी चाहिये।

एकल उपयोग वाले प््ललास््टटिक की समस््यया के निपटान 
के लिये क््यया उपाय किये जा सकते हैैं?
z	 कानून लागू किया जाना: 

�	निरीक्षण के दौरान ध््ययान दी जाने वाली बातोों के संबंध मेें 
अधिकारियोों, विशेषकर चालान जारी करने वालोों की क्षमता 
को उन्नत किये जाने की आवश््यकता है। निरीक्षण टीमोों को 
गेज़ मीटर जैसे उपकरणोों की उपलब््धता सुनिश्चित करने के 
साथ ही विभिन्न सुविधाओं मेें निरीक्षण पैमाने पर रिपोर््टििंग 
सुनिश्चित की जानी चाहिये।

z	 पर््ययावरण अनुपालन का सार््वजनिक प्रकटीकरण अनिवार््य 
किया जाना चाहिये:
�	CPCB (केेंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर््ड) और MOEFCC 

को आदेशित करना चाहिये कि स््थथानीय सरकारेें व राज््य 
अपनी वेबसाइटोों पर त्रैमासिक अपडेट उपलब््ध करेें, जिसमेें 
पर््ययावरणीय मुआवज़े, लगाए गए ज़ुर््ममाने की जानकारी शामिल 
हो।

�	राज््योों को भी पाक्षिक रूप से CPCB को प्रवर््तन रिपोर््ट 
प्रस््ततुत करनी चाहिये। CPCB को यह सुनिश्चित करना 
चाहिये कि यह जानकारी प््ललास््टटिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 
2016 के अनुसार उसकी वार््षषिक रिपोर््ट मेें शामिल की जाए 
तथा निजी अभिकर्त्ताओं व राज््य प्राधिकरणोों से एकत्र किये 
गए डेटा को साझा किया जाए।

z	 माइक्राॅन व््यवसाय पर प्रतिबंध: 
�	कैरी बैग (चाहे इसकी मोटाई कुछ भी हो ) पर प्रतिबंध 

लगाया जाना चाहिये। यह भारत की तुलना मेें कमज़ोर 
अर््थव््यवस््थथा वाले देशोों मेें सफलतापूर््वक लागू किया गया है 
जैसे कि तंज़ानिया और रवांडा जैसे विभिन्न पूर्वी अफ्रीकी 
देश।

�	भारतीय राज््य हिमाचल प्रदेश ने अपने गैर-बायोडिग्रेडेबल 
अपशिष्ट नियंत्रण अधिनियम 1998 के माध््यम से कैरी बैग 
के उत््पपादन, वितरण, भंडारण और उपयोग पर पूरी तरह से 
प्रतिबंध लगा दिया है।

z	 वैकल््पपिक SUP बाज़़ार मेें निवेश:
�	विकल््पोों की कमी के कारण SUP के प्रयोग को पूर््णतया 

बंद करना एक बड़़ी समस््यया है। लागत प्रभावी एवं 
सुविधाजनक विकल््प व््ययापक रूप से उपलब््ध हो जाने के 
पश्चात बाज़ार मेें बदलाव आएगा।
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�	हालाँकि, मौज़ूदा विकल््प वर््तमान मेें काफी नहीीं हैैं। इसका 
प्रमुख कारण राष्ट्रीय और राज््य स््तर पर प्रतिबंध लगाने के 
प्रयास के साथ ही पिछले काफी लंबे समय से सरकार द्वारा 
वैकल््पपिक उद्योग को बढ़़ावा देने मेें सरकार की उपेक्षा है।

अन््य देश SUP के साथ कैसा व््यवहार कर रहे हैैं?
z	 हस््तताक्षर संकल््प:

�	भारत उन 124 देशोों मेें शामिल था, जिन््होोंने प््ललास््टटिक प्रदूषण 
को समाप््त करने के लिये निर््ममाण से लेकर निपटान तक 
प््ललास््टटिक के संपूर््ण जीवन को संबोधित किया और साथ ही 
संयुक्त राष्ट्र पर््ययावरण सभा के प्रस््तताव का मसौदा तैयार करने 
हेतु वर््ष 2022 मेें एक प्रस््तताव पर हस््तताक्षर किये थे। यह 
समझौता अंततः हस््तताक्षरकर्त्ताओं के लिये कानूनी रूप से 
अनिवार््य हो जाएगा।

�	जुलाई 2019 तक, 68 देशोों मेें प्रवर््तन की अलग-अलग डिग्री 
के साथ प््ललास््टटिक बैग पर प्रतिबंध है।

z	 वे देश जहाँ प््ललास््टटिक प्रतिबंधित हैैं:
�	बांग््ललादेश:

�	वर््ष 2002 मेें बांग््ललादेश पतली प््ललास््टटिक थैलियोों पर 
प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बना।

�	न््ययूज़़ीलैैंड:
�	जुलाई 2019 मेें न््ययूज़़ीलैैंड प््ललास््टटिक बैग पर प्रतिबंध 

लगाने वाला देश बन गया।
�	चीन:

�	चीन ने चरणबद्ध कार््ययान््वयन के साथ वर््ष 2020 मेें 
प््ललास््टटिक बैग पर प्रतिबंध जारी किया।

�	अमेरिका:
�	अमेरिका के आठ राज््योों द्वारा एकल-उपयोग प््ललास््टटिक 

बैग पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसकी शुरुआत वर््ष 
2014 मेें कैलिफोर््ननिया से हुई थी। सिएटल वर््ष 2018 मेें 
प््ललास््टटिक स्ट्रॉ पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला प्रमुख 
अमेरिकी शहर बन गया।

�	यूरोपीय संघ:
�	जुलाई, 2021 मेें एकल-उपयोग प््ललास््टटिक पर निर्देश 

यूरोपीय संघ (EU) मेें प्रभावी हुआ।
�	निर्देश कुछ एकल-उपयोग प््ललास््टटिक पर प्रतिबंध लगाता 

है जिसके लिये विकल््प उपलब््ध हैैं, एकल-उपयोग 
प््ललास््टटिक प््ललेटेें, कटलरी, स्ट्रॉ, गुब््बबारे की छड़ें तथा 
कपास की कलियाँ यूरोपीय संघ के सदस््य देशोों के 
बाज़ारोों मेें नहीीं बेची जा सकती हैैं।

�	यही उपाय विस््ततारित पॉलीस््टटाइनिन से बने कप, खाद्य 
एवं पेय पदार्थथों के कंटेनरोों के साथ-साथ ऑक््ससो-
डिग्रेडेबल प््ललास््टटिक से बने सभी उत््पपादोों पर लागू होता 
है।

निष््कर््ष
एकल-उपयोग प््ललास््टटिक के विरुद्ध भारत की लड़़ाई नीति 

निर््ममाताओं, उद्योग हितधारकोों एवं नागरिकोों से समान रूप से ठोस प्रयास 
की मांग करती है। हालाँकि प्रगति हुई है, प्रवर््तन, जागरूकता तथा 
बुनियादी ढाँचे मेें खामियाँ बनी हुई हैैं। स््थथायी समाधानोों को अपनाने के 
साथ-साथ सक्रिय उपायोों को प्राथमिकता देकर, भारत एकल-उपयोग 
प््ललास््टटिक के प्रतिकूल प्रभावोों को कम कर सकता है और एक स््वच््छ, 
हरित भविष््य का मार््ग भी प्रशस््त कर सकता है।

भारत मेें भूजल संदूषण
चर््चचा मेें क््योों?

राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने हाल ही मेें पूरे भारत मेें भूजल मेें 
ज़हरीले आर्सेनिक एवं फ््ललोराइड के व््ययापक मुद्दे पर केेंद्रीय भूजल 
प्राधिकरण (CGWA) की प्रतिक्रिया पर असंतोष व््यक्त किया है।
z	 भारत के 25 राज््योों के 230 ज़िलोों मेें आर्सेनिक के कारण भूजल 

संदूषण है, जबकि फ््ललोराइड के कारण होने वाला प्रदूषण 27 
राज््योों के 469 ज़िलोों मेें भूजल संदूषित है।
नोट: 

z	 भारत, दुनिया मेें भूजल के सबसे बड़़े उपयोगकर्त्ताओं मेें से एक 
है, जहाँ भूजल देश के सिंचाई संसाधनोों मेें 60% से अधिक का 
योगदान देता है।

z	 भूजल का यह अति-निष््कर््षण गैर-नवीकरणीय है क््योोंकि पुनर््भरण 
दरेें, निष््कर््षण दरोों से कम हैैं और साथ इस संसाधन को फिर से 
भरने मेें हज़ारोों वर््ष लग सकते हैैं।

भूजल संदूषण के स्रोत क््यया हैैं?
z	 प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले प्रदूषक: आर्सेनिक, फ््ललोराइड 

एवं लौह संदूषण के मामले मेें पश्चिम बंगाल एवं असम क्रमशः 
सर््ववाधिक प्रभावित राज््य हैैं।

z	 कृषि: उर््वरकोों, कीटनाशकोों एवं शाकनाशियोों के अत््यधिक 
उपयोग से हानिकारक रसायन जल स््तर मेें घुल जाते हैैं।

z	 औद्योगिक अपशिष्ट: अनुपचारित औद्योगिक अपशिष्ट प्राय: 
भूजल स्रोतोों मेें मिल जाते हैैं, जिससे भारी धातुएँ और अन््य 
विषाक्त पदार््थ मिल जाते हैैं।

z	 नगरीकरण: शहरी क्षेत्ररों मेें लीकेज सीवेज प्रणालियाँ तथा 
अनुचित अपशिष्ट निपटान भूजल प्रदूषण मेें योगदान करते हैैं।



91    करेेंट अपडेट‍्स (संग्रह) मार््च भाग-1 || 2024 www.drishtiias.com/hindi

नोट :

z	 खारा जल: तटीय क्षेत्ररों मेें, भूजल के अत््यधिक पंपिंग से समुद्र 
का खारा जल मीठे जल के जलभृतोों मेें घुस सकता है, जिससे 
जल पीने या सिंचाई के लिये अनुपयोगी हो जाता है।
�	राजस््थथान मेें (लवणता) प्रदूषण से प्रभावित ग्रामीण बस््ततियोों 

की संख््यया सर््ववाधिक है।

केेंद्रीय भूजल प्राधिकरण क््यया है? 
z	 परिचय: देश मेें भूजल संसाधनोों के विकास तथा प्रबंधन को 

विनियमित एवं नियंत्रित करने के लिये पर््ययावरण (संरक्षण) 
अधिनियम, 1986 की धारा 3 (3) के तहत प्राधिकरण का गठन 
किया गया है।

z	 प्रमुख कार््य: 
�	देश मेें भूजल का विनियमन, नियंत्रण, प्रबंधन एवं विकास 

करना और इस उद्देश््य हेतु आवश््यक नियामक निर्देश जारी 
करना।

�	अधिकारियोों की नियुक्ति के लिये पर््ययावरण (संरक्षण) 
अधिनियम, 1986 की धारा 4 के तहत शक्तियोों का प्रयोग 
करना।

भूजल को दूषित करने के लिये उत्तरदायी प्राथमिक 
अभिकर्त्ता:
z	 आर्सेनिक: आर्सेनिक प्राकृतिक तरीके से होता है, यह कृषि, 

खनन और विनिर््ममाण मेें उपयोग किये जाने वाले मानव निर््ममित 
रूपोों मेें भी मौज़ूद होता है।
�	औद्योगिक और खनन निर््वहन के साथ-साथ थर््मल पॉवर 

प््ललाांटोों मेें फ््ललाई ऐश तालाबोों से रिसाव, भूजल मेें आर्सेनिक 
ला सकता है।

�	आर्सेनिक के निरंतर संपर््क से ब््ललैक फूट रोग होने के संभावना 
होती है।

z	 फ््ललोराइड: भारत मेें, उच्च फ््ललोराइड सामग्री वाले जल की खपत 
के कारण फ््ललोरोसिस एक प्रचलित मुद्दा है।
�	अत््यधिक फ््ललोराइड के सेवन से न््ययूरोमस््ककुलर विकार, 

गैस्ट्रोइंटेस््टटाइनल समस््ययाएँ, दंत विकृति और कंकाल 
फ््ललोरोसिस हो सकता है, जिसकी विशेषता अत््यधिक दर््द 
और जोड़ों का कठोर होना है।

�	घुटनोों के पैरोों से बाहर की ओर झुकने का कारण नॉक-नी 
सिंड्रोम भी हो सकता है।

z	 नाइट्रेट: पीने योग््य जल मेें अत््यधिक नाइट्रेट का स््तर हीमोग््ललोबिन 
के साथ प्रतिक्रिया करता है, जिससे गैर-कार््ययात््मक मीथेमोग््ललोबिन 
का निर््ममाण होता है और ऑक््ससीजन परिवहन मेें बाधा उत््पन्न होती 
है, जिससे मीथेमोग््ललोबिनेमिया या ब््ललू बेबी सिंड्रोम की समस््यया 
होती है।

�	उच्च नाइट्रेट स््तर भी कार््ससिनोजेन््स के निर््ममाण मेें योगदान दे 
सकता है और सुपोषणीकरण को तेज़ कर सकता है।

z	 यूरेनियम: भारत मेें, लंबे भौतिक अर्दद्ध जीवन (long 
physical half-life) के साथ कमज़ोर रेडियोधर्मी 
यूरेनियम, स््थथानीय क्षेत्ररों मेें WHO के दिशा-निर्देशोों से ऊपर 
की सांद्रता मेें पाया जाता है।
�	राजस््थथान और उत्तर-पश्चिमी राज््योों मेें, यूरेनियम मुख््य रूप 

से जलोढ़ जलाभृतोों मेें मौजूद है, जबकि तेलंगाना जैसे दक्षिणी 
राज््योों मेें, यह ग्रेनाइट जैसी क्रिस््टलीय चट्टानोों से उत््पन्न 
होता है।

�	पीने योग््य जल मेें यूरेनियम का उच्च स््तर किडनी विषाक्तता 
का कारण बन सकता है।

z	 रेडॉन: हाल ही मेें बेेंगलुरु के कुछ क्षेत्ररों मेें, पीने के लिये उपयोग 
किये जाने वाले भूजल मेें रेडियोधर्मी रेडॉन का स््तर काफी अधिक 
पाया गया है।
�	रेडॉन की उत््पत्ति रेडियोधर्मी ग्रेनाइट और यूरेनियम से होती 

है, जो क्षय होकर रेडियम तथा रेडॉन मेें परिवर््ततित हो जाता है।
�	वायु और जल मेें रेडॉन की उपस््थथिति फेफड़ों के ऊतकोों को 

नुकसान पहुुँचा सकती है, जिससे फेफड़ों के कैैंसर का खतरा 
बढ़ जाता है।

z	 अन््य ट्रेस धातुएँ: जल सीसा, पारा, कैडमियम, ताँबा, क्रोमियम 
और निकल जैसी ट्रेस धातुओं से भी दूषित हो सकता है, जिनमेें 
कैैंसरकारी गुण उपस््थथित होते हैैं।
�	कैडमियम से दूषित जल से इटाई इटाई रोग की संभावना होती 

है, जिसे आउच-आउच रोग भी कहा जाता है।
�	पारा से दूषित जल मनुष््योों मेें मिनामाटा (न््ययूरोलॉजिकल 

सिंड्रोम) का कारण बनता है।

भूजल प्रबंधन से संबंधित वर््तमान सरकारी पहल क््यया 
हैैं?
z	 अटल भूजल योजना
z	 जल शक्ति अभियान
z	 जलभृत मानचित्रण एवं प्रबंधन कार््यक्रम
z	 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
z	 जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2024
z	 राष्ट्रीय हरित अधिकरण
z	 केेंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर््डपर््ययावरण (संरक्षण) अधिनियम, 

1986
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आगे की राह
z	 भूजल विनियमन को सुदृढ़ करना: औद्योगिक अपशिष्ट 

निपटान और कृषि पद्धतियोों के संबंध मेें कड़े नियम लागू करना।
�	जलभृत पुनर््भरण दरोों के आधार पर कोटा के साथ भूजल 

निष््कर््षण के लिये एक परमिट प्रणाली लागू करना।
z	 सतत् कृषि को बढ़़ावा देना: किसानोों को परिशुद्ध कृषि 

तकनीकोों, उर््वरकोों के सावधानीपूर््वक उपयोग और ड्रिप सिंचाई 
जैसी कुशल सिंचाई प्रथाओं को अपनाने के लिये सहायिकी तथा 
प्रशिक्षण प्रदान करना।

z	 बुनियादी ढाँचे मेें निवेश: अनुपचारित अपवाहित मल द्वारा 
भूजल को प्रदूषित करने से रोकने के लिये अपशिष्ट जल उपचार 
संयंत्ररों के निर््ममाण और रखरखाव मेें निवेश करना।

z	 विकेेंद्रीकृत प्रबंधन: सहभागी जल प्रबंधन मॉडल को बढ़़ावा 
देकर स््थथानीय समुदायोों को सशक्त बनाना। इसमेें स््थथानीय क्षेत्ररों मेें 
भूजल निष््कर््षण की योजना, निगरानी और विनियमन के लिये 
जल उपयोगकर्त्ता संघ (Water User Associations- 
WUA) बनाना शामिल हो सकता है।

z	 ब््ललू क्रेडिट: वर््षषा जल संचयन, ग्रेवाटर रीसाइक््लििंग और घरेलू 
तथा औद्योगिक क्षेत्ररों मेें जल संचय से संबंधित प्रौद्योगिकियोों को 
अपनाने के लिये ब््ललू क्रेडिट जैसे वित्तीय प्रोत््ससाहन की पेशकश 
करने की आवश््यकता है।

z	 कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग: AI के माध््यम से जल 
की गुणवत्ता, उपयोग प्रतिरूप और जलभृत विशेषताओं से 
संबंधित व््ययापक डेटा का विश्लेषण करना। इससे संदूषण जोखिमोों 
का पूर््ववानुमान करने और लक्षित मध््यवर््तन कार््ययान््ववित करने मेें 
मदद मिल सकती है।

द अनजस््ट क्लाइमेट: FAO
चर््चचा मेें क््योों?

हाल ही मेें संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (FAO) ने 
एक रिपोर््ट जारी की है, जिसका शीर््षक है- द अनजस््ट क्लाइमेट, यह 
दर््शशाता है कि ग्रामीण क्षेत्ररों मेें आय और अनुकूलन पर जलवायु परिवर््तन 
का प्रभाव लिंग, धन तथा उम्र के साथ कैसे भिन्न होता है।
z	 FAO ने 24 निम््न मध््यम आय वाले देशोों (Lower 

Middle Income Countries- LMIC) मेें 950 
मिलियन से अधिक लोगोों का प्रतिनिधित््व करने वाले 100,000 
से अधिक ग्रामीण परिवारोों के सामाजिक आर््थथिक डेटा का 
विश्लेषण किया।

z	 अध््ययन ने आय, श्रम और अनुकूलन रणनीतियोों पर जलवायु 
तनावोों के प्रभावोों की जाँच करने के लिये धन, लिंग तथा उम्र के 
आधार पर अंतर करने हेतु इस जानकारी को 70 वर्षषों के भू-
संदर््भभित दैनिक वर््षषा एवं तापमान डेटा के साथ एकीकृत किया।

रिपोर््ट के मुख््य निष््कर््ष क््यया हैैं?
z	 गरीब ग्रामीण परिवारोों पर चरम मौसम का प्रभाव:

�	भारत भर मेें गैर-गरीब परिवारोों (Non-Poor 
Households) और 23 अन््य LMIC की तुलना मेें 
अत््यधिक गर्मी के कारण हर दिन गरीब ग्रामीण परिवारोों की 
कृषि आय मेें 2.4%, फसल मूल््य मेें 1.1% तथा गैर-कृषि 
आय मेें 1.5% की कमी होती है।

�	दीर््घकालिक तापमान मेें 1°C की वृद्धि ग्रामीण गरीब परिवारोों 
को जलवायु-निर््भर कृषि पर अधिक निर््भर होने के लिये प्रेरित 
करेगी, जिससे कृषि से इतर आय मेें 33% की कमी आएगी।

�	इसी तरह अत््यधिक वर््षषा के कारण हर दिन गरीब परिवारोों को 
गैर-गरीब परिवारोों की तुलना मेें अपनी आय का 0.8% का 
नुकसान होता है, जो मुख््य रूप से गैर-कृषि आय मेें घाटे के 
कारण होता है।

z	 जलवायु परिवर््तन के कारण बढ़ती आय असमानता:
�	संपन्न परिवारोों की तुलना मेें गरीब परिवारोों को हीट वेव के 

कारण अपनी वार््षषिक आय का 5.0%  तथा बाढ़ के कारण 
4.4% की हानि होती है।

�	बाढ़ तथा हीट वेव से ग्रामीण क्षेत्ररों मेें गरीब एवं गैर-गरीब 
परिवारोों के बीच आय का अंतर क्रमशः लगभग 21 बिलियन 
अमेरिकी डॉलर और साथ ही यह 20 बिलियन अमेरिकी 
डॉलर प्रति वर््ष बढ़ जाता है।

z	 समाधान संबंधी असुरक्षित रणनीतियाँ:
�	चरम मौसम की घटनाएँ गरीब ग्रामीण परिवारोों को समाधान 

संबंधी असुरक्षित रणनीतियोों (Maladaptive Cop-
ing Strategies) को अपनाने के लिये प्रेरित करती हैैं, 
जिसमेें पशुधन की संकटपूर््ण बिक्री एवं अपने खेतोों से व््यय 
को पुनर््ननिर्देशित करना शामिल है।

�	बाढ़ एवं सूखे का सामना करने पर गरीब परिवार, गैर-गरीब 
परिवारोों की तुलना मेें कृषि मेें अपना निवेश कम कर देते हैैं, 
क््योोंकि वे अपने दुर््लभ संसाधनोों को कृषि उत््पपादन से दूर 
तत््ककाल उपभोग की ज़रूरतोों की ओर पुनर््ननिर्देशित करते हैैं।

�	इन समाधान संबंधी असुरक्षित रणनीतियाँ से उन््हेें गैर-गरीब 
ग्रामीण परिवारोों की तुलना मेें भविष््य के जलवायु तनावोों के 
प्रति अधिक संवेदनशील बनाने की संभावना है।

z	 राष्ट्रीय जलवायु नीतियोों मेें अपर््ययाप््त समावेशन:
�	राष्ट्रीय जलवायु नीतियाँ मुख््य रूप से ग्रामीण आबादी एवं 

उनकी जलवायु भेद्यता को नज़रअंदाज़ करती हैैं।
�	24 विश्लेषण किये गए देशोों के राष्ट्रीय स््तर पर निर््धधारित 

योगदान तथा राष्ट्रीय अनुकूलन योजनाओं (NAP) मेें 1% 
से भी कम गरीबोों का उल्लेख हैैं और साथ ही केवल 6% 
ग्रामीण समुदायोों के किसानोों का उल्लेख हैैं।
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�	वर््ष 2017-18 मेें ट्रैक किये गए जलवायु वित्त का केवल 
7.5% जलवायु परिवर््तन अनुकूलन की दिशा मेें लगाया गया, 
जिसमेें कृषि, वानिकी और साथ ही अन््य भूमि उपयोगोों के 
लिये 3% से कम आवंटित किया गया।

�	कृषि नीतियाँ, लैैंगिक समानता एवं महिला सशक्तीकरण के 
साथ-साथ जलवायु परिवर््तन मेें व््ययाप््त कमज़ोरियोों को दूर 
करने मेें असफल हो सकती हैैं।
�	FAO द्वारा वर््ष 2023 मेें 68 निम््न एवं मध््यम आय 

वाले देशोों की कृषि नीतियोों के विश्लेषण से पता चला 
कि लगभग 80% नीतियोों मेें महिलाओं के साथ-साथ 
जलवायु परिवर््तन पर विचार नहीीं किया गया।

जलवायु तनावोों को मापना:
z	 बाढ़

�	अत््यधिक वर््षषा वाले दिनोों की संख््यया: अत््यधिक वर््षषा तब 
होती है जब वर््षषा दैनिक वर््षषा के 95 प्रतिशत से अधिक हो 
जाती है।

z	 हीट वेव
�	अत््यधिक तापमान वाले दिनोों की संख््यया:चरम तापमान तब 

होता है जब अधिकतम तापमान दैनिक अधिकतम तापमान के 
99 प्रतिशत से अधिक हो जाता है।

z	 सूखा
�	अत््यधिक शुष््क अवधि से अधिक दिनोों की संख््यया: अत््यधिक 

शुष््क अवधि एक ऐसी घटना है जिसकी अवधि लगातार 
शुष््क दिनोों के 95वेें प्रतिशत से अधिक होती है।

z	 जलवायु परिवर््तन
�	दो समयावधियोों के बीच औसत तापमान मेें दीर््घकालिक 

परिवर््तन: वर््ष 1951-1980 और सर्वेक्षण से 30 वर््ष पहले।

रिपोर््ट की अनुशंसाएँ क््यया हैैं?
z	 यह प्रस््ततावित है कि इन मुद्ददों से निपटने के लिये केेंद्रित पहल की 

आवश््यकता है जो विभिन्न ग्रामीण समुदायोों को जलवायु-
अनुकूली व््यवहार अपनाने मेें सक्षम बनाती है।

z	 रिपोर््ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के लोगोों की बहुआयामी जलवायु 
सुभेद्यता और उत््पपादक संसाधनोों तक उनकी सीमित पहुुँच सहित 
उनकी विशेष बाधाओं का समाधान करने वाली नीतियोों तथा 
कार््यक्रमोों मेें निवेश करना अत््ययावश््यक है।

z	 रिपोर््ट मेें सामाजिक सुरक्षा कार््यक्रमोों, जैसे नकदी-आधारित 
सामाजिक सहायता कार््यक्रम, को सलाहकार सेवाओं से जोड़ने 
की अनुशंसा की गई जो अनुकूलन को बढ़ावा दे सकती है और 
किसानोों के नुकसान की भरपाई कर सकती है।
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z	 भेदभावपूर््ण लैैंगिक मानदंडोों को प्रत््यक्ष रूप से लक्षित करने वाली 
परिवर््तनकारी पद्धतियाँ उस व््ययाप््त भेदभाव का भी समाधान करा 
सकती है जो अमूमन महिलाओं को उनके जीवन को प्रभावित 
करने वाले आर््थथिक निर््णयोों पर पूर््ण अधिकार होने से बाधित करती 
है।

जलवायु परिवर््तन के प्रभाव से निपटने हेतु FAO की 
क््यया पहल हैैं? 
z	 जलवायु परिवर््तन पर FAO की रणनीति और कार््य योजना तथा 

FAO रणनीतिक ढाँचा 2022-2031 मेें समावेशी जलवायु 
कार््रवाइयाँ अंतर््ननिहित हैैं, जहाँ जलवायु परिवर््तन के प्रभाव से 
निपटने के लिये चार बेहतरी के लक्षष्य (Four Betters) 
निर््धधारित किये गए हैैं जिनमेें बेहतर उत््पपादन, बेहतर पोषण, बेहतर 
पर््ययावरण और सभी के लिये बेहतर जीवन शामिल है।

z	 FAO 1.5 डिग्री सेल््ससियस की सीमा का उल्लंघन किये बिना 
सतत् विकास लक्षष्य 2 को प्राप््त करने के लिये वैश्विक रोडमैप 
प्रस््ततुत करता है जिसके अनुसार लैैंगिक असमानता, जलवायु 
कार््रवाई और पोषण परस््पर संबंधित मुद्दे हैैं तथा कार््रवाई मेें इन 
आयामोों को शामिल किया जाना चाहिये एवं महिलाओं, युवाओं 
व मूल निवासियोों की समावेशिता को बढ़़ावा देना चाहिये।

खाद्य एवं कृषि संगठन क््यया है?
z	 परिचय:

�	खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) संयुक्त राष्ट्र की एक 
विशेष एजेेंसी है जो अंतर््रराष्ट्रीय स््तर पर भुखमरी की समस््यया 
का समाधान करने हेतु कार््य करती है।
�	प्रत््ययेक वर््ष विश्व मेें 16 अक्तूबर को विश्व खाद्य दिवस 

मनाया जाता है। यह दिवस वर््ष 1945 मेें FAO की 
स््थथापना की वर््षगाँठ के उपलक्षष्य मेें मनाया जाता है।

�	यह रोम (इटली) मेें स््थथित संयुक्त राष्ट्र खाद्य सहायता संगठनोों 
मेें से एक है। इसकी सहयोगी संस््थथाएँ विश्व खाद्य कार््यक्रम 
और अंतर््रराष्ट्रीय कृषि विकास कोष (IFAD) हैैं।

z	 FAO की पहलेें:
�	विश्व स््तरीय महत्तत्वपूर््ण कृषि विरासत प्रणाली
�	FAO विश्व स््तर पर मरुस््थलीय टिड्डी की स््थथिति पर 

नज़र रखता है।
�	FAO और WHO के खाद्य मानक कार््यक्रमोों के 

कार््ययान््वयन के मामलोों के संबंध मेें कोडेक््स एलेमेेंट्रिस आयोग 
उत्तरदायी निकाय है।

�	खाद्य और कृषि के लिये पादप आनुवंशिक संसाधनोों पर 
अंतर््रराष्ट्रीय संधि को वर््ष 2001 मेें FAO के सम््ममेलन के 
31वेें सत्र द्वारा अपनाया गया था।

z	 प्रमुख प्रकाशन:
�	विश्व मत््स््य पालन और जलकृषि की स््थथिति
�	विश्व के वनोों की स््थथिति 
�	विश्व मेें खाद्य सुरक्षा और पोषण की स््थथिति
�	खाद्य एवं कृषि की स््थथिति 
�	कृषि वस््ततु बाज़ार की स््थथिति

ग्रेट बैरियर रीफ मेें कोरल ब््ललीचिंग

चर््चचा मेें क््योों? 
ऑस्ट्रेलियाई के अधिकारियोों द्वारा हाल ही मेें किये गए हवाई 

सर्वेक्षणोों से ग्रेट बैरियर रीफ के दो-तिहाई भाग मेें बड़़े पैमाने पर प्रवाल 
विरंजन की पुष्टि हुई है, जो जलवायु परिवर््तन के कारण गंभीर रूप से 
संकतग्रस््त का संकेत है। प्रभावोों को कम करने के साथ ही इस महत्तत्वपूर््ण 
समुद्री पारिस््थथितिक तंत्र की सुरक्षा के लिये तत््ककाल कार््रवाई की 
आवश््यकता भी है।

ग्रेट बैरियर रीफ (GBR)
z	 GBR विश्व की सबसे बड़़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली है। यह 

ऑस्ट्रेलिया के क्ववींसलैैंड के तट पर कोरल सागर मेें स््थथित है।
�	GBR 2,300 किमी. तक विस््ततृत है और लगभग 3,000 

चट्टानोों के साथ 900 द्वीपोों से निर््ममित है।
z	 GBR 400 प्रकार के प्रवालोों तथा 1,500 मछलियोों की प्रजातियोों 

का आवास भी है। यह डुगोोंग एवं बड़़े हरे कछुए जैसी लुप््तप्राय 
प्रजातियोों का भी आवास है। GBR को एक यूनेस््कको विश्व 
धरोहर स््थल के रूप मेें वर््ष 1981 मेें चिह्नित किया गया था।
�	वर््ष 2023 मेें यूनेस््कको हेरिटेज कमेटी द्वारा ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट 

बैरियर रीफ को "संकतग्रस््त" साइट के रूप मेें सूचीबद्ध करने 
मेें प्रतिबद्धता नहीीं दिखाई, किंतु चेतावनी दी कि विश्व की 
सबसे बड़़ी प्रवाल भित्ति पारिस््थथितिकी तंत्र प्रदूषण एवं 
महासागरोों के गर््म होने से "गंभीर रूप से संकतग्रस््त" मेें है।

z	 ग्रेट बैरियर रीफ मेें पहली बार वर््ष 1998 मेें बड़़े पैमाने पर विरंजन 
देखा गया, इसके बाद वर््ष 2002, 2016, 2017, 2020, 2022 
और 2024 मेें विरंजन की घटनाएँ देखी गई।
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ग्रेट बैरियर रीफ मेें प्रवाल विरंजन मेें कौन-से कारक योगदान दे रहे हैैं?
z	 तापमान तनाव: 

�	जल का अधिक तापमान प्रवाल विरंजन की घटना मेें वृद्धि कर सकता है, जिससे प्रवाल अपने ऊतकोों मेें रहने वाले शैवाल (ज़ूक््ससैन््थथेला) 
को बाहर निकाल देते हैैं और सफेद रंग मेें परिवर््ततित हो जाते हैैं।
�	दीर््घकाल तक सागर की सतह का तापमान औसत से अधिक होने के कारण प्रवाल पर तापमान तनाव उत््पन्न होता है, जिससे विरंजन 

की घटना मेें वृद्धि होती है।
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�	विरंजित प्रवाल मृत नहीीं होते, बल््ककि संवेदनशील हैैं और 
कुपोषण तथा रोग से ग्रस््त है। लगातार तापमान तनाव प्रवाल 
मृत््ययु का कारण बन सकता है।

z	 जलवायु परिवर््तन का प्रभाव:
�	जलवायु परिवर््तन क कारण समुद्र का तापमान बढ़ने से तनाव 

और मृत््ययु दर के प्रति प्रवाल की संवेदनशीलता बढ़ जाती है, 
जिससे अल नीनो स््थथितियोों के कारण विश्व स््तर पर बड़़े 
पैमाने पर विरंजन की घटनाएँ होती हैैं।

z	 अन््य पर््ययावरणीय तनाव:
�	जल का कम तापमान, प्रदूषण, अपवाह और अत््यधिक निम््न 

ज्वार भी प्रवाल विरंजन को प्रेरित कर सकते हैैं, जो इस घटना 
की बहुमुखी प्रकृति को उजागर करता है।

z	 शैवाल संबंध:
�	प्रवाल विरंजन तब होता है, जब प्रवालोों और शैवाल के बीच 

सहजीवी संबंध बाधित हो जाता है, जिससे प्रवाल के पोषण 
स्रोत पर असर पड़ता है तथा वे रोग के प्रति संवेदनशील हो 
जाते हैैं।

प्रवाल विरंजन के निहितार््थ क््यया हैैं?
z	 पारिस््थथितिक प्रभाव: 

�	प्रवाल भित्ति (जिन््हेें समुद्र का वर््षषावन भी कहा जाता है) 
महत्तत्वपरू््ण पारिस््थथितिक ततं्र हैैं जो समुद्री जीवन की एक 
विविध शृृंखला का समर््थन करते हैैं। प्रवाल विरंजन स ेनिवास 
स््थथान और जवैविविधता का नुकसान हो सकता है, जिससे 
मछलियोों की आबादी, समदु्री पौधे तथा अन््य जीव प्रभावित हो 
सकते हैैं जो जीवित रहन ेके लिय ेमूगंा चट्टानोों पर निर््भर हैैं।
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z	 आर््थथिक परिणाम: 
�	प्रवाल भित्ति तटीय सुरक्षा, पर््यटन और मत््स््य पालन के लिये 

महत्तत्वपूर््ण हैैं। प्रवाल भित्ति पारिस््थथितिकी तंत्र समाज को प्रति 
वर््ष 375 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल््य के संसाधन और 
सेवाएँ प्रदान करता है। विरंजन के कारण प्रवाल भित्ति के 
क्षरण से आर््थथिक परिणाम हो सकते हैैं, जिससे पर््यटन और 
मछली पकड़ने जैसे उद्योग प्रभावित हो सकते हैैं, जो स््वस््थ 
चट्टान पारिस््थथितिकी तंत्र पर निर््भर हैैं।

z	 खाद्य सुरक्षा: 
�	प्रवाल भित्ति दुनिया भर मेें लाखोों लोगोों को भोजन और 

आजीविका प्रदान करती हैैं। प्रवाल विरंजन से समुद्री भोजन 
की उपलब््धता को खतरा है और मछली पकड़ने और चट्टान 
से संबंधित पर््यटन पर निर््भर समुदायोों की आजीविका बाधित 
हो सकती है।

z	 जलवायु परिवर््तन संकेतक:
�	प्रवाल विरंजन समुद्री पारिस््थथितिक तंत्र पर जलवायु परिवर््तन 

के प्रभावोों के एक दृश््य संकेतक के रूप मेें कार््य करता है।

z	 पारिस््थथितिकी तंत्र सेवाओं की हानि:
�	प्रवाल भित्तियाँ आवश््यक पारिस््थथितिकी तंत्र सेवाएँ प्रदान 

करती हैैं, जिनमेें तटरेखा संरक्षण, पोषक चक्रण और कार््बन 
पृथक्करण शामिल हैैं।

�	विरंजन से इन सेवाओं को प्रदान करने के लिये चट्टानोों की 
क्षमता कम हो जाती है, जिससे समुद्री पारिस््थथितिक तंत्र और 
तटीय समुदायोों का समग्र स््ववास््थ््य प्रभावित होता है।

मानव-पशु संघर््ष
चर््चचा मेें क््योों?

पशुओं के हमलोों से लगातार हो रही मौतोों और उन पर बढ़ते गुस््ससे 
के बीच, केरल ने मानव-पशु संघर््ष को राज््य-विशिष्ट आपदा घोषित 
कर दिया है।
z	 यह घोषणा एक महत्तत्वपूर््ण बदलाव का संकेत देती है कि सरकार 

इस महत्तत्वपूर््ण मुद्दे को कैसे संबोधित करती है, इसमेें शामिल 
ज़िम््ममेदारियोों और अधिकारियोों को बदल दिया जाता है।

राज््य-विशिष्ट आपदा के रूप मेें राज््य मानव-पशु संघर््ष को कैसे नियंत्रण करते हैैं?
स््थथिति वर््तमान प्रबंधन प्रस््ततावित परिवर््तन (राज््य विशिष्ट आपदा)

उत्तरदायित््व वन््यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत वन 
विभाग।

आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत राज््य आपदा 
प्रबंधन प्राधिकरण

निर््णयदाता अधिकारी मुख््य वन््यजीव वार््डन राज््य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (राज््य स््तर पर 
मुख््यमंत्री)

ज़िला स््तरीय प्राधिकरण ज़िला कलेक््टर कार््यकारी मजिस्ट्रेट के रूप मेें ज़िला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध््यक्ष के रूप मेें 
ज़िला कलेक््टर

हस््तक्षेप क्षमता वन््यजीव संरक्षण अधिनियम द्वारा सीमित आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत निर््णणायक 
कार््रवाई करने की शक्तियोों मंप वृद्धि

न््ययायिक निरीक्षण वन््यजीव कानूनोों के तहत निर््णयोों पर न््ययायालय  मेें 
प्रश्न उठाए जा सकते हैैं

आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानोों के कारण 
सीमित न््ययायिक हस््तक्षेप

न््ययायालयोों का क्षेत्राधिकार न््ययायालय प्रासंगिक वन््यजीव कानूनोों के तहत मुकदमोों 
पर विचार कर सकती हैैं

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2025 (धारा 71) के तहत 
कार््रवाई से संबंधित मुकदमोों पर केवल उच्चतम 
न््ययायालय या उच्च न््ययायालय ही विचार कर सकता है।

मानदंडोों को ओवरराइड करने 
की क्षमता

वन््यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत सीमित घोषित आपदा अवधि के दौरान वन््यजीव कानूनोों 
सहित अन््य मानदंडोों को समाप््त करने का अधिकार 
(धारा 72 के तहत)

z	 आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 71 के अनुसार, कोई  भी न््ययायालय  (उच्चतम न््ययायालय या उच्च न््ययायालय को छोड़कर) को इस अधिनियम 
द्वारा प्रदत्त किसी भी शक्ति के अनुसरण मेें संबंधित अधिकारियोों द्वारा किये गए किसी भी मामले के संबंध मेें किसी भी मुकदमे या कार््यवाही पर 
विचार करने का अधिकार क्षेत्र नहीीं होगा।
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�	अधिनियम की धारा 72 मेें कहा गया है कि इस अधिनियम 
के प्रावधानोों का आपदा घोषित होने की विशिष्ट अवधि के 
दौरान किसी अन््य कानून पर अत््यधिक प्रभाव पड़़ेगा।

z	 अन््य राज््य-विशिष्ट आपदाएँ:
�	वर््ष 2015 मेें ओडिशा ने सर््पदंश को राज््य-विशिष्ट आपदा 

घोषित किया।
�	वर््ष 2020 मेें केरल ने कोविड-19 को राज््य विशिष्ट आपदा 

घोषित किया।
�	इसके अतिरिक्त वर््ष 2019 मेें हीट वेव, सनबर््न और 

सनस्ट्रोक, वर््ष 2017 मेें साॅइल पाइपिंग की परिघटना 
और वर््ष 2015 मेें आकाशीय बिजली/तड़़ित तथा तटीय 
क्षरण को भी राज््य-विशिष्ट आपदा घोषित किया गया।

मानव-पशु संघर््ष क््यया है?
z	 परिचय:

�	मानव-पशु संघर््ष उन स््थथितियोों को संदर््भभित करता है जहाँ 
मानव गतिविधियोों, जैसे कि कृषि, बुनियादी ढाँचे का विकास 
अथवा संसाधन निष््कर््षण, मेें वन््य पशुओं के साथ संघर््ष की 
स््थथिति होती हैैं, इसकी वजह से मानव एवं पशुओं दोनोों के 
लिये नकारात््मक परिणाम सामने आते हैैं।

z	 प्रभाव:
�	आर््थथिक क्षति: मानव-पशु संघर््ष के परिणामस््वरूप लोगोों 

विशेष रूप से किसानोों और पशुपालकोों की आर््थथिक क्षति हो 
सकती है। वन््य पशु फसलोों को नष्ट कर सकते हैैं, बुनियादी 
ढाँचे को नुकसान पहुुँचा सकते हैैं तथा पशुधन को हानि पहुुँचा 
सकते हैैं जिससे वित्तीय कठिनाई हो सकती है।

�	मानव सुरक्षा के लिये खतरा: जंगली जानवर मानव सुरक्षा के 
लिये खतरा उत््पन्न कर सकते हैैं, खासकर उन क्षेत्ररों मेें जहाँ 
मानव और वन््यजीव सह-अस््ततित््व मेें रहते हैैं। शेर, बाघ और 
भालू जैसे बड़़े शिकारियोों के हमलोों के परिणामस््वरूप गंभीर 
चोट या मृत््ययु हो सकती है। 

�	पारिस््थथितिक क्षति: मानव-पशु संघर््ष पर््ययावरण पर नकारात््मक 
प्रभाव डाल सकता है। उदाहरण के लिये, यदि मानव शिकारी-
पशुओं को मारते हैैं तो शिकार-पशुओं की आबादी मेें वृद्धि हो 
सकती है, जो पारिस््थथितिक असंतुलन का कारण बन सकती 
है। 

�	संरक्षण चुनौतियाँ: मानव-पशु संघर््ष भी संरक्षण प्रयासोों के 
लिये एक चुनौती उत््पन्न कर सकता है, क््योोंकि इससे 
वन््यजीवोों की नकारात््मक धारणा हो सकती हैैं तथा संरक्षण 
उपायोों को लागू करना कठिन हो सकता है। 

�	मनोवैज्ञानिक प्रभाव: मानव-पशु संघर््ष का लोगोों पर 
मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी हो सकता है, विशेष रूप से उन लोगोों 
पर जिन््होोंने हमलोों या संपत्ति के नुकसान का अनुभव किया 
है। यह भय, चिंता और आघात का कारण बन सकता है।

मानव-पशु संघर््ष की रोकथाम करने के लिये कौन-सी 
रणनीतियाँ लागू की जा सकती हैैं?
z	 पर््ययावास प्रबंधन:

�	वन््यजीवोों के लिये प्राकृतिक आवासोों की सुरक्षा और बहाली 
से भोजन तथा आश्रय की तलाश मेें मानव बस््ततियोों मेें प्रवेश 
करने की उनकी आवश््यकता कम हो सकती है।

�	इसमेें वन््यजीव गलियारे निर््ममित करना, संरक्षित क्षेत्ररों की 
स््थथापना करना और सतत् भूमि-उपयोग प्रथाओं को लागू 
करना शामिल हो सकता है।

z	 फसल सुरक्षा के उपाय:
�	बाड़ व््यवस््थथा, पशुओं को भयभीत करने वाले उपकरण और 

फसल विविधीकरण जैसी विधियोों से फसलोों को वन््यजीवोों 
द्वारा की जाने वाली क्षति से बचाया जा सकता है जिससे 
किसानोों का आर््थथिक नुकसान कम हो सकता है।

z	 त््वरित चेतावनी प्रणाली:
�	त््वरित चेतावनी प्रणालियोों का विकास और कार््ययान््वन जैसे 

समुदायोों को निकटवर्ती वन््यजीवोों की उपस््थथिति के बारे मेें 
सचेत करना, मानव-वन््यजीव संघर््ष की रोकथाम करने एवं 
मानव सुरक्षा के सम््ममुख खतरोों को कम करने मेें मदद कर 
सकता है।

z	 सामुदायिक सहभागिता एवं शिक्षा:
�	स््थथानीय समुदायोों को वन््यजीवोों के साथ सहअस््ततित््व के बारे 

मेें शिक्षित करना, संरक्षण के महत्तत्व के संबंध मेें जागरूकता 
बढ़़ाना और संघर््ष समाधान तकनीकोों मेें प्रशिक्षण प्रदान करने 
से वन््य पशुओं के प्रति अधिक समझ तथा सहिष््णणुता को 
बढ़़ावा मिल सकता है।

z	 संघर््ष समाधान तंत्र:
�	वन््यजीव संघर््ष प्रतिक्रिया दल अथवा हॉटलाइन जैसे संघर््ष 

समाधान तंत्र स््थथापित करने से समय पर निर््णय करने की 
सुविधा मिल सकती है और मनुष््योों एवं पशुओं के बीच संघर््ष 
को कम किया जा सकता है।

मानव-पशु संघर््ष से निपटने के लिये सरकारी उपाय क््यया 
हैैं?
z	 वन््यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: यह अधिनियम 

गतिविधियोों, शिकार पर प्रतिबंध, वन््यजीव आवासोों की सुरक्षा 
और प्रबंधन तथा संरक्षित क्षेत्ररों की स््थथापना आदि के लिये कानूनी 
ढाँचा प्रदान करता है।
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z	 जैविक विविधता अधिनियम, 2002: भारत, जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र कन््वेेंशन का एक हिस््ससा है। यह सुनिश्चित करता है कि जैविक 
विविधता अधिनियम वनोों और वन््यजीवोों से संबंधित मौजूदा कानूनोों का खंडन करने के बजाय पूरक है।

z	 राष्ट्रीय वन््यजीव कार््य योजना (2002-2016): यह संरक्षित क्षेत्र नेटवर््क को मज़बूत करने और बढ़़ाने, लुप््तप्राय वन््यजीवोों तथा उनके 
आवासोों के संरक्षण, वन््यजीव उत््पपादोों मेें व््ययापार को नियंत्रित करने एवं अनुसंधान, शिक्षा व प्रशिक्षण पर केेंद्रित है।

z	 प्रोजेक््ट टाइगर: प्रोजेक््ट टाइगर एक केेंद्र प्रायोजित योजना है, जो वर््ष 1973 मेें शुरू की गई थी। यह देश के राष्ट्रीय उद्यानोों मेें बाघोों के लिये 
आश्रय प्रदान करती है।

z	 हाथी परियोजना: यह एक केेंद्र प्रायोजित योजना है और हाथियोों, उनके आवासोों तथा गलियारोों की सुरक्षा के लिये फरवरी 1992 मेें शुरू की 
गई थी।

z	 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण: यह अपनी विकास योजनाओं और परियोजनाओं मेें आपदा की रोकथाम या इसके प्रभावोों को कम करने 
के उपायोों को एकीकृत करने के उद्देश््य से केेंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयोों या विभागोों द्वारा पालन किये जाने वाले दिशा-निर्देश निर््धधारित करता 
है।

टाइगर रिज़र््व मेें टाइगर सफारी
चर््चचा मेें क््योों? 

सर्वोच्च न््ययायालय ने कॉर्बेट टाइगर रिज़र््व के बफर क्षेत्र मेें उत्तराखंड के पखराऊ मेें टाइगर सफारी की स््थथापना को मंज़ूरी देने के प्रति झुकाव 
व््यक्त किया।
z	 न््ययायालय  ने रेखांकित किया, कि सफारी पार््क केवल स््थथानीय रूप से संकटग्रस््त, संघर््षरत या अनाथ बाघोों के लिये हैैं, चिड़़ियाघरोों से बचाए 

गए बाघोों के लिये नहीीं।
z	 अदालत ने केेंद्रीय अन््ववेषण ब््ययूरो (CBI) को CTR के अंदर कथित अनियमितताओं की जाँच पूरी करने के लिये तीन महीने की समय-सीमा 

दी गई है ।
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टिप््पणी:
z	 वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2023 को चुनौती देने वाले मामले से संबंधित अपने अंतरिम आदेश मेें, उच्चतम न््ययायालय ने कहा, कि किसी 

भी सरकार या प्राधिकरण द्वारा चिड़़ियाघर या सफारी के निर््ममाण को सर्वोच्च न््ययायालय  से अंतिम मंजूरी लेनी होगी।

टाइगर सफारी:
z	 परिचय: 

�	टाइगर सफारी बाघोों को उनके प्राकृतिक आवास मेें देखने के लिये चलाया जाने वाला एक अभियान है।
�	ये सफारियाँ सामान््यतः राष्ट्रीय उद्यान और वन््यजीव अभयारण््य जैसे संरक्षित क्षेत्ररों मेें होती हैैं, विशेषतः भारत मेें, जिसमे  विश्व की 70% 

से अधिक जंगली बाघोों की आबादी पाई जाती है।
z	 परिभाषा: 

�	वन््यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 मेें "टाइगर सफारी" को परिभाषित नहीीं किया गया है।
�	इस अधिनियम मेें कहा गया है कि “अभयारण््य के अंदर वाणिज््ययिक पर््यटक लॉज, होटल, चिड़़ियाघर और सफारी पार््क का कोई भी 

निर््ममाण इस अधिनियम के तहत गठित राष्ट्रीय वन््य जीव बोर््ड की पूर््व मंज़ूरी के बिना नहीीं किया जाएगा।
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z	 स््थथापना:         
�	बाघ सफारी की अवधारणा को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण 

प्राधिकरण द्वारा पर््यटन के लिये वर््ष 2012 के दिशा-निर्देशोों मेें 
प्रस््ततुत किया गया था, जिससे बाघ अभयारण््योों के बफर क्षेत्ररों 
मेें ऐसे प्रतिष्ठानोों की अनुमति दी गई थी।

�	वर््ष 2016 के NTCA दिशा-निर्देशोों मेें घायल, संघर््षरत या 
अनाथ बाघोों के लिये बाघ अभयारण््योों के बफर एवं सीमांत 
क्षेत्ररों मेें "टाइगर सफारी" की स््थथापना की अनुमति दी, इसमेें 
यह शर््त रखी गई कि चिड़़ियाघरोों से कोई बाघ शामिल नहीीं 
किया जाना चाहिये।

�	वर््ष 2019 मेें NTCA ने बाघ सफारी के लिये चिड़़ियाघरोों 
से जानवरोों को लाने की अनुमति दी, जिससे केेंद्रीय चिड़़ियाघर 
प्राधिकरण को इन जानवरोों का चयन करने का अधिकार मिल 
गया।

z	 आवश््यकताएँ:
�	वर््ष 2012 NTCA दिशा-निर्देशोों के तहत बाघ अभयारण््योों 

के अंदर पर््यटन दबाव को कम करने की रणनीति के रूप मेें 
सफारी पार्ककों का समर््थन किया।

�	ऐसे जानवरोों को दूर के चिड़़ियाघरोों मेें स््थथानांतरित करने का 
विरोध किया जा रहा है जो जंगल के लिये उपयुक्त नहीीं हैैं जैसे 
कि घायल, अनाथ या संघर््षरत जानवर।

�	सफारी पार््क ऐसे जानवरोों को उनके प्राकृतिक वातावरण मेें 
रखने का एक तरीका प्रदान करते हैैं।

�	स््थथानीय समुदायोों की आजीविका की आवश््यकताओं का 
समर््थन करने वाली गतिविधियोों को समायोजित करने के लिये 
बफर क्षेत्ररों को नामित किया गया था।

�	सफारी पार््क आय सृजित करने के साथ बाघ संरक्षण हेतु 
स््थथानीय समर््थन को बढ़़ावा देने मेें योगदान करते हैैं।

z	 चिंताएँ:
�	चिड़़ियाघर के बाघोों अथवा बाघोों के आवास के भीतर अन््य 

बंदी जंतुओं को रखने से वन््य बाघोों और अन््य वन््यजीवोों मेें 
बीमारी के संचरण का जोखिम होता है।

�	बंदी जंतुओं को अलग-अलग स््थथानोों पर बंदी बनाकर रखने 
से उनकी बंदी स््थथिति मेें कोई बदलाव नहीीं आता है। रिज़र््व 
मेें “संरक्षित/बचाए गए” बाघोों के लिये सफारी पार््क बनाना 
समग्र रूप से इस प्रजाति के संरक्षण की तुलना मेें वैयक्तिक 
बाघोों के कल््ययाण पर अधिक ध््ययान केेंद्रित करना दर््शशाता है 
जिससे प्राकृतिक आवास प्रबह्वित हो सकते हैैं।
�	सफारी पार्ककों मेें "संरक्षित/बचाए गए" बाघोों को प्रदर््शशित 

करने की अवधारणा संकटग्रस््त जंतुओं को सार््वजनिक 
दृश््य से दूर रखने के मानदंड से भिन्न है।

�	वर््ष 2016 के दिशा-निर्देश मेें इस संबंध मेें उल्लिखित है 
कि सफारी पार्ककों मेें प््ललेसमेेंट से पहले प्रत््ययेक "संरक्षित/
उपचारित जंतु" के लिये NTCA द्वारा मूल््ययाांकन 
अनिवार््य था।

�	सर्वोच्च न््ययायालय ने निर््णय किया कि NTCA की टाइगर 
सफारी को अनिवार््य रूप से बाघ अभयारण््योों के भीतर 
चिड़़ियाघर के रूप मेें व््ययाख््यया करना बाघ संरक्षण के उद्देश््य 
के विपरीत है।

�	अभयारण््योों मेें बाघोों के समीप पर््यटकोों की संख््यया को कम 
करने के प्रयास विफल रहे हैैं क््योोंकि नए सफारी मार््ग और 
भी अधिक पर््यटकोों को आकर््षषित करते हैैं।

कार्बेट टाइगर रिज़र््व:
z	 परिचय:

�	यह उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले मेें अवस््थथित है। वर््ष 1973 
मेें प्रोजेक््ट टाइगर की शुरुआत कॉर्बेट नेशनल पार््क (भारत 
का पहला राष्ट्रीय उद्यान) मेें हुई थी, जो कि कॉर्बेट टाइगर 
रिज़र््व का एक हिस््ससा है।
�	इस राष्ट्रीय उद्यान की स््थथापना वर््ष 1936 मेें हैली 

नेशनल पार््क के रूप मेें की गई थी जिसका उद्देश््य 
लुप््तप्राय बंगाल टाइगर का संरक्षण करना था।

�	इसके मुख््य क्षेत्र मेें कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जबकि बफर ज़ोन 
मेें आरक्षित वन और साथ ही सोन नदी वन््यजीव अभयारण््य 
शामिल हैैं।

�	रिज़र््व का पूरा क्षेत्र पहाड़़ी है और यह शिवालिक तथा बाह्य 
हिमालय भू-वैज्ञानिक प््राांतोों के अंतर््गत आता है।

�	रामगंगा, सोननदी, मंडल, पालेन और कोसी, रिज़र््व से होकर 
बहने वाली प्रमुख नदियाँ हैैं।

z	 उत्तराखंड के अन््य प्रमुख संरक्षित क्षेत्र:
�	नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान
�	फूलोों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान

�	फूलोों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान और नंदा देवी राष्ट्रीय 
उद्यान एक साथ यूनेस््कको विश्व धरोहर स््थल हैैं।

�	राजाजी राष्ट्रीय उद्यान
�	गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान

राजाजी राष्ट्रीय उद्यान
z	 परिचय: 

�	पृष्ठभूमि: उत्तराखंड मेें तीन अभयारण््योों अर््थथात् राजाजी, 
मोतीचूर एवं चीला को एक बड़़े संरक्षित क्षेत्र मेें मिला दिया 
गया और प्रसिद्ध स््वतंत्रता सेनानी सी. राजगोपालाचारी के 
नाम पर वर््ष 1983 मेें राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम दिया 
गया; लोकप्रिय रूप से "राजाजी" के नाम से जाने जाते हैैं।



www.drishtiias.com/hindi करेेंट अपडेट‍्स (संग्रह) मार््च भाग-1 || 2024    102

नोट :

�	विशेषताएँ:
�	यह क्षेत्र एशियाई हाथियोों के निवास स््थथान की उत्तर 

पश्चिमी सीमा है।
�	वन प्रकारोों मेें साल वन, नदी तटीय वन, चौड़़ी पत्ती 

वाले मिश्रित वन, झाड़़ियाँ और घास वाले वन शामिल 
हैैं।

�	वर््ष 2015 मेें इसे टाइगर रिज़र््व घोषित किया गया था।
�	यह शीतकाल मेें वन गुज्जर जनजातियोों का निवास स््थथान 

है।

आगे की राह
z	 रोग संचरण जोखिमोों को संबोधित करना: बंदी जानवरोों को बाघ 

के आवासोों मेें लाने से पहले उनकी कड़़ी स््ववास््थ््य जाँच और 
संगरोध प्रोटोकॉल लागू करना।

z	 कल््ययाण तथा संरक्षण को संतुलित करना: दिशा-निर्देश एवं 
प्रबंधन योजनाओं को विकसित करना जो प्रजातियोों के संरक्षण को 
प्राथमिकता देें और जानवरोों के कल््ययाण पर विचार करते हुए 
प्राकृतिक आवासोों मेें व््यवधान को कम करेें।

z	 निरीक्षण तथा मूल््ययाांकन को बढ़़ाना: वर््ष 2016 के दिशा-
निर्देशोों मेें उल्लिखित सतर््क दृष्टिकोण के आधार पर निगरानी एवं 
मूल््ययाांकन तंत्र को मज़बूत करना और साथ ही यह भी सुनिश्चित 
करना कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) सफारी 
पार्ककों मेें उनके प््ललेसमेेंट को मंज़ूरी देने से पहले प्रत््ययेक "संरक्षित 
एवं उपचारित जानवरोों" का गहन मूल््ययाांकन करता है।

z	 संरक्षण लक्षष्ययों के साथ संरेखित करना: संरक्षण संगठनोों, 
सरकारी एजेेंसियोों तथा कानूनी अधिकारियोों के बीच संवाद को 
बढ़़ावा देना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नीतियाँ एवं 
प्रथाएँ नैतिक मानकोों को बनाए रखते हुए दीर््घकालिक संरक्षण 
प्रयासोों का समर््थन करती हैैं।

z	 सतत् पर््यटन प्रबंधन: बाघ अभयारण््योों पर पर््यटकोों की भीड़ के 
प्रभाव को कम करने के लिये स््थथायी पर््यटन प्रथाओं को लागू 
करेें। आगंतुक यातायात को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने 
हेतु आगंतुक कोटा, विविध पर््यटक गतिविधियोों और बेहतर 
बुनियादी ढाँचे जैसे विकल््पोों का पता लगाएँ।
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ताँबे की मांग मेें वृद्धि
चर््चचा मेें क््योों?

जैसे ही वित्त वर््ष 2013 मेें ताँबे की मांग मेें सालाना 16% की 
वृद्धि हुई, नीति निर््ममाताओं और निगमोों ने आर््थथिक विकास को गति देने 
मेें ताँबे की महत्तत्वपूर््ण भूमिका पर अपना ध््ययान केेंद्रित किया है।

ताँबे से संबंधित प्रमुख तथ््य क््यया हैैं?
z	 परिचय: ताँबा एक आघातवर््धनीय, तन््य धातु है जो अपनी 

उत््ककृष्ट ताप और विद्युत चालकता के लिये जाना जाता है। इसमेें 
संक्षारण प्रतिरोध और रोगाणुरोधी गुण होते हैैं।
�	आघातवर््धनीयता किसी पदार््थ को संकुचित करने या बिना 

टूट-दरार की पतली शीट मेें परिवर््ततित करने की क्षमता को 
संदर््भभित करता है।

�	तन््यता किसी पदार््थ का वह गुण है जिसमेें वह अपनी शक्ति/
गुण खोए बिना या टूटे बिना एक पतले तार के रूप मेें खीींचने 
की अनुमति देता है।

z	 अनुप्रयोग: इसका व््ययापक रूप से निर््ममाण, उपभोक्ता टिकाऊ 
वस््ततुएँ, परिवहन और औद्योगिक विनिर््ममाण मेें उपयोग किया जाता 
है।
�	यह सौर पैनलोों, इलेक्ट्रिक वाहनोों और ऊर््जजा-कुशल मोटरोों 

जैसी स््वच््छ ऊर््जजा प्रौद्योगिकियोों का भी अभिन्न अंग है।
�	यह 100% पुनर््चक्रण योग््य धातु है (एक चक्रीय अर््थव््यवस््थथा 

के लिये अनुमति देता है)।
z	 व््ययाप््तति/उपस््थथिति एवं संरचना: यह प्राकृतिक रूप से भू-पर््पटी 

मेें विभिन्न रूपोों मेें पाया जाता है।
�	यह सल््फफाइड निक्षेप मेें (चेल््ककोपाइराइट, बोर््ननाइट, 

चेल््ककोसाइट, कोवेलाइट के रूप मेें), कार्बोनेट निक्षेप मेें 
(अज़ूराइट और मैलाकाइट के रूप मेें), सिलिकेट निक्षेप मेें 
(क्राइसीकोला और डायोप््टटेज़ के रूप मेें) और शुद्ध ताँबे के 
रूप मेें पाया जा सकता है।

�	अधिकांश वाणिज््ययिक ताँबे के अयस््क भंडार मेें औसतन 
0.8% ताँबा पाया जाता है जबकि भारत मेें ताँबे के अयस््क 
मेें यह औसत मात्रा लगभग 1% होती है।

z	 खनन विधियाँ: ताँबे के खनन की दो प्राथमिक विधियाँ हैैं जिनमेें 
विवृत खनन (Open-Pit) और भूमिगत खनन शामिल हैैं।
�	ताँबे का खनन प्रमुख रूप से विवृत खनन से संबंधित है। कुल 

वैश्विक ताँबा खनन मेें विवृत खनन का योगदान 80% है।

z	 भारत मेें ताँबे के भंडार: ताँबे के भंडार मुख््य रूप से सिंहभूम 
(झारखंड), बालाघाट (मध््य प्रदेश) और झुंझुनू तथा अलवर 
(राजस््थथान) ज़िलोों मेें स््थथित हैैं।
�	अग््ननिगुंडला (आंध्र प्रदेश), चित्रदुर््ग और हसन (कर््ननाटक) 

तथा दक्षिण अर्कोट (तमिलनाडु) जैसे ज़िलोों मेें ताँबे के लघु 
भंडार पाए जाते हैैं।

z	 भारत की ताँबे की मांग: विभिन्न बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं, 
नवीकरणीय ऊर््जजा पहल और शहरीकरण के कारण भारत मेें ताँबे 
की मांग बढ़ रही है।
�	इसके बावजूद सीमित घरेलू भंडार के कारण भारत ताँबे के 

आयात पर अत््यधिक निर््भर है।
�	इसका समाधान करने के लिये सरकार स््ममेल््टरोों और 

रिफाइनरियोों मेें निवेश को प्रोत््ससाहन प्रदान कर रही है जबकि 
भारतीय मूल की कंपनियाँ स््थथिर आपूर््तति सुनिश्चित करने तथा 
अंतर््रराष्ट्रीय बाज़ारोों पर निर््भरता कम करने के लिये विदेशोों मेें 
ताँबे की खदानोों का क्रय कर रही हैैं।
�	हाल ही मेें खान मंत्रालय ने दक्षिणी अफ्रीकी देश मेें 

संभावित ताँबे की खोज और खनन परियोजनाओं पर 
चर््चचा करने के लिये ताँबा समृद्ध जाम््बबिया मेें एक 
भारतीय उद्योग प्रतिनिधिमंडल भेजने का प्रस््तताव दिया।

�	ताँबे की महत्ता को पहचानते हुए, सरकार ने आयात निर््भरता 
को कम करने की आवश््यकता पर प्रकाश डालते हुए इसे 
महत्तत्वपूर््ण खनिजोों की सूची मेें शामिल किया है।

z	 हिंदुस््ततान कॉपर लिमिटेड (HCL): कंपनी अधिनियम के 
तहत वर््ष 1967 मेें स््थथापित यह भारत सरकार के खान मंत्रालय के 
अधीन संचालित श्रेणी-I का मिनीरत््न उद्यम है।

Hkwxksy
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�	इसका गठन राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड की ताँबे 
की सभी खोज और दोहन परियोजनाओं को समेकित करने 
के लिये किया गया था।

�	HCL भारत की एकमात्र उर््ध्ववा कार एकीकृत (Verti-
cally Integrated) ताँबा उत््पपादक कंपनी है।

z	 ताँबे के प्रमुख अनुप्रयोग:
�	आर््थथिक संकेतक के रूप मेें ताँबा: ताँबे की कीमतेें मांग तथा 

आपूर््तति की गतिशीलता, मौद्रिक बाज़ार एवं सट्टेबाज़ी को 
दर््शशाती हैैं, जिससे यह एक वैश्विक आर््थथिक संकेतक बन 
जाता है।
�	क्षेत्र-विशिष्ट वस््ततुओं के विपरीत ताँबा सभी आर््थथिक 

क्षेत्ररों मेें अभिन्न अंग है।

�	ऊर््जजा दक्षता के लिये ताँबा: इमारतोों मेें ऊर््जजा दक्षता को बढ़़ावा 
देने के लिये ताँबा महत्तत्वपूर््ण भूमिका निभाता है।
�	इसकी उत््ककृष्ट तापीय एवं विद्युत चालकता इसे वायरिंग, 

हीट एक््सचेेंजर््स के साथ-साथ छत के लिये आदर््श भी 
बनाती है, जिससे हीटिंग, कूलिंग एवं प्रकाश व््यवस््थथा 
के लिये ऊर््जजा की खपत कम हो जाती है।

�	ताबँा इमारत की ऊर््जजा की आवश््यकता को कम करके 
अधिक सतत् भविष््य के लिये योगदान प्रदान कर सकता है।

नोट:
z	 विश्व के कुल ताँबा उत््पपादन के 27 प्रतिशत के साथ, चिली 

विश्व मेें अग्रणी उत््पपादक है। विश्व की दो सबसे बड़़ी खदानेें, 
एस््ककोन््डडिडो तथा कोलाहुआसी दोनोों ही चिली मेें ही स््थथित हैैं।

nnn



105    करेेंट अपडेट‍्स (संग्रह) मार््च भाग-1 || 2024 www.drishtiias.com/hindi

नोट :

दुर््लभ रोग दिवस 2024
चर््चचा मेें क््योों? 

हाल ही मेें फरवरी के आखिरी दिन दुर््लभ रोग दिवस मनाया गया। 
यह अंतर््रराष्ट्रीय जागरूकता दिवस दुर््लभ रोगोों और रोगियोों व उनके 
परिजनोों पर उनके महत्तत्वपूर््ण प्रभाव के बारे मेें जागरूकता बढ़़ाने के 
लिये समर््पपित है।
दुर््लभ रोग दिवस क््यया है?
z	 दुर््लभ रोग दिवस एक विश्व स््तर पर समन््ववित आंदोलन है जो 

दुर््लभ बीमारियोों वाले व््यक्तियोों के लिये सामाजिक अवसर, 
स््ववास््थ््य देखभाल, निदान एवं उपचार तक पहुुँच मेें समता 
सुनिश्चित करने की दिशा मेें समर््पपित है।

z	 दुर््लभ रोग दिवस- 2024 का विषय "Share Your 
Colours" है, जो सहयोग और समर््थन पर बल देता है।

z	 इसकी स््थथापना वर््ष 2008 मेें हुई थी और यह प्रतिवर््ष 28 फरवरी 
(या लीप वर््ष मेें 29 फरवरी) को मनाया जाता था। दुर््लभ रोग 
दिवस का समन््वय यूरोपीय दुर््लभ रोग संगठन (European 
Organisation for Rare Diseases- 
EURORDIS) और 65 से अधिक राष्ट्रीय गठबंधन रोगी 
संगठन भागीदारोों द्वारा किया जाता है।

z	 यह स््थथानीय, राष्ट्रीय और अंतर््रराष्ट्रीय स््तर पर दुर््लभ रोग के 
प्रबंधन कार््य के लिये एक केेंद्र बिंदु के रूप मेें कार््य करता है, 
जिसमेें व््यक्तियोों, परिवारोों, देखभाल करने वालोों, स््ववास््थ््य 
देखभाल पेशेवरोों, शोधकर्त्ताओं, नीति निर््ममाताओं, उद्योग 
प्रतिनिधियोों तथा आम जनता को शामिल किया जाता है।

दुर््लभ रोग क््यया है?
z	 परिचय:

�	दुर््लभ रोगोों को सामान््य तौर पर मनुष््य मेें कभी-कभार होने 
वाली बीमारियोों के रूप मेें परिभाषित किया गया है, जिनका 
प्रसार भिन्न-भिन्न देशोों के बीच अलग-अलग होता है।

�	विश्व स््ववास््थ््य संगठन दुर््लभ रोगोों को प्रायः प्रति 1000 
जनसंख््यया पर 1 या उससे कम की व््ययापकता के साथ जीवन 
पर्यंत दुर््बल करने वाली स््थथितियोों के रूप मेें परिभाषित करता 
है।

�	विभिन्न देशोों की अपनी-अपनी परिभाषाएँ हैैं; उदाहरण के 
लिये संयुक्त राज््य अमेरिका 200,000 से कम रोगियोों को 
प्रभावित करने वाली बीमारियोों को दुर््लभ मानता है, जबकि 
यूरोपीय संघ 10,000 लोगोों मेें 5 से अधिक नहीीं होने की 
सीमा निर््धधारित करता है।

�	भारत मेें वर््तमान मेें कोई मानक परिभाषा नहीीं है, लेकिन दुर््लभ 
रोगोों के संगठन भारत (Organisation of Rare 
Diseases India- ORDI) ने सुझाव दिया है कि 
उस बीमारी को दुर््लभ रोग के रूप मेें परिभाषित किया जाना 
चाहिये यदि यह 5,000 लोगोों मेें से 1 या उससे कम को 
प्रभावित करता है।

z	 वैश्विक दुर््लभ रोगोों का बोझ:
�	विश्वभर मेें 30 करोड़ लोग दुर््लभ बीमारियोों से प्रभावित हैैं।
�	दुर््लभ बीमारियाँ लगभग 3.5% से 5.9% आबादी को 

प्रभावित करती हैैं।
�	72% दुर््लभ बीमारियाँ आनुवंशिक होती हैैं, जिनमेें से 7000 

से अधिक मेें विभिन्न विकार और लक्षण देखने को मिलते हैैं।
�	75% दुर््लभ बीमारियाँ बच्चचों को प्रभावित करती हैैं। जिसमेें 

70% दुर््लभ बीमारियोों की शुरुआत उन््हेें बचपन मेें होती है।
z	 दुर््लभ रोगोों के लक्षण और प्रभाव:

�	दुर््लभ बीमारियाँ विकारोों और लक्षणोों की व््ययापक विविधता 
के साथ मौजूद होती हैैं, जो न केवल बीमारियोों के बीच, 
बल््ककि एक ही बीमारी वाले रोगियोों मेें भी भिन्न होती हैैं।

�	दुर््लभ रोगोों की दीर््घकालिक, प्रगतिशील, अपक्षयी और 
जीवन-घातक प्रकृति रोगियोों के जीवन की गुणवत्ता को 
महत्तत्वपूर््ण रूप से प्रभावित करती है।

�	प्रभावी उपचार की कमी रोगियोों और उनके परिवारोों द्वारा सहे 
जाने वाले दर््द तथा पीड़़ा को बढ़़ा देती है।

z	 दुर््लभ रोगोों से ग्रस््त व््यक्तियोों द्वारा सामना की जाने वाली 
चुनौतियाँ:
�	वैज्ञानिक ज्ञान और गुणवत्तापूर््ण जानकारी की कमी के कारण 

निदान मेें विलंब।
�	उपचार और देखभाल तक पहुुँच मेें असमानताओं के कारण 

सामाजिक तथा वित्तीय बोझ पड़ता है।
�	सामान््य लक्षण अंतर््ननिहित दुर््लभ बीमारियोों को छिपा सकते हैैं, 

जिससे प्रारंभिक गलत निदान (misdiagnosis) हो 
सकता है।

�	EURORDIS के अनुसार, दुर््लभ बीमारी के रोगियोों को 
निदान पाने मेें औसतन 5 वर््ष का समय लगता है।
�	दुर््लभ बीमारियोों से पीड़़ित 70% लोग चिकित््ससा होने के 

पश्चात् पुष्टिकारक निदान पाने के लिये 1 वर््ष से अधिक 
समय तक प्रतीक्षा करते हैैं।

lkekftd U;k;
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�	दुर््लभ बीमारी के संकेतोों और लक्षणोों की व््ययाख््यया करने मेें 
चिकित््सकोों की जागरूकता तथा प्रशिक्षण की कमी नैदानिक 
चुनौतियोों मेें योगदान करती है।

भारत मेें दुर््लभ रोगोों का परिदृश््य:
z	 प्रभाव:

�	भारत वैश्विक दुर््लभ रोग के मामलोों मेें से एक तिहाई का 
प्रतिनिधित््व करता है, जिसमेें 450 से अधिक पहचानी गई 
बीमारियाँ शामिल हैैं।

�	इस महत्तत्वपूर््ण प्रसार के बावजूद, जागरूकता, निदान और 
औषधि विकास सीमित होने के कारण भारत मेें दुर््लभ 
बीमारियोों को वृहद स््तर पर अनदेखा किया जाता है।

�	अनुमानतः 8 से 10 करोड़ से अधिक भारतीय दुर््लभ बीमारियोों 
से पीड़़ित हैैं, जिनमेें 75% से अधिक बच्चे हैैं।

z	 नीति और कार््ययान््वयन मेें चुनौतियाँ:
�	स््ववास््थ््य एवं परिवार कल््ययाण मंत्रालय ने वर््ष 2017 मेें दुर््लभ 

बीमारियोों के लिये एक राष्ट्रीय नीति निर््ममाण किया, हालाँकि 
कार््ययान््वयन चुनौतियोों के परिणामस््वरूप वर््ष 2018 मेें इसे 
वापस ले लिया।

�	दुर््लभ रोगोों के लिये संशोधित प्रथम राष्ट्रीय दुर््लभ रोग नीति 
की घोषणा वर््ष 2021 मेें की गई थी, लेकिन समस््ययाएँ अभी 
भी बनी हुई हैैं, जिनमेें दुर््लभ बीमारियोों की अस््पष्ट परिभाषा 
भी शामिल है।

z	 उपचार की पहुुँच और वित्तपोषण:
�	भारत मेें पहचानी गई कुल दुर््लभ बीमारियोों मेें से 50% से भी 

कम का उपचार संभव है तथा मात्र 20 बीमारियोों के लिये 
अनुमोदित उपचार उपलब््ध हैैं।

�	अनुमोदित उपचारोों तक पहुुँच नामित उत््ककृष्टता केेंद्ररों तक ही 
सीमित है, जिनकी संख््यया मात्र 12 है जो असमान रूप से 
वितरित हैैं और इनमेें अमूमन समन््वय की कमी होती है।

�	NPRD दिशा-निर्देश प्रति रोगी सीमित वित्तीय सहायता 
प्रदान करते हैैं जो संपूर््ण जीवन मेें बीमारियोों के प्रबंधन और 
दीर््घघावधि दुर््लभ बीमारियोों के उपचार के लिये अपर््ययाप््त है।

z	 वित्तीय सहायता के उपयोग से संबंधित चुनौतियाँ:
�	हालाँकि दुर््लभ बीमारियोों के उपचार हेतु बजट आवंटन मेें 

वृद्धि हुई है, वर््ष 2023-2024 के लिये संबद्ध विषय हेतु 93 
करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है किंतु यह अभी भी 
अपर््ययाप््त है।

�	उत््ककृष्टता केेंद्ररों के बीच निधि के उपयोग के संबंध मेें स््पष्टता 
का आभाव और असमानताएँ मौजूद हैैं जो संसाधन आवंटन 
मेें अक्षमताओं को उजागर करती हैैं।

�	हालाँकि रोगियोों को तत््ककाल उपचार की आवश््यकता 
होती है किंतु उत््ककृष्टता केेंद्ररों को आवंटित धनराशि का 
51.3% हिस््ससा अप्रयुक्त रहता है।

�	कुछ CoE आवंटित धन का अल््प उपयोग करते हैैं जबकि 
अन््य केेंद्र अपने आवंटित धन का शीघ्रता से उपभोग कर लेते 
हैैं जिससे उपचार तक असमान पहुुँच की स््थथिति उत््पन्न होती 
है।
�	उदाहरणार््थ मुंबई ने 107 रोगियोों मेें से केवल 20 का 

उपचार करते हुए अपने आवंटित धन का पूरा उपभोग 
कर लिया जबकि दिल्ली ने अपने कुल आवंटित धन का 
20% से भी कम हिस््ससा उपयोग किया।

�	उपचार के वित्तपोषण का बोझ अमूमन मरीज़ोों और उनके 
परिवारोों पर पड़ता है तथा सरकारी सहायता अपर््ययाप््त रह 
जाती है।

�	मरीज़ और समर््थनकर्त्ता दुर््लभ बीमारी के उपचार मेें सहायता 
के लिये केेंद्र तथा राज््य दोनोों सरकारोों से सतत् वित्त पोषण 
की मांग करते हैैं।
�	मरीज़ोों के लिये सतत् वित्त पोषण महत्तत्वपूर््ण है, विशेषकर 

उन लोगोों के लिये जिन््होोंने आवंटित धन का उपभोग कर 
लिया है और उपचार जारी रखने के लिये संघर््ष कर रहे 
हैैं।

दुर््लभ बीमारियोों के लिये राष्ट्रीय नीति (NPRD), 
2021
z	 NPRD, 2021 का लक्षष्य दुर््लभ बीमारियोों की व््ययापकता और 

घटनाओं को कम करना है।
z	 इनके उपचार आवश््यकताओं के आधार पर दुर््लभ बीमारियोों को 

तीन समूहोों मेें वर्गीकृत किया गया है: समूह 1, समूह 2 और समूह 
3
�	समूह 1: एक बार उपचार योग््य विकार।
�	समूह 2: अपेक्षाकृत अल््प उपचार लागत के साथ 

दीर््घकालिक/आजीवन उपचार की आवश््यकता वाले रोग।
�	समूह 3: इसके अंतर््गत वे बीमारियाँ शामिल हैैं जिनका 

निश्चित उपचार उपलब््ध है किंतु रोगी चयन और उच्च 
उपचार लागत के संबंध मेें चुनौतियाँ मौजूद हैैं।

z	 NPRD, 2021 राष्ट्रीय आरोग््य निधि के तहत अंब्रेला योजना 
के अतिरिक्त NPRD-2021 मेें उल्लिखित किसी भी दुर््लभ रोग 
के किसी भी समूह से पीड़़ित रोगियोों और किसी भी उत््ककृष्टता 
केेंद्र (COE) मेें उपचार के लिये 50 लाख रुपए तक की 
आर््थथिक सहायता का प्रावधान करता है। 
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�	RAN निर््ददिष्ट दुर््लभ बीमारियोों से पीड़़ित रोगियोों के लिये 
अधिकतम 20 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करता 
है।

आगे की राह
z	 नीति कार््ययान््वयन मेें स््पष्टता एवं स््थथिरता प्रदान करने के लिये 

दुर््लभ बीमारियोों की एक मानक परिभाषा तैयार करना।
z	 दवा विकास, चिकित््ससा एवं अनुसंधान का समर््थन करने हेतु 

दुर््लभ बीमारियोों के लिये समर््पपित बजटीय परिव््यय बढ़़ाना।
�	दुर््लभ बीमारियोों के लिये CoE की संख््यया का विस््ततार करने 

साथ-साथ उनके बीच बेहतर समन््वय सुनिश्चित करना।
�	वंचित क्षेत्ररों मेें पहुुँच और आउटरीच मेें सुधार के लिये CoE 

के तहत उपग्रह केेंद्र विकसित करना।
�	प्रभाव को अधिकतम करने एवं निधि उपयोग मेें असमानताओं 

को दूर करने के लिये निधियोों का ज़िम््ममेदारपूर््ण उपयोग 
बढ़़ाना।

z	 दुर््लभ बीमारियोों की सूची निर््ममित करने के साथ-साथ एक राष्ट्रीय 
रजिस्ट्री एवं दुर््लभ बीमारियोों का पता लगाने के लिये एक केेंद्रीकृत 
प्रयोगशाला की भी आवश््यकता है।

z	 किफायती दवाओं के उत््पपादन को प्रोत््ससाहित करने के लिये 
उत््पपादन-लिंक््ड प्रोत््ससाहन योजना के तहत घरेलू दवा निर््ममाताओं 
को प्रोत््ससाहित करना।

z	 व््ययापक दुर््लभ रोग देखभाल (CRDC) मॉडल को लागू करना, 
इसका उद्देश््य आनुवंशिक एटियोलॉजी (जीन असामान््यता) से 
संदिग््ध या प्रभावित रोगियोों एवं परिवारोों के बीच अंतर को कम 
करना है।
�	CRDC मॉडल अस््पतालोों के लिये एक तकनीकी एवं 

प्रशासनिक रोडमैप स््थथापित करता है।
z	 दुर््लभ रोग दवाओं तक किफायती पहुुँच सुनिश्चित करना, 

व््ययावसायिक रूप से उपलब््ध दवाओं पर कर कम करना, रोगियोों 
के लिये पहुुँच बनाना।

भारत मेें बढ़ते मोटापे की समस््यया
चर््चचा मेें क््योों? 

द लैैंसेट मेें प्रकाशित एक हालिया अध््ययन ने दुनिया भर मेें पिछले 
कुछ दशकोों मेें बच्चचों, किशोरोों एवं वयस््कोों मेें मोटापे की दर मेें 
चिंताजनक वृद्धि पर प्रकाश डाला है।
z	 यह व््ययापक विश्लेषण विश्व स््ववास््थ््य संगठन के सहयोग से  

NCD के जोखिम कारकोों पर सहयोग (NCD-RisC) 
द्वारा आयोजित किया गया था।

z	 अध््ययन मेें यह समझने हेतु बॉडी मास इंडेक््स पर गौर किया गया 
कि वर््ष 1990 से 2022 तक दुनिया भर मेें मोटापे और कम वज़न 
मेें परिदृश््य कैसे बदल गया है।

नोट:
NCD-RisC दुनिया भर के स््ववास््थ््य वैज्ञानिकोों का एक नेटवर््क 
है जो दुनिया के सभी देशोों के लिये गैर-संचारी रोगोों के प्रमुख जोखिम 
कारकोों पर प्रमुख और समय पर डेटा प्रदान करता है।

अध््ययन की मुख््य विशेषताएँ क््यया हैैं?
z	 भारत के आँकड़़े:

�	मोटापा:
�	लैैंसेट ने जारी किये कि वर््ष 2022 मेें भारत मेें 5-19 वर््ष 

की आयु के 12.5 मिलियन बच्चचों (7.3 मिलियन लड़के 
और 5.2 मिलियन लड़कियाँ) को अत््यधिक अधिक 
वज़न वाले के रूप मेें वर्गीकृत किया गया था, जो वर््ष 
1990 मेें 0.4 मिलियन की महत्तत्वपूर््ण वृद्धि दर््शशाता है।

�	लड़कियोों और लड़कोों मेें मोटापे की श्रेणी के प्रसार के 
मामले मेें भारत वर््ष 2022 मेें दुनिया मेें 174वेें स््थथान पर 
था।

�	वयस््क महिलाओं मेें मोटापे की दर वर््ष 1990 मेें 1.2% 
से बढ़कर वर््ष 2022 मेें 9.8% हो गई और इसी अवधि 
मेें पुरुषोों मेें 0.5% से 5.4% हो गई।

�	कुपोषण:
�	भारत मेें भी अल््पपोषण की व््ययापकता अधिक बनी हुई 

है, परिणामस््वरूप, भारत कुपोषण के उच्च "दोहरे बोझ" 
वाले देशोों मेें से एक बन गया है।

�	13.7% महिलाएँ एवं 12.5% पुरुष कम वज़न वाले थे।
�	दुबलापन, बच्चचों मेें कम वज़न की एक माप जो 

लड़कियोों मेें 20.3% की व््ययापकता के साथ दुनिया मेें 
सबसे अधिक है।

�	यह 21.7% की व््ययापकता के साथ लड़कोों मेें दूसरे स््थथान पर 
था।

z	 वैश्विक:
�	विश्व भर मेें मोटापे से ग्रस््त बच्चचों, किशोरोों और वयस््कोों की 

कुल संख््यया एक अरब से अधिक हो गई है।
�	कुल मिलाकर वर््ष 2022 मेें 159 मिलियन बच्चे और 

किशोर तथा 879 मिलियन वयस््क मोटापे से ग्रस््त थे।
�	मोटापे मेें वृद्धि के कारण अधिकांश देशोों मेें कम वज़न और 

मोटापे का संयुक्त भार बढ़ गया है, जबकि दक्षिण एशिया और 
अफ्रीका के कुछ हिस््सोों मेें कम वज़न और पतलापन प्रचलित 
है।
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�	वर््ष 2022 मेें, कैरेबियन पोलिनेशिया और माइक्रोनेशिया के 
द्वीप देशोों तथा मध््य पूर््व एवं उत्तरी अफ्रीका के देशोों मेें कम 
वज़न व मोटापे का संयुक्त प्रसार सबसे अधिक था।

�	वर््ष 2022 मेें पतलेपन और मोटापे की संयुक्त व््ययापकता वाले 
देश पोलिनेशिया, माइक्रोनेशिया तथा कैरेबियन दोनोों लिंगोों 
हेतु एवं चिली व कतर लड़कोों के लिये थे।
�	भारत और पाकिस््ततान जैसे दक्षिण एशिया के कुछ देशोों 

मेें भी संयुक्त प्रसार अधिक था, जहाँ गिरावट के बावजूद 
पतलापन प्रचलित रहा।

z	 मोटापे मेें योगदान देने वाले कारक:
�	महिलाओं मेें वज़न बढ़ने की संभावना अधिक होती है क््योोंकि 

उनके पास अक््सर व््ययायाम के लिये समय नहीीं होता है और 
वे अपने परिवार के पोषण को अपने पोषण से अधिक 
प्राथमिकता देती हैैं।

�	घरेलू ज़़िम््ममेदारियोों के कारण भी उन््हेें कम नीींद आती है।
�	इसके अतिरिक्त अस््ववास््थ््यकर जंक फूड पौष्टिक विकल््पोों 

की तुलना मेें सस््तता और अधिक आसानी से उपलब््ध है, 
जिससे मोटापे की दर बढ़ जाती है, यहाँ तक कि तमिलनाडु, 
पंजाब तथा गोवा जैसे स््थथानोों मेें कम आय वाले लोगोों मेें भी।

अधिक वज़न, पतलापन और मोटापा क््यया हैैं?
z	 बॉडी मास इंडेक््स:

�	BMI वज़न-से-ऊँचाई (weight-to-height) का 
एक माप है जिसका प्रयोग आमतौर पर वयस््कोों मेें कम 
वज़न, अधिक वज़न और मोटापे को वर्गीकृत करने के लिये 
किया जाता है।

�	इसकी गणना किलोग्राम मेें वज़न को मीटर (किलो/वर््ग मीटर 
या kg/m²) मेें ऊँचाई के वर््ग से विभाजित करके की जाती 
है।
�	उदाहरण के लिये, 58 किलोग्राम वज़न वाले और 1.70 

मीटर लंबे वयस््क का बीएमआई 20.1 होगा (बीएमआई 
= 58 किलोग्राम / (1.70 मीटर ×1.70 मीटर))।

z	 मोटापा और अधिक वज़न:
�	अधिक वज़न और मोटापे को असामान््य या अत््यधिक वसा 

संचय के रूप मेें परिभाषित किया गया है जो स््ववास््थ््य जोखिम 
उत््पन्न करता है।

�	अधिक वज़न अत््यधिक वसा जमा होने की स््थथिति है और 
मोटापा एक क्रॉनिक बीमारी है जो तब होती है जब शरीर 
अतिरिक्त कैलोरी को वसा के रूप मेें संग्रहीत करता है।
�	मोटापा हृदय रोग, मधुमेह, मस््क्ययूलोस््ककेलेटल विकार 

और कुछ कैैंसर जैसी पुरानी बीमारियोों के लिये एक 
प्रमुख जोखिम कारक है।

�	बाल््ययावस््थथा का मोटापा गंभीर स््ववास््थ््य जटिलताओं 
और समय से पहले संबंधित बीमारियोों के शुरू होने के 
बढ़ते जोखिम से जुड़़ा है।

�	मोटापा कुपोषण के दोहरे बोझ का एक पक्ष है और आज 
दक्षिण-पूर््व एशिया क्षेत्र को छोड़कर हर क्षेत्र मेें अधिकांश 
लोग कम वज़न वाले लोगोों की तुलना मेें मोटापे से ग्रस््त हैैं।

z	 दुबलापन और कम वज़न:
�	दुबलेपन और कम वज़न का तात््पर््य ऊँचाई के सापेक्ष शरीर 

का वज़न सामान््य वज़न से कम होना है। यह प्रायः अपर््ययाप््त 
कैलोरी सेवन या अंतर््ननिहित स््ववास््थ््य स््थथितियोों से जुड़़ा होता 
है।

�	कम वज़न अल््पपोषण के चार व््ययापक उप-रूपोों मेें से एक 
है।
�	यदि किसी वयस््क का BMI 18 kg/m2 से कम है 

तो उसे कम वज़न का माना जाता है। स््ककूल जाने वाले 
बच्चचों और किशोरोों को कम वज़न का माना जाता है यदि 
उनका BMI औसत से दो मानक विचलन कम है।

�	अल््पपोषण चार व््ययापक रूपोों मेें परिलक्षित होता है: 
वेस््टटििंग, स््टटंटिंग, कम वज़न और सूक्षष्म पोषक तत्तत्ववों की 
कमी।

�	कम वज़न होने से विभिन्न स््ववास््थ््य समस््ययाएँ हो सकती हैैं, 
जिनमेें ऑस््टटियोपोरोसिस, त््वचा, बाल या दांतोों की समस््ययाएँ, 
निरंतर बीमारियाँ, थकान, एनीमिया, अनियमित मासिक धर््म, 
समय-पूर््व जन््म, विकृत विकास और मृत््ययु दर का जोखिम 
बढ़ना शामिल है।

पोषण सुधार से संबंधित भारत की क््यया पहल हैैं?
z	 ईट राइट मेला 
z	 फिट इंडिया मूवमेेंट
z	 ईट राइट स््टटेशन प्रमाणन
z	 मिशन पोषण 2.0
z	 मध््ययाह्न भोजन योजना
z	 पोषण वाटिकाएँ
z	 आँगनवाड़़ी
z	 समेकित बाल विकास सेवा योजना
z	 प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 

आगे की राह 
z	 मोटापे और कम वज़न को अलग-अलग नहीीं माना जाना चाहिये, 

क््योोंकि कम वज़न-मोटापे का संक्रमण तेज़ी से हो सकता है, 
जिससे उनका संयुक्त बोझ अपरिवर््ततित या अधिक हो सकता है।
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z	 उन कार््यक्रमोों पर ध््ययान केेंद्रित करना होगा जो स््वस््थ पोषण को 
बढ़़ाते हैैं, जैसे लक्षित नकद हस््तताांतरण, स््वस््थ खाद्य पदार्थथों के 
लिये सब््ससिडी या वाउचर के रूप मेें खाद्य सहायता, मुफ््त स््वस््थ 
स््ककूल भोजन और प्राथमिक देखभाल-आधारित पोषण संबंधी 
हस््तक्षेप।

z	 मोटापे से ग्रस््त लोगोों को वज़न घटाने मेें सहायता की तत््ककाल 
आवश््यकता है।

z	 रोकथाम और प्रबंधन विशेष रूप से महत्तत्वपूर््ण है क््योोंकि मोटापे 
की शुरुआत की उम्र कम हो गई है, जिससे जोखिम की अवधि 
बढ़ जाती है।

महिलाएँ, व््यवसाय और कानून 2024
चर््चचा मेें क््योों?

हाल ही मेें विश्व बैैंक समूह ने “महिला, व््यवसाय और कानून 
2024” शीर््षक से एक रिपोर््ट जारी की है, जिसमेें वैश्विक कार््यबल मेें 
महिलाओं के प्रवेश मेें बाधा डालने वाली चुनौतियोों जो उनकी, परिवार 
की और उनके समुदाय की समृद्धि मेें योगदान करने की उनकी क्षमता 
मेें बाधा बन रही हैैं, का गहन विश्लेषण प्रस््ततुत किया गया है। 
महिला व््यवसाय और कानून- 2024 रिपोर््ट क््यया है?
z	 इसके सूचकांक कानून और सार््वजनिक नीति के क्षेत्ररों व उन 

आर््थथिक निर््णयोों से संबंधित हैैं जो महिलाएँ अपने जीवन तथा 
करियर के दौरान लेती हैैं। यह अभिनिर््धधारित करती हैैं कि कहाँ 
और किन क्षेत्ररों मेें महिलाओं को बाधाओं का सामना करना पड़ता 
है। 

z	 संकेतक: इसमेें 10 संकेतक हैैं- सुरक्षा, गतिशीलता, कार््यस््थल, 
वेतन, बाल देखभाल, विवाह, पितृत््व, उद्यमिता, संपत्ति और 
पेेंशन।
�	हिंसा से सुरक्षा और बाल देखभाल सेवाओं तक पहुुँच अत््ययंत 

महत्तत्वपूर््ण संकेतक हैैं।

रिपोर््ट के मुख््य तथ््य क््यया हैैं?
z	 कानूनी फ्रेमवर््क सूचकांक:

�	आर््थथिक सहयोग और विकास संगठन की उच्च आय वाली 
अर््थव््यवस््थथाओं मेें से 11 ने 90 या उससे अधिक अंक प्राप््त 
किये जिसमेें इटली 95 अंकोों के साथ अग्रणी है, इसके बाद 
न््ययूज़ीलैैंड तथा पुर््तगाल ने 92.5 अंक प्राप््त किये।

�	इसके विपरीत, 37 से अधिक अर््थव््यवस््थथाएँ महिलाओं को 
पुरुषोों द्वारा प्राप््त आधे से भी कम कानूनी अधिकार प्रदान 
करती हैैं, जिससे लगभग आधा अरब महिलाएँ प्रभावित होती 
हैैं। विशेष रूप से, उच्च आय वाली अर््थव््यवस््थथाओं का 
औसत स््ककोर 75.4 है।

�	उच्च-मध््यम-आय अर््थव््यवस््थथाएँ लगभग 66.8 के औसत 
स््ककोर के निकट हैैं। उच्चतम और निम््नतम स््ककोरिंग 
अर््थव््यवस््थथाओं के बीच स््ककोर का अंतर उच्च आय वाली 
अर््थव््यवस््थथाओं मेें सबसे अधिक स््पष्ट है, जिसमेें 75 अंकोों 
का पर््ययाप््त अंतर है।

z	 महिलाओं को पुरुषोों की तुलना मेें कम कानूनी अधिकार 
प्राप््त हैैं:
�	जब हिंसा और बच्चचों की देखभाल से जुड़़े कानूनी मतभेदोों को 

ध््ययान मेें रखा जाता है, तो विश्व भर मेें महिलाओं को पुरुषोों 
की तुलना मेें केवल 64% कानूनी सुरक्षा मिलती है। यह 
77% के पिछले अनुमान से भी कम है।

z	 महिलाओं के लिये कानूनी सुधारोों और वर््तमान परिणामोों के 
बीच अंतर: 
�	भले ही कई देशोों ने लैैंगिक समानता को बढ़़ावा देने वाले 

कानून बनाए हैैं, लेकिन इन कानूनोों और महिलाओं के वर््तमान 
अनुभवोों के बीच एक महत्तत्वपूर््ण अंतर है। 

�	98 अर््थव््यवस््थथाओं ने समान मूल््य के काम के लिये महिलाओं 
हेतु समान वेतन अनिवार््य करने वाला कानून बनाया है।
�	फिर भी केवल 35 अर््थव््यवस््थथाएँ, प्रत््ययेक पाँच मेें से 

एक से भी कम, ने वेतन अंतर को दूर करने के लिये 
वेतन-पारदर््शशिता उपायोों को अपनाया है।

z	 देशोों द्वारा खराब प्रदर््शन:
�	टोगो (Togo) उप-सहारा अर््थव््यवस््थथाओं मेें अग्रणी रहा 

है, जिसने ऐसे कानून बनाए हैैं जो महिलाओं को पुरुषोों के 
मुकाबले लगभग 77% अधिकार प्रदान करते हैैं, जो महाद्वीप 
के किसी भी अन््य देश की तुलना मेें अधिक है।
�	फिर भी टोगो ने अब तक पूर््ण कार््ययान््वयन के लिये 

आवश््यक केवल 27% प्रणालियाँ स््थथापित की हैैं।
�	यह दर उप-सहारा अर््थव््यवस््थथाओं के लिये औसत है।

�	वर््ष 2023 मेें सरकारेें कानूनी समान अवसर सुधारोों, वेतन, 
माता-पिता के अधिकार और कार््यस््थल सुरक्षा की तीन 
श्रेणियोों को आगे बढ़़ाने मेें मुखर थीीं।
�	फिर भी, लगभग सभी देशोों ने पहली बार ट्रैक की जा 

रही दो श्रेणियोों- बच्चचों की देखभाल तक पहुुँच और 
महिला सुरक्षा, मेें खराब प्रदर््शन किया।

z	 महिला सुरक्षा:
�	सबसे बड़़ी कमज़ोरी महिला सुरक्षा है, जिसका वैश्विक 

औसत स््ककोर सिर््फ 36 है। महिलाओं को घरेलू हिंसा, यौन 
उत््पपीड़न, बाल विवाह और स्त्री हत््यया के खिलाफ आवश््यक 
कानूनी सुरक्षा का बमुश््ककिल एक तिहाई हिस््ससा प्राप््त है।
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�	हालाँकि 151 अर््थव््यवस््थथाओं मेें कार््यस््थल पर यौन उत््पपीड़न 
को प्रतिबंधित करने वाले कानून हैैं, केवल 39 अर््थव््यवस््थथाओं 
मेें सार््वजनिक स््थथानोों पर इसे प्रतिबंधित करने वाले कानून हैैं। 
यह अक््सर महिलाओं को काम पर जाने के लिये सार््वजनिक 
परिवहन का उपयोग करने से रोकता है।

z	 बाल देखभाल:
�	महिलाएँ पुरुषोों की तुलना मेें प्रतिदिन औसतन 2.4 घंटे 

अधिक अवैतनिक देखभाल कार््य मेें बिताती हैैं, जिसमेें से 
अधिकांश बच्चचों की देखभाल पर खर््च होता है।

�	केवल 78 अर््थव््यवस््थथाएँ, यानी आधे से भी कम, छोटे बच्चचों 
वाले माता-पिता को कुछ वित्तीय या कर सहायता प्रदान 
करती हैैं।
�	केवल 62 अर््थव््यवस््थथाओं, एक तिहाई से भी कम, मेें 

बाल देखभाल सेवाओं को नियंत्रित करने वाले गुणवत्ता 
मानक हैैं, जिनके बिना महिलाएँ काम पर जाने के बारे 
मेें दो बार सोच सकती हैैं, जबकि उनकी देखभाल मेें 
बच्चे हैैं।

z	 महिलाओं के लिये कई बाधाएँ:
�	महिलाओं को अन््य क्षेत्ररों मेें कई बाधाओं का सामना करना 

पड़ता है। उदाहरणतः उद्यमिता के क्षेत्र मेें, प्रत््ययेक पाँच 
अर््थव््यवस््थथाओं मेें से केवल एक ही सार््वजनिक खरीद 
प्रक्रियाओं के लिये लिंग-संवेदनशील मानदंडोों को अनिवार््य 
करती है, जिसका अर््थ है कि महिलाएँ बड़़े पैमाने पर 10 
ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर प्रतिवर््ष के आर््थथिक अवसर से 
वंचित हैैं।

�	वेतन के संबंध मेें महिलाओं को पुरुषोों को दिये जाने वाले 
प्रत््ययेक 1 अमेरिकी डॉलर पर केवल 77 सेेंट का पारिश्रमिक 
प्राप््त होता है। पुरुष तथा महिलाओं को प्रदत्त अधिकारोों मेें 
व््ययापक अंतराल है। विश्व के 62 देशोों मेें पुरुषोों और महिलाओं 
के सेवानिवृत्त होने की आयु एक समान नहीीं है।

�	महिलाओं का जीवनकाल पुरुषोों की तुलना मेें अधिक होता है 
किंतु रोज़गार मेें उन््हेें अल््प वेतन मिलता है, बच्चचों के जन््म के 
उपरांत वे अवकाश लेती हैैं और समय से पूर््व सेवानिवृत्त हो 
जाती हैैं, जिसके परिणामस््वरूप उन््हेें पेेंशन का अल््प लाभ 
तथा वृद्धावस््थथा मेें अधिक वित्तीय असुरक्षा का सामना करना 
पड़ता है।

संबद्ध रिपोर््ट मेें भारत का प्रदर््शन कैसा रहा?
z	 74.4% स््ककोर के साथ भारत की रैैंक साधारण सुधार के साथ 

113 हो गई। भारत का स््ककोर वर््ष 2021 से स््थथिर बना हुआ है 
किंतु इसकी रैैंकिंग वर््ष 2021 मेें 122 थी जो वर््ष 2022 मेें घटकर 
125 और वर््ष 2023 सूचकांक मेें 126 हो गई।

z	 भारतीय महिलाओं के पास पुरुषोों की तुलना मेें केवल 60% 
कानूनी अधिकार हैैं जो वैश्विक परिदृश््य मेें औसत 64.2% से 
थोड़़ा कम है।
�	हालाँकि भारत ने दक्षिण एशियाई देशोों से बेहतर प्रदर््शन 

किया, जहाँ महिलाओं को पुरुषोों द्वारा प्राप््त कानूनी सुरक्षा का 
केवल 45.9% प्राप््त है।

z	 महिलाओं के संबंध मेें अवगमन की स््वतंत्रता और विवाह से 
संबंधित बाधाओं के विषय मेें भारत को पूर््ण अंक प्रदान किये गए।

z	 महिलाओं के वेतन को प्रभावित करने वाले कानूनोों का मूल््ययाांकन 
करने वाले संकेतक मेें भारत का स््ककोर कम रहा।
�	संबद्ध विषय मेें सुधार करने हेतु भारत समान कार््य के लिये 

समान वेतन अनिवार््य करने, महिलाओं को पुरुषोों के समान 
रात्रि मेें कार््य करने की अनुमति प्रदान करने तथा महिलाओं 
को पुरुषोों के साथ समान स््तर पर औद्योगिक नौकरियोों मेें 
शामिल होने मेें सक्षम बनाने के संबंध मेें नीतियाँ क्रियान््ववित 
कर सकता है।

z	 सहायक ढाँचे के विषय मेें भारत ने वैश्विक और दक्षिण एशियाई 
देशोों से अधिक अंक प्राप््त किये।

रिपोर््ट की अनुशंसाएँ क््यया हैैं?
z	 महिलाओं को कार््य करने अथवा व््यवसाय शुरू करने से बाधित 

करने वाले भेदभावपूर््ण कानूनोों और प्रथाओं का उन््ममूलन करने से 
वैश्विक सकल घरेलू उत््पपाद मेें 20% से अधिक की वृद्धि हो 
सकती है।
�	इसके परिणामस््वरुप आगामी दशक मेें वैश्विक विकास दर 

मेें दोगुना वृद्धि हो सकती है।
z	 समान अवसर कानूनोों का प्रभावी कार््ययान््वयन एक पर््ययाप््त सहायक 

ढाँचे पर निर््भर करता है, जिसमेें सुदृढ़ प्रवर््तन तंत्र, लिंग-संबंधी 
वेतन असमानताओं का अनुवीक्षण करने के लिये एक प्रणाली 
और हिंसा से संरक्षित महिलाओं के लिये स््ववास््थ््य सेवाओं की 
उपलब््धता शामिल है।

z	 कानूनोों मेें सुधार के प्रयासोों मेें तेज़ी लाना और सार््वजनिक नीतियोों 
को लागू करना पहले से कहीीं अधिक आवश््यक है जो महिलाओं 
को कार््य करने तथा व््यवसाय प्रारंभ करने के साथ-साथ सशक्त 
बनाते हैैं।

z	 महिलाओं की आर््थथिक भागीदारी बढ़़ाना तथा उनकी आवाज़ को 
बुलंद करने के साथ ही उन््हेें सीधे प्रभावित करने वाले निर््णयोों को 
आकार देने की कुंजी है।
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दिव््ययाांगजनोों के लिये आवागमन की सुगमता
चर््चचा मेें क््योों?

हाल ही मेें केेंद्रीय लोक निर््ममाण विभाग ने सार््वजनिक भवनोों मेें 
दिव््ययाांगजनोों (PwD) के लिये आवागमन मेें सुधार करने हेतु कदम 
उठाए। दिव््ययाांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानोों के बावजूद 
दिव््ययाांगजनोों से संबंधित चुनौतियाँ बनी हुई हैैं जिसके कारण CPWD 
ने भवनोों  मेें आवागमन की सुगमता मानकोों का अनुपालन सुनिश्चित 
करने के लिये सुधारात््मक उपायोों का कार््ययान््वन किया।
दिव््ययाांगजन अधिकार (RPwD) अधिनियम, 2016 
क््यया है?
z	 परिचय:

�	RPwD अधिनियम, 2016, दिव््ययाांगजन अधिकार पर 
संयुक्त राष्ट्र अभिसमय का अनुसमर््थन करता है जिसका 
अनुमोदन भारत द्वारा वर््ष 2007 मेें किया गया था।
�	इस अधिनियम ने निःशक्त व््यक्ति (समान अवसर, 

अधिकार संरक्षण और पूर््ण भागीदारी) अधिनियम, 
1995 को प्रतिस््थथापित किया।

�	वर््ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत मेें निःशक्त अथवा 
दिव््ययाांगजन की संख््यया लगभग 26.8 मिलियन थी जो भारत 
की कुल जनसंख््यया का 2.21% है।

�	राष्ट्रीय प्रतिदर््श सर्वेक्षण कार््ययालय के आँकड़ोों के अनुसार 
भारत मेें दिव््ययाांगजनोों का प्रतिशत भारत की कुल आबादी का 
2.2% है।
�	NSSO के 76वेें चरण, 2019 के अनुसार 1 वर््ष की 

अवधि मेें प्रति 1,00,000 लोगोों मेें स े86 व््यक्ति दिव््ययाांग थे।
z	 दिव््ययाांगता की विस््ततारित परिभाषा:

�	इस अधिनियम मेें दिव््ययाांगता को एक विकासशील और 
गतिशील अवधारणा के आधार पर परिभाषित किया गया है।

�	RPwD अधिनियम, 2016 मेें दिव््ययाांगता के प्रकार 7 से 
बढ़़ाकर 21 कर दिये गए जिसमेें केेंद्र सरकार द्वारा दिव््ययाांगता 
के और अधिक प्रकार शामिल किये जाने का प्रावधान है।

z	 अधिकार और हकदारी:
�	अधिनियम के तहत उपयुक्त सरकारोों को दिव््ययाांगजनोों के लिये 

समान अधिकार सुनिश्चित करने का कार््य सौौंपा गया है।
�	अधिनियम के तहत बेेंचमार््क दिव््ययाांगजनोों (चालीस प्रतिशत 

अथवा उससे अधिक दिव््ययाांगता वाला व््यक्ति) और उच्च 
समर््थन आवश््यकताओं वाले लोगोों के लिये उच्च शिक्षा मेें 
आरक्षण (न््ययूनतम 5%), सरकारी नौकरियोों (न््ययूनतम 
4%) और भूमि का आवंटन (न््ययूनतम 5%) जैसे अतिरिक्त 
लाभ प्रदान किये जाते हैैं।

�	6 से 18 वर््ष की आयु वाले बेेंचमार््क दिव््ययाांगजनोों के लिये 
निशुल््क शिक्षा की गारंटी का प्रावधान किया गया है।
�	सरकार द्वारा वित्त पोषित और मान््यता प्राप््त शैक्षणिक 

संस््थथानोों को दिव््ययाांग बच्चचों को समावेशी शिक्षा प्रदान 
करना अनिवार््य है।

�	इस अधिनियम मेें सार््वजनिक बुनियादी ढाँचे और सुविधाओं 
को दिव््ययाांग व््यक्तियोों के लिये सुलभ बनाने, उनकी भागीदारी 
तथा समावेशन को बढ़़ाने पर ज़ोर दिया गया।

z	 सार््वजनिक भवनोों के संबंध मेें आदेश:
�	 दिव््ययाांगजन अधिकार नियम, 2017 का नियम 15 केेंद्र 

सरकार को दिव््ययाांग जनोों के लिये सुगमता सुनिश्चित करने 
हेतु सार््वजनिक भवनोों के लिये दिशा-निर्देश और मानक 
स््थथापित करने का आदेश देता है।
�	इन मानकोों मेें दिव््ययाांग जनोों के लिये मानक निर््ममित 

वातावरण, परिवहन और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी 
शामिल है।

�	सार््वजनिक भवनोों सहित प्रत््ययेक प्रतिष्ठान को वर््ष 2016 
के सामंजस््यपूर््ण दिशा-निर्देशोों के आधार पर इन मानकोों 
का पालन करना होगा।

�	नियम 15 मेें हाल के संशोधनोों के अनुसार प्रतिष्ठानोों को वर््ष 
2021 के सामंजस््यपूर््ण दिशा-निर्देशोों का अनुपालन करने की 
आवश््यकता है, जिससे दिव््ययाांग जनोों के लिये सुगमता 
सुनिश्चित हो सके।
�	व््ययापक दिशा-निर्देशोों मेें दिव््ययाांग जनोों के लिये रैैंप, ग्रैब 

रेल, लिफ््ट और शौचालय जैसी विभिन्न सुगमता 
सुविधाओं वाली योजना, निविदा एवं विशिष्टताओं को 
शामिल किया गया है।

�	दिव््ययाांग जनोों के लिये समान पहुुँच सुनिश्चित करने हेतु 
सभी भवन योजनाओं को इन दिशा-निर्देशोों के अनुरूप 
होना चाहिये।

�	मौजूदा इमारतोों को अभिगम मानकोों को पूरा करने, दिव््ययाांग 
जनोों के लिये बेहतर समावेशिता को बढ़़ावा देने की दिशा मेें 
पाँच वर््ष के भीतर रेट्रोफिटिंग से गुज़रना अनिवार््य है।

नोट:
RPWD अधिनियम, 2016 मेें 21 अक्षमताओं मेें अंधापन, दृष्टि-
बाधिता, कुष्ठ रोग से मुक्त व््यक्ति, श्रवण विकार/दोष (बहरा और 
सुनने मेें कठिनाई), चलन-संबंधी विकलांगता, बौनापन, बौद्धिक 
अक्षमता, मानसिक बीमारी, ऑटिज््म स््पपेक्टट्रम विकार, सेरेब्रल 
पाल््ससी, मस््क्ययूलर डिस्ट्रॉफी, क्रोनिक न््ययूरोलॉजिकल स््थथितियाँ, 
स््पपेसिफिक लर््नििंग डिसेबिलिटी (डिस््ललेक््ससिया), मल््टटीपल 
स््ककेलेरॉसिस, वाक् एवं भाषा विकलांगता, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, 
सिकल सेल रोग, बहु-विकलांगता, तेज़ाब हमले से प्रभावित और 
पार््ककिन््ससंस रोग शामिल हैैं।
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दिव््ययाांगोों के सशक्तीकरण से संबंधित अन््य पहल क््यया 
हैैं?
z	 अद्वितीय अक्षमता पहचान पोर््टल 
z	 दीन दयाल दिव््ययाांग पुनर््ववास योजना 
z	 दिव््ययाांग जनोों को सहायक उपकरणोों और उपकरणोों की खरीद/

फिटिंग हेतु सहायता 
z	 दिव््ययाांग छात्ररों के लिये राष्ट्रीय फैलोशिप
z	 दिव््य कला मेला 2023
z	 सुगम््य भारत अभियान

सार््वजनिक भवनोों मेें पहुुँच के संबंध मेें क््यया चिंताएँ हैैं?
z	 PwD और कार््यकर्त्ताओं की रिपोर््ट के अनुसार वर््ष 2016 मेें 

स््थथापित दिशा-निर्देशोों को प्रभावी ढंग से लागू नहीीं किया गया है। 
इसके अलावा, वर््ष 2021 के नए दिशा-निर्देशोों को राज््य सरकारोों 
से इसी तरह की उपेक्षा का सामना करना पड़ रहा है।
�	विश्लेषकोों का कहना है कि किसी भी राज््य ने अभी तक 

अपने भवन उपनियमोों मेें सामंजस््यपूर््ण दिशा-निर्देशोों को 
शामिल नहीीं किया है, जो पहुुँच के मुद्ददों को संबोधित करने मेें 
व््ययापक विफलता का संकेत देता है।

z	 विशेषज्ञ पहुुँच संबंधी दिशा-निर्देशोों को लागू करने के लिये 
ज़िम््ममेदार सार््वजनिक निर््ममाण विभागोों के इंजीनियरोों के बीच 
जागरूकता और जवाबदेही की कमी पर प्रकाश डालते हैैं।

z	 रेट्रोफिटिंग परियोजनाओं के लिये फंड उपलब््ध हैैं, लेकिन कई 
राज््योों और शहरोों ने उनके लिये आवेदन जमा नहीीं किये हैैं, जो 
पहुुँच पहल को प्राथमिकता देने मेें विफलता का संकेत देता है।

z	 केेंद्रीय लोक निर््ममाण विभाग के ज्ञापन मेें स््पष्टता का अभाव है 
और इससे अनावश््यक संसाधन की बर््बबादी हो सकती है, जिससे 
पहुुँच उपायोों के प्रभावी कार््ययान््वयन मेें बाधा उत््पन्न हो सकती है।

केेंद्रीय लोक निर््ममाण विभाग (CPWD)
z	 CPWD की स््थथापना मूल रूप से जुलाई 1854 मेें अजमेर 

प्रोविजनल डिवीज़न के रूप मेें की गई थी। इसका प्राथमिक 
उद्देश््य वास््ततुकला, इंजीनियरिंग, परियोजना प्रबंधन और भवन 
निर््ममाण तथा रखरखाव जैसे विषयोों को शामिल करते हुए 
सार््वजनिक कार्ययों को निष््पपादित करना था।

z	 वर््तमान मेें, CPWD शहरी विकास मंत्रालय के तहत काम 
करता है और इसकी राष्ट्रव््ययापी उपस््थथिति है।

z	 CPWD केेंद्र सरकार के प्रमुख इंजीनियरिंग ब््ललॉक के रूप मेें 
कार््य करता है, जिसमेें तीन प्रभाग, भवन और सड़क (Build-
ings and Roads- B&R), इलेक्ट्रिकल तथा मैकेनिकल 
(Electrical and Mechanical- E&M) एवं 
बागवानी शामिल हैैं।

z	 वर््ष 2016 मेें CPWD ने 100 करोड़ रुपए के बजट से अधिक 
की सभी परियोजनाओं के लिये आधुनिक धूल-मुक्त निर््ममाण 
विधियोों, विशेष रूप से मोनोलिथिक प्रणाली को अपनाया।
�	मोनोलिथिक प्रणाली मेें बीम और स््ललैब के लिये कंक्रीट का 

उपयोग करना शामिल है, जिससे एक एकीकृत निर््ममाण घटक 
बनता है।

गर््भपात
चर््चचा मेें क््योों?

हाल ही मेें फ््राांसीसी सांसदोों ने फ््राांस के संविधान मेें गर््भपात के 
अधिकारोों को सुनिश्चित करने के लिये एक विधेयक को बहुमत से 
मंजूरी दे दी है, जिससे यह स््पष्ट रूप से एक महिला को स््ववेच््छछा से 
अपनी गर््भभावस््थथा को समाप््त करने के अधिकार की गारंटी देने वाला 
एकमात्र देश बन गया है।
z	 स््ववीकृत विधेयक के तहत फ््राांसीसी संविधान के अनुच््छछेद 34 मेें 

संशोधन हुआ है, जिसमेें स््पष्ट रूप से कहा गया है कि "कानून मेें 
उन शर्ततों को निर््धधारित किया गया है जिनके द्वारा महिलाओं को 
गर््भपात का सहारा लेने की स््वतंत्रता की गारंटी दी गई है।" 
नोट: 

z	 यह विधेयक वैश्विक स््तर पर गर््भपात के अधिकारोों के हनन के 
बारे मेें चिंताओं की प्रतिक्रया मेें लाया गया था, इससे विशेष रूप 
से लंबे समय से चले आ रहे गर््भपात अधिकारोों के संबंध मेें वर््ष 
2022 के फैसला पलटने के रो वी वेड मामले मेें अमेरिकी सुप्रीम 
कोर््ट के फैसले पर प्रकाश पड़ा था।

गर््भपात:
z	 परिचय:

�	गर््भपात का आशय जानबूझकर गर््भ की समाप््तति से है, जिसे 
आमतौर पर गर््भधारण के शुरुआती 28 सप््तताह के दौरान 
किया जाता है। ऐसा गर््भभावस््थथा के चरण एवं गर््भपात चाहने 
वाले व््यक्ति की प्राथमिकताओं के आधार पर विभिन्न 
चिकित््ससा प्रक्रियाओं या दवाओं के माध््यम से प्राप््त किया जा 
सकता है।

�	गर््भपात एक अत््यधिक विवादास््पद और बहस का विषय हो 
सकता है, जिसमेें अक््सर नैतिक, धार््ममिक और कानूनी विचार 
शामिल होते हैैं।

z	 समर््थक:
�	गर््भपात अधिकार के समर््थकोों का तर््क है कि यह एक मौलिक 

प्रजनन अधिकार है जो व््यक्तियोों को अपने शरीर, स््ववास््थ््य 
और भविष््य के बारे मेें विकल््प चुनने की अनुमति देता है।
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�	वे अवांछित गर््भधारण को रोकने, महिलाओं के स््ववास््थ््य की 
रक्षा करने और प्रजनन स््ववायत्तता का समर््थन करने के लिये 
सुरक्षित और कानूनी गर््भपात सेवाओं तक पहुुँच के महत्तत्व पर 
ज़ोर देते हैैं।

z	 विरोध:
�	गर््भपात के विरोधियोों, जिन््हेें अक््सर "जीवन के समर््थक 

(Pro-Life)" कहा जाता है, का मानना है कि गर््भपात 
नैतिक रूप से गलत है और इसे पूरी तरह से प्रतिबंधित किया 
जाना चाहिये।

�	वे आम तौर पर तर््क देते हैैं कि जीवन गर््भधारण से शुरू होता 
है और गर््भभावस््थथा को समाप््त करना मानव जीवन लेने के 
बराबर है, इस प्रकार अजन््ममे भ्रूण के अधिकारोों का उल्लंघन 
होता है।

z	 भारत मेें गर््भपात से संबंधित कानूनी प्रावधान:
�	1960 के दशक तक, भारत मेें गर््भपात प्रतिबंधित था और 

इसका उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 312 
के तहत कारावास या ज़ुर््ममाना लगाया जाता था।
�	शांतिलाल शाह समिति की स््थथापना वर््ष 1960 के दशक 

के मध््य मेें गर््भपात नियमोों की आवश््यकता की जाँच के 
लिये की गई थी।

�	इसके निष््कर्षषों के आधार पर, मेडिकल टर््ममिनेशन ऑफ 
प्रेग््नेेंसी (MTP) अधिनियम, 1971 अधिनियमित 
किया गया, जिससे सुरक्षित और कानूनी गर््भपात की 
अनुमति मिली, महिलाओं के स््ववास््थ््य की सुरक्षा हुई 
और मातृ मृत््ययु दर मेें कमी आई।

�	उच्चतम न््ययायालय ने महिलाओं के प्रजनन अधिकारोों के 
लिये एक प्रगतिशील कदम मेें, वैवाहिक बलात््ककार को 

गर््भपात के लिये एक आधार के रूप मेें मान््यता दी, 
हालाँकि वैवाहिक बलात््ककार को मान््यता नहीीं दी गई है।

�	MTP अधिनियम, 1971, महिला की सहमति से और एक 
पंजीकृत चिकित््सक (RMP) की सिफारिश  पर, 
गर््भभावस््थथा के 20 सप््तताह तक गर््भपात की अनुमति देता है। 
हालाँकि, कानून को वर््ष  2002 और वर््ष 2021 मेें अद्यतन 
किया गया था।
�	MTP संशोधन अधिनियम, 2021 बलात््ककार 

पीड़़िताओं जैसे विशिष्ट मामलोों मेें दो डॉक््टरोों की मंजूरी 
से 20 से 24 सप््तताह के गर््भ मेें गर््भपात की अनुमति देता 
है।

�	यह तय करने के लिये राज््य स््तरीय मेडिकल बोर््ड का 
गठन करता है, कि भ्रूण मेें पर््ययाप््त असामान््यताओं के 
मामलोों मेें 24 सप््तताह के बाद गर््भभावस््थथा को समाप््त 
किया जा सकता है या नहीीं।

�	यह अविवाहित महिलाओं (शुरुआत मेें केवल विवाहित 
महिलाओं) के लिये गर््भनिरोधक प्रावधानोों की विफलता 
को बढ़़ाता है, जिससे उन््हेें अपनी वैवाहिक स््थथिति के 
बावजूद, अपनी पसंद के आधार पर गर््भपात सेवाएँ लेने 
की अनुमति मिलती है।

�	उम्र और मानसिक स््थथिति के आधार पर सहमति की 
आवश््यकताएँ अलग-अलग होती हैैं, जिससे चिकित््सक की 
निगरानी सुनिश्चित होती है।

z	 भारत का संविधान, जो अनुच््छछेद 21 के तहत सभी नागरिकोों को 
जीवन और व््यक्तिगत स््वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। 
इस अधिकार की व््ययाख््यया भारत के उच्चतम न््ययायालय द्वारा 
महिलाओं के लिये प्रजनन विकल््प और स््ववायत्तता के अधिकार 
को शामिल करने के लिये की गई है।
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नोट:
न््ययायमूर््तति के.एस.पुट्टास््ववामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ मामले 
मेें, वर््ष 2017 मेें सर्वोच्च न््ययायालय द्वारा भारतीय संविधान के 
अनुच््छछेद 21 के तहत व््यक्तिगत स््वतंत्रता के एक हिस््ससे के रूप मेें 
प्रजनन विकल््प चुनने के महिलाओं के संवैधानिक अधिकार को 
मान््यता दी।

गर््भपात से जुड़़ी चिंताएँ क््यया हैैं?
z	 असुरक्षित गर््भपात के मामले:

�	संयुक्त राष्ट्र जनसंख््यया कोष (UNFPA) की विश्व 
जनसंख््यया रिपोर््ट 2022 के अनुसार असुरक्षित गर््भपात भारत 
मेें मातृ मृत््ययु का तीसरा प्रमुख कारण है, तथा प्रतिदिन 
असुरक्षित गर््भपात से संबंधित कारणोों से लगभग 8 महिलाओं 
की मृत््ययु हो जाती है।

�	विवाहेतर तथा गरीब परिवारोों की महिलाओं के पास अवांछित 
गर््भधारण को समाप््त करने के लिये असुरक्षित अथवा अवैध 
तरीकोों का उपयोग करने के अतिरिक्त कोई अन््य विकल््प 
नहीीं बचता है।

z	 पुरुष संतान को प्राथमिकता:
�	कन््यया भ्रूण का चयनात््मक गर््भपात सबसे आम है जहाँ पुरुष 

बच्चचें को कन््यया बच्चचें से अधिक महत्तत्व दिया जाता है, विशेष 
रूप से पूर्वी एशिया तथा दक्षिण एशिया के कुछ हिस््सोों मेें 
(विशेषकर चीन, भारत तथा पाकिस््ततान जैसे देशोों मेें)।

z	 ग्रामीण भारत मेें चिकित््ससा विशेषज्ञ की कमी:
�	लैैंसेट मेें वर््ष 2018 के एक अध््ययन के अनुसार, वर््ष 2015 

तक भारत मेें प्रतिवर््ष 15.6 मिलियन गर््भपात हुए।
�	MTP अधिनियम के अनुसार गर््भपात केवल स्त्री रोग या 

प्रसूति विज्ञान मेें विशेषज्ञता वाले डॉक््टरोों द्वारा ही किया जाना 
आवश््यक है।
�	हालाँकि स््ववास््थ््य एवं परिवार कल््ययाण मंत्रालय की 

ग्रामीण स््ववास््थ््य सांख््ययिकी, 2019-20 की रिपोर््ट की 
रिपोर््ट के अनुसार ग्रामीण भारत मेें प्रसूति-स्त्री रोग 
विशेषज्ञञों की 70% कमी है।

आगे की राह
z	 महिलाओं को अनावश््यक बाधाओं अथवा पूर््वधारणा का सामना 

किये बिना सुरक्षित और विधिपूर््ण गर््भपात सेवाओं तक पहुुँच 
सुनिश्चित की जानी चाहिये।
�	इसमेें शहरी और ग्रामीण दोनोों क्षेत्ररों मेें गर््भपात सेवाओं की 

उपलब््धता का विस््ततार करना, व््ययापक प्रजनन स््ववास््थ््य सेवाएँ 
प्रदान करने के लिये स््ववास््थ््य सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षण देना 
और MTP अधिनियम के तहत महिलाओं के अधिकारोों के 
संबंध मेें जागरूकता बढ़़ाना शामिल है।

z	 महिलाओं की सुरक्षित गर््भपात सेवाओं तक पहुुँच सुनिश्चित करने 
मेें चिकित््ससा व््यवसायी महत्तत्वपूर््ण भूमिका निभाते हैैं।
�	गर््भपात सेवाओं की मांग करने वाली महिलाओं को उच्च-

गुणवत्ता तथा पूर््वधारणा रहित देखभाल प्रदान करने मेें स््ववास््थ््य 
सेवा प्रदाताओं का समर््थन करने के साथ-साथ उनकी अन््य 
नैतिक अथवा कानूनी चिंताओं का समाधान करने के लिये 
नीतियाँ तैयार की जानी चाहिये।

गिग श्रमिकोों से संबंधित चुनौतियाँ
चर््चचा मेें क््योों?

हाल ही मेें पीपल््स एसोसिएशन इन ग्रासरूट््स एक््शन एंड 
मूवमेेंट््स और इंडियन फेडरेशन ऑफ एप-आधारित ट््राांसपोर््ट वर््कर््स 
द्वारा एक अध््ययन किया गया जो भारत मेें एप-आधारित कैब तथा 
डिलीवरी ड्राइवरोों/व््यक्तियोों जैसे गिग श्रमिकोों द्वारा सामना की जाने 
वाली चुनौतियोों पर प्रकाश डालता है।

अध््ययन से संबंधित प्रमुख बिंदु क््यया हैैं?
z	 दीर््घ कार््ययावधि:

�	लगभग एक तिहाई एप-आधारित कैब ड्राइवर दिन मेें 14 घंटे 
से अधिक कार््य करते हैैं, 83% से अधिक ड्राइवर 10 घंटे से 
अधिक कार््य करते हैैं और 60% ड्राइवर 12 घंटे से अधिक 
कार््य करते हैैं।

�	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 60% से 
अधिक ड्राइवर दिन मेें 14 घंटे से अधिक कार््य करते हैैं। काम 
के घंटोों को लेकर ये असमानताएँ कार््य स््थथिति पर और 
अधिक प्रतिकूल प्रभाव डालती हैैं।

z	 कम वेतन:
�	43% से अधिक गिग श्रमिक सभी लागतोों की कटौती के 

बाद प्रतिदिन 500 रुपए अथवा 15,000 रुपए से कम आय 
अर््जजित करते हैैं।

�	इसके अतिरिक्त 34% एप-आधारित डिलीवरी करने वाले 
श्रमिक प्रति माह 10,000 रुपए से कम आय अर््जजित करते हैैं। 
ये आय असमानताएँ मौजूदा सामाजिक असमानताओं मेें 
योगदान करती हैैं।

z	 आर््थथिक तंगी:
�	72% कैब ड्राइवर और 76% डिलीवरी श्रमिकोों को व््यय 

का प्रबंधन करने मेें कठिनाई का सामना करना पड़ता है, 
68% कैब ड्राइवरोों का कुल व््यय उनकी आय से अधिक हो 
जाता है जिससे संभावित रूप से ऋण जैसी स््थथिति उत््पन्न हो 
सकती है।
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z	 असंतोषजनक प्रतिपूर््तति:
�	अध््ययन के अनुसार 80% से अधिक एप-आधारित कैब 

ड्राइवर कंपनियोों द्वारा दिये जाने वाले किराए से असंतुष्ट थे 
जबकि 73% से अधिक एप-आधारित डिलीवरी करने वाले 
व््यक्तियोों ने उनकी दरोों पर असंतोष व््यक्त किया।

�	अध््ययन के अनुसार नियोक्ता द्वारा ड्राइवरोों की प्रति सवारी पर 
लिया जाने वाला कमीशन दर 31-40% है जबकि कंपनियोों 
द्वारा आधिकारिक तौर पर दावा किया गया आँकड़ा 20% है।

z	 कार््य की स््थथिति: 
�	कार््ययावधि के कारण ड्राइवर शारीरिक रूप से थक जाते हैैं 

और विशेष रूप से कुछ ई-कॉमर््स प््ललेटफॉर्ममों की 'दरवाज़े पर 
10 मिनट की डिलीवरी' नीति के कारण सड़क यातायात 
दुर््घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है।

�	कई ड्राइवर और डिलीवरी बॉय नियमित छुट्टी लेने के लिये 
संघर््ष करते हैैं, जिनमेें से 37% से कम ड्राइवर यूनियन से 
संबंधित हैैं।

z	 प््ललेटफॉर््म से संबंधित मुद्दे: 
�	श्रमिकोों को आईडी निष्क्रियकरण और ग्राहक दुर््व््यवहार जैसे 

मुद्ददों का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी प्रभावी ढंग से 
काम करने की क्षमता पर नकारात््मक प्रभाव पड़ता है।

�	ड्राइवरोों और डिलीवरी बॉय का एक महत्तत्वपूर््ण बहुमत ग्राहक 
व््यवहार से नकारात््मक प्रभावोों की रिपोर््ट करता है।

z	 अनुशंसाएँ: 
�	रिपोर््ट ने यह सुनिश्चित करने के लिये नियमोों की सिफारिश 

की कि कंपनियाँ गिग श्रमिकोों को कंपनियोों द्वारा कम भुगतान 
या शोषण से बचाने के लिये निष््पक्ष और पारदर्शी भुगतान 
संरचनाएँ स््थथापित करेें।

�	प््ललेटफॉर््म श्रमिकोों को न््ययूनतम वेतन का भुगतान आय मेें एक 
निश्चित घटक की गारंटी देने मेें मदद करेगा।
�	श्रमिकोों की ID को ब््ललॉक करने के मामलोों मेें, ऐसी 

प्रथाओं की अनुमति नहीीं दी जानी चाहिये और श्रमिकोों 
की ID को अनिश्चित काल के लिये ब््ललॉक नहीीं किया 
जा सकता है।

�	प््ललेटफ़़ॉर््म को श्रमिकोों की मांगोों का जवाब देना चाहिये, जैसे 
कि प्रति लेन-देन कमीशन शुल््क कम करना या श्रमिकोों को 
अपने गैसोलीन बिलोों के लिये अलग से भुगतान करने की 
आवश््यकता, जो ईंधन की कीमतोों के साथ बढ़ रहे हैैं और 
आय अपर््ययाप््तता की बढ़ती चिंताओं को संबोधित करना 
चाहिये।

�	यह अध््ययन एप-आधारित श्रमिकोों के लिये मज़बूत 
सामाजिक सुरक्षा और श्रमिकोों की निगरानी के लिये 
प््ललेटफॉर्ममों द्वारा उपयोग किये जाने वाले एल््गगोरिदम तथा तंत्र 
की निष््पक्षता पर सरकारी निगरानी की सिफारिश करता है।

गिग वर््कर कौन हैैं?
z	 गिग वर््कर््स:

�	गिग वर््कर ऐसे व््यक्ति होते हैैं जो अस््थथायी, लचीले आधार पर 
काम करते हैैं, अक््सर कई ग्राहकोों या कंपनियोों के लिये कार््य 
करते हैैं या सेवाएँ प्रदान करते हैैं।

�	वे पारंपरिक कर््मचारियोों के बजाय आम तौर पर स््वतंत्र 
ठेकेदार होते हैैं, जिसका अर््थ है कि वे कब, कहाँ और कैसे 
काम करते हैैं, इस पर उनका अधिक नियंत्रण होता है।

z	 गिग इकोनॉमी:
�	एक मुक्त बाज़़ार प्रणाली जिसमेें अस््थथायी पद सामान््य होते हैैं 

और संगठन अल््पकालिक कार्ययों के लिये स््वतंत्र श्रमिकोों के 
साथ अनुबंध करते हैैं।
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गिग वर््कर््स को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करना क््योों 
आवश््यक है?
z	 आर््थथिक सुरक्षा: 

�	'केवल मांग-आधारित' प्रकृति के परिणामस््वरूप रोज़गार की 
सुरक्षा की कमी होती है और आय की निरंतरता से जुड़़ी 
अनिश्चितता होती है, जिससे बेरोज़गारी बीमा, विकलांगता 
कवरेज़ तथा सेवानिवृत्ति बचत कार््यक्रमोों जैसे सामाजिक 
सुरक्षा लाभ प्रदान करना और भी उचित हो जाता है।

z	 अधिक उत््पपादक कार््यबल: 
�	नियोक्ता-प्रायोजित स््ववास््थ््य बीमा और अन््य स््ववास््थ््य 

देखभाल लाभोों तक पहुुँच का अभाव गिग वर््कर््स को 
अप्रत््ययाशित चिकित््ससा खर्चचों के प्रति संवेदनशील बनाता है। 
उनके स््ववास््थ््य एवं कल््ययाण को प्राथमिकता देने से एक 
स््वस््थ और अधिक उत््पपादक कार््यबल का निर््ममाण हो सकेगा।

z	 अवसरोों की समता:  
�	पारंपरिक रोज़गार सुरक्षा से अपवर््जन असमानता पैदा करती 

है, जहाँ गिग वर््कर््स को शोषणकारी कार््य दशाओं और 
अपर््ययाप््त मुआवज़े का सामना करना पड़ता है। सामाजिक 
सुरक्षा लाभ प्रदान करने से एकसमान अवसर का निर््ममाण 
होगा।

z	 दीर््घकालिक वित्तीय सुरक्षा: 
�	नियोक्ता-प्रायोजित सेवानिवृत्ति योजनाओं के बिना गिग वर््कर््स 

अपने भविष््य के लिये पर््ययाप््त बचत कर सकने मेें अक्षम हो 
सकते हैैं। गिग वर््कर््स को सेवानिवृत्ति के लिये बचत करने मेें 
सक्षम बनाने से उनके लिये भविष््य की वित्तीय कठिनाई और 
सार््वजनिक सहायता कार््यक्रमोों पर निर््भर होने का जोखिम कम 
होगा।

गिग कर््मचारियोों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने 
की राह की प्रमुख चुनौतियाँ क््यया हैैं?
z	 वर्गीकरण और अतिरिक्त लचीलापन:

�	स््वरोज़गार और निर््भर-रोज़गार के बीच की धुंधली सीमाएँ 
तथा कई फर्ममों के लिये कार््य कर सकने या अपनी इच््छछा से 
नौकरी छोड़ सकने की स््वतंत्रता, गिग वर््कर््स के प्रति कंपनी 
दायित््वोों की सीमा निर््धधारित करना कठिन बना देती है।

�	गिग इकोनॉमी को इसके लचीलेपन के लिये जाना जाता 
है, जहाँ कामगारोों को यह तय करने की अनुमति मिलती 
है कि वे कब, कहाँ और कितना कार््य करेें। 

�	इस लचीलेपन को समायोजित कर सकने और गिग वर््कर््स की 
विविध आवश््यकताओं को पूरा कर सकने वाले सामाजिक 
सुरक्षा लाभोों को डिज़ाइन करना एक जटिल कार््य है।

z	 वित्तपोषण और लागत वितरण:  
�	पारंपरिक सामाजिक सुरक्षा प्रणालियाँ नियोक्ता और कर््मचारी 

के योगदान पर निर््भर करती हैैं, जहाँ नियोक्ता आमतौर पर 
लागत के एक उल्लेखनीय भाग का वहन करते हैैं। 
�	गिग इकॉनमी, जहाँ कर््मचारी प्रायः स््व-नियोजित होते 

हैैं, के लिये एक उपयुक्त वित्तपोषण तंत्र की पहचान 
करना जटिल हो जाता है।

z	 समन््वय एवं डेटा साझाकरण: 
�	विभिन्न सामाजिक सुरक्षा कार््यक्रमोों के लिये गिग वर््कर््स के 

आय अर््जन, योगदान एवं पात्रता का सटीक आकलन करने 
के लिये गिग प््ललेटफॉर््म, सरकारी एजेेंसियोों तथा वित्तीय 
संस््थथानोों के बीच कुशल डेटा साझाकरण और समन््वयन 
आवश््यक है।
�	लेकिन गिग वर््कर््स प्रायः कई प््ललेटफॉर््म या क्लाइंट््स के 

लिये कार््य करते हैैं, जिससे इस संदर््भ मेें समन््वय करना 
और उचित कवरेज सुनिश्चित करना चुनौतीपूर््ण हो जाता 
है।

z	 शिक्षा और जागरूकता: 
�	कई गिग वर््कर््स सामाजिक सुरक्षा लाभोों के संबंध मेें अपने 

अधिकारोों और पात्रता से अनभिज्ञ भी हो सकते हैैं।
�	इनकी जागरूकता बढ़़ाना और सामाजिक सुरक्षा, पात्रता 

मानदंड एवं आवेदन प्रक्रिया के महत्तत्व के बारे मेें शिक्षित 
करना एक चुनौतीपूर््ण कार््य है।

गिग वर््कर््स की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के 
लिये क््यया उपाय किया जा सकता है? 
z	 सामाजिक सुरक्षा पर संहिता कार््ययान््वयन, 2020:

�	हालाँकि सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 मेें गिग श्रमिकोों के 
लिये प्रावधान शामिल हैैं, नियम अभी तक राज््योों द्वारा तैयार 
नहीीं किये गए हैैं और साथ ही बोर््ड की स््थथापना के संदर््भ मेें 
बहुत कुछ नहीीं हुआ है। अतः सरकार को इन पर शीघ्रता से 
कार््य करना चाहिये।

z	 अंतर््रराष्ट्रीय उदाहरणोों को अपनाना: 
�	यूके ने गिग श्रमिकोों को "श्रमिक" के रूप मेें वर्गीकृत करके 

एक मॉडल स््थथापित किया है, जो कर््मचारियोों और स््व-
रोज़गार के बीच की एक श्रेणी है।
�	इससे उन््हेें न््ययूनतम वेतन, सवैतनिक छुट्टियाँ, 

सेवानिवृत्ति लाभ योजनाएँ और स््ववास््थ््य बीमा प्राप््त 
होता है।
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�	इसी प्रकार इंडोनेशिया मेें वे दुर््घटना बीमा, स््ववास््थ््य बीमा एवं 
मृत््ययु बीमा के होते हैैं।

z	 नियोक्ता उत्तरदायित््वोों का विस््ततार: 
�	गिग श्रमिकोों हेतु मज़बूत समर््थन उन गिग कंपनियोों से आना 

चाहिये जो स््वयं इस जटिल एवं कम लागत वाली कार््य 
व््यवस््थथा से लाभान््ववित होती हैैं।
�	गिग श्रमिकोों को स््व-रोज़गार अथवा स््वतंत्र ठेकेदारोों के 

रूप मेें वर्गीकृत करने की प्रथा को समाप््त करने की 
आवश््यकता है।

�	कंपनियोों को नियमित कर््मचारी के समान लाभ दिया 
जाना चाहिये।

z	 सरकारी समर््थन: 
�	सरकार को शिक्षा, वित्तीय सलाहकार, कानूनी, चिकित््ससा 

अथवा ग्राहक प्रबंधन क्षेत्ररों जैसे उच्च कौशल वाले गिग कार्ययों 
मेें व््यवस््थथित रूप से निर््ययात बढ़़ाने मेें निवेश करना चाहिये; 
भारतीय गिग श्रमिकोों हेतु वैश्विक बाज़ारोों तक पहुुँच को 
आसान बनाकर।

�	साथ ही सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने की ज़िम््ममेदारी 
साझा करने हेतु निष््पक्ष एवं पारदर्शी तंत्र स््थथापित करने के 
लिये सरकारोों, गिग प््ललेटफॉर्ममों एवं श्रमिक संगठनोों के बीच 
सहयोग की आवश््यकता होगी।

गिग श्रमिकोों से संबंधित सरकार की पहल:
z	 सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 मेें 'गिग इकॉनमी' पर एक अलग 

खंड शामिल है और साथ ही गिग नियोक्ताओं पर सरकार के 
नेतृत््व वाले बोर््ड द्वारा प्रबंधित सामाजिक सुरक्षा कोष मेें योगदान 
करने का दायित््व भी दिया गया है।

z	 वेतन संहिता, 2019 गिग श्रमिकोों सहित संगठित तथा असंगठित 
क्षेत्ररों मेें सार््वभौमिक न््ययूनतम वेतन एवं आधारभूत वेतन प्रदान 
करता है।

निष््कर््ष
एप-आधारित श्रमिकोों की कार््य स््थथितियोों, वित्तीय सुरक्षा एवं 

समग्र कल््ययाण मेें सुधार हेतु व््ययापक उपायोों की आवश््यकता है, उनके 
अधिकारोों तथा सुरक्षा की वकालत करते हुए गिग अर््थव््यवस््थथा मेें उनके 
योगदान को मान््यता दी जाए।

लेवल््स एंड ट्ररेंड््स इन चाइल््ड मोर्टेलिटी
चर््चचा मेें क््योों?

हाल ही मेें बाल मृत््ययु दर अनुमान के लिये संयुक्त राष्ट्र अंतर-
एजेेंसी समूह द्वारा “लेवल््स एंड ट्ररेंड््स इन चाइल््ड मोर्टेलिटी” शीर््षक 

से एक रिपोर््ट जारी की है, जिसमेें बताया गया है कि वर््ष 2022 मेें 
वैश्विक स््तर पर पाँच वर््ष से कम उम्र के बच्चचों की मृत््ययु की वार््षषिक 
संख््यया वर््ष  2000 के अनुमान से आधे से अधिक कम (9.9 मिलियन 
से 4.9 मिलियन तक) हो गई है। 
रिपोर््ट की मुख््य बातेें क््यया हैैं?
z	 बाल मृत््ययु दर मेें ऐतिहासिक कमी: 

�	वर््ष 2022 मेें पाँच वर््ष से कम आयु मेें होने वाली मौतोों की 
वार््षषिक संख््यया घटकर 4.9 मिलियन हो गई, जो बाल मृत््ययु दर 
को कम करने के वैश्विक प्रयास मेें एक महत्तत्वपूर््ण उपलब््धधि 
है।

�	यह वर््ष 2000 के बाद से वैश्विक स््तर पर पाँच वर््ष से कम 
उम्र के बच्चचों की मृत््ययु दर (U5MR) मेें आधे से अधिक 
की गिरावट के साथ जुड़़ा हुआ है।
�	सरकारोों, संगठनोों, स््थथानीय समुदायोों, स््ववास््थ््य देखभाल 

पेशेवरोों एवं परिवारोों सहित विभिन्न हितधारकोों की 
निरंतर प्रतिबद्धता के कारण, पाँच वर््ष से कम उम्र के 
बच्चचों की मृत््ययु दर मेें गिरावट लगातार बनी हुई है।

z	 मृत््ययु दर का लगातार उच्च होना: 
�	प्रगति के बावजूद बच्चचों, किशोरोों एवं युवाओं के बीच वार््षषिक 

मृत््ययु दर अस््ववीकार््य रूप से अधिक बनी हुई है।
�	वर््ष 2022 मेें जीवन के पहले महीने के दौरान पाँच वर््ष से कम 

उम्र के 2.3 मिलियन बच्चचों की मृत््ययु हो गई तथा 1 से 59 
महीने की उम्र के बीच अतिरिक्त 2.6 मिलियन बच्चचों की मृत््ययु 
हो गई।
�	इसके अतिरिक्त 5 से 24 वर््ष की आयु के 2.1 मिलियन 

बच्चचों, किशोरोों तथा युवाओं की भी मृत््ययु हुई।
z	 बड़़ी संख््यया मेें जीवन की हानि: 

�	वर््ष 2000 से वर््ष 2022 के बीच विश्व के 221 मिलियन 
बच्चचों, किशोरोों तथा युवाओं की मृत््ययु हुई, जिसकी तुलना 
नाइजीरिया की लगभग पूरी आबादी से की जा सकती है।
�	नवजात शिशुओं की मृत््ययु (जन््म के 28 दिनोों के भीतर 

शिशु की मृत््ययु) के कारण पाँच वर््ष से कम उम्र के बच्चचों 
की मृत््ययु 72 मिलियन थी और 1-59 महीने की आयु के 
बच्चचों की मृत््ययु की संख््यया 91 मिलियन थी।

�	नवजात अवधि मेें पाँच साल से कम उम्र की मृत््ययु की प्रवृत्ति 
2000 मेें 41% से बढ़कर वर््ष 2022 मेें 47% हो गई है।

z	 उत्तरजीविता की संभावनाओं मेें असमानता: 
�	बच्चचों को भौगोलिक स््थथिति, सामाजिक-आर््थथिक स््थथिति और 

चाहे वे नाज़ुक या संघर््ष-प्रभावित सेटिंग््स मेें रहते होों, जैसे 
कारकोों के आधार पर जीवित रहने की असमान संभावनाओं 
का सामना करना पड़ता है।
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�	ये असमानताएँ बच्चचों की कमज़ोर आबादी के बीच लगातार 
और गहरी असमानताओं को उजागर करती हैैं।

z	 क्षेत्रीय असमानताएँ: 
�	जबकि बाल मृत््ययु दर की वैश्विक दर मेें गिरावट आ रही है, 

महत्तत्वपूर््ण क्षेत्रीय असमानताएँ हैैं।
�	वर््ष 2030 से पहले 5 वर््ष से कम उम्र के 35 मिलियन 

बच्चे अपनी जान गँवा देेंगे और उप-सहारा अफ्रीका मेें 
सबसे अधिक मौतेें होोंगी।

�	देश संयुक्त राष्ट्र-अनिवार््य सतत् विकास लक्षष्य 
(Sustainable Development Goal - 
SDG) लक्षष्ययों को समय पर पूरा नहीीं करेेंगे।
�	हालाँकि यदि प्रत््ययेक देश ने पाँच साल से कम उम्र की 

बच्चचों की रोकी जा सकने वाली मौतोों को समाप््त करने 
के SDG-5 दृष्टिकोण को महसूस किया और समय 
पर प्रासंगिक मृत््ययु दर लक्षष्ययों को पूरा किया, तो 9 
मिलियन से अधिक बच्चे पाँच वर््ष की आयु तक जीवित 
रहेेंगे।

�	मौजूदा रुझानोों के तहत 59 देश पाँच मृत््ययु दर लक्षष्य के तहत 
सतत् विकास लक्षष्य से चूक जाएँगे और 64 देश नवजात मृत््ययु 
दर लक्षष्य से चूक जाएँगे।

z	 अनुशंसाएँ: 
�	कई निम््न और निम््न-मध््यम आय वाले देशोों ने पाँच साल से 

कम उम्र के बच्चचों की मृत््ययु दर मेें वैश्विक गिरावट से बेहतर 
प्रदर््शन किया है, कुछ मामलोों मेें 2000 के बाद से उनकी दरोों 
मेें दो तिहाई से अधिक की कमी आई है।
�	जब मातृ, नवजात शिशु और बाल स््ववास््थ््य तथा 

उत्तरजीविता मेें निवेश किया जाता है तो ये प्रेरक परिणाम 
उच्च रिटर््न दर््शशाते हैैं।

�	वे इस बात का महत्तत्वपूर््ण प्रमाण भी प्रदान करते हैैं कि यदि 
संसाधन की कमी वाली स््थथितियोों मेें भी सतत् और रणनीतिक 
कार््रवाई की जाती है, तो पाँच साल से कम उम्र की मृत््ययु दर 
के स््तर तथा रुझान मेें बदलाव आएगा एवं जीवन बचाया 
जाएगा।

बाल मृत््ययु दर को रोकने हेतु क््यया किया जा सकता है?
z	 परिवार नियोजन सेवाओं तक पहुुँच: व््ययापक परिवार नियोजन 

सेवाएँ प्रदान करने से अनपेक्षित गर््भधारण को रोकने मेें मदद मिल 
सकती है, जिससे समय से पहले जन््म और मृत जन््म के जोखिम 
को कम किया जा सकता है।

z	 प्रसवपूर््व सेवाओं मेें सुधार: गर््भवती महिलाओं के लिये नियमित 
स््ववास््थ््य और पोषण जाँच सहित प्रसवपूर््व देखभाल सेवाओं को 

बढ़़ाने से स््वस््थ गर््भधारण मेें योगदान हो सकता है तथा समय से 
पहले जन््म एवं मृत जन््म की संभावना कम हो सकती है।
�	गर््भवती माताओं के लिये आयरन फोलिक एसिड अनुपूरण 

तक पहुुँच सुनिश्चित करने से मातृ और भ्रूण के स््ववास््थ््य मेें 
भी सुधार हो सकता है।

z	 जोखिम कारकोों की पहचान और प्रबंधन: समय से पहले 
जन््म तथा मृत जन््म से जुड़़े जोखिम कारकोों की पहचान एवं 
प्रबंधन के लिये प्रभावी स्क्रीनिंग कार््यक्रम लागू करने से प्रतिकूल 
परिणामोों को कम करने मेें मदद मिल सकती है।
�	इसमेें गर््भभावस््थथा के दौरान उच्च रक्तचाप, मधुमेह और संक्रमण 

जैसी स््थथितियोों का प्रबंधन शामिल है।
z	 डेटा रिकॉर््डििंग और रिपोर््टििंग मेें सुधार: समय से पहले जन््म 

तथा मृत जन््म को सटीक रूप से रिकॉर््ड करने एवं रिपोर््ट करने 
के लिये डेटा संग्रह प्रणालियोों को बढ़़ाना समस््यया की भयावहता 
को समझने व लक्षित हस््तक्षेपोों को प्रभावी ढंग से लागू करने के 
लिये महत्तत्वपूर््ण है।
�	प्रसवकालीन मृत््ययु दर की रिपोर््ट करने के लिये रोगोों के 

अंतर््रराष्ट्रीय वर्गीकरण जैसे मानकीकृत वर्गीकरण प्रणालियोों 
को अपनाने से डेटा की गुणवत्ता और तुलनीयता मेें सुधार हो 
सकता है।

z	 निगरानी दिशा-निर्देश लागू करना: मातृ और प्रसवकालीन 
मृत््ययु निगरानी दिशा-निर्देशोों का प्रभावी कार््ययान््वयन सुनिश्चित 
करने से प्रवृत्तियोों, जोखिम कारकोों तथा हस््तक्षेप के अवसरोों की 
पहचान करने मेें मदद मिल सकती है।
�	इसमेें नीति और अभ््ययास को सूचित करने के लिये मातृ तथा 

प्रसवकालीन मौतोों की समय पर रिपोर््टििंग तथा विश्लेषण 
शामिल है।

महिलाओं के पोषण और बाल मृत््ययु दर को रोकने हेतु 
भारत की पहल क््यया हैैं?
z	 पोषण अभियान: भारत सरकार ने वर््ष 2022 तक "कुपोषण 

मुक्त भारत" सुनिश्चित करने के लिये राष्ट्रीय पोषण मिशन 
(NNM) या पोषण अभियान प्रारंभ किया है।
�	इसके अलावा पोषण अभियान, मिशन सक्षम आँगनवाड़़ी 

और पोषण 2.0 की प्रभावशीलता तथा दक्षता को बढ़़ाने के 
लिये, सभी राज््योों/केेंद्रशासित प्रदेशोों हेतु बजट 2021-2022 
मेें एकीकृत पोषण सहायता कार््यक्रम की घोषणा की गई थी।

�	शासन मेें सुधार के लिये पोषण ट्रैकर के अंतर््गत पोषण 
गुणवत्ता मेें सुधार और मान््यता प्राप््त प्रयोगशालाओं मेें 
परीक्षण, वितरण को सुदृढ़ करने तथा प्रौद्योगिकी के इष्टतम 
प्रयोग के लिये उपाय किये गए हैैं।
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z	 एनीमिया मुक्त भारत अभियान: वर््ष 2018 मेें शुरू किये गए 
इस मिशन का लक्षष्य एनीमिया की वार््षषिक गिरावट दर मेें सुधार 
करते हुए इसमेें एक से तीन प्रतिशत अंक की वृद्धि करना है।

z	 मिशन शक्ति: 'मिशन शक्ति' मेें महिलाओं की सुरक्षा और 
महिला सशक्तीकरण के लिये क्रमशः दो उप-योजनाएँ 'संबल' 
तथा 'सामर््थ््य' शामिल हैैं।
�	वन स््टटॉप सेेंटर, महिला हेल््पलाइन (181-WHL), बेटी 

बचाओ बेटी पढ़़ाओ और नारी अदालत जैसी योजनाएँ 
'संबल' उप-योजना का हिस््ससा हैैं।

�	प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, पालना, शक्ति सदन, सखी 
निवास और महिलाओं के सशक्तीकरण के लिये हब के घटक 
'सामर््थ््य' उप-योजना का हिस््ससा हैैं।

z	 एकीकृत बाल विकास सेवा योजना: इसे वर््ष 1975 मेें शुरू 
किया गया था और इस योजना का उद्देश््य 6 वर््ष से कम आयु के 
बच्चचों तथा उनकी माताओं को भोजन, प्रीस््ककूल शिक्षा, प्राथमिक 
स््ववास््थ््य देखभाल, टीकाकरण, स््ववास््थ््य जाँच एवं रेफरल सेवाएँ 
प्रदान करना है।  

nnn
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राजनीति हेतु न््ययायाधीश के इस््ततीफा देने के 
नैतिक निहितार््थ

चर््चचा मेें क््योों?
हाल ही मेें कलकत्ता उच्च न््ययायालय के पूर््व न््ययायाधीश ने त््ययाग-

पत्र दे दिया है और एक राजनीतिक दल मेें शामिल हो गए हैैं, जिससे 
एक न््ययायाधीश के इस तरह के कदम के औचित््य पर चर््चचा शुरू हो गई 
है।
z	 राजनीति मेें शामिल होने के लिये न््ययायपालिका से न््ययायाधीश के 

त््ययाग-पत्र से उत््पन्न चिंताओं के महत्तत्वपूर््ण नैतिक निहितार््थ हैैं जो 
न््ययायिक औचित््य, निष््पक्षता और न््ययायपालिका की अखंडता की 
धारणा को प्रभावित करते हैैं।
नोट: वर््ष 1967 मेें, भारत के पूर््व मुख््य न््ययायाधीश (CJI) कोका 

सुब््बबा राव ने विपक्षी उम््ममीदवार के रूप मेें राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के 
लिये सेवानिवृत्त होने से तीन महीने पहले त््ययाग-पत्र दे दिया था।
z	 सर्वोच्च न््ययायालय के न््ययायाधीश बहारुल इस््ललाम ने लोकसभा 

चुनाव लड़ने के लिये वर््ष 1983 मेें सेवानिवृत्ति से छह सप््तताह 
पहले त््ययाग-पत्र दे दिया।

राजनीति हेतु एक न््ययायाधीश के इस््ततीफे से संबंधित 
नैतिक चिंताएँ क््यया हैैं?
z	 न््ययायिक निष््पक्षता:

�	न््ययायाधीशोों से अपेक्षा की जाती है कि वे तटस््थ रहेें और 
व््यक्तिगत पूर््ववाग्रहोों या बाहरी दबावोों से प्रभावित हुए बिना 
केवल तथ््योों तथा कानून के आधार पर निर््णय लेें।

�	विवादोों मेें शामिल होने के बाद राजनीतिक दल मेें शामिल 
होने के मौजूदा न््ययायाधीश के फैसले से राजनीतिक मामलोों से 
जुड़़े मामलोों की सुनवाई करते समय उनकी निष््पक्षता पर 
सवाल उठता है।

�	इससे न््ययायपालिका की निष््पक्षता से न््ययाय देने की क्षमता मेें 
जनता का विश्वास कम होता है।

z	 न््ययायिक स््वतंत्रता:
�	कानून का शासन और लोकतंत्र बनाए रखने के लिये न््ययायिक 

स््वतंत्रता महत्तत्वपूर््ण है।
�	न््ययायाधीशोों को राजनीतिक संस््थथाओं सहित किसी भी बाहरी 

पक्ष के हस््तक्षेप या प्रभाव से मुक्त होना चाहिये।
�	अपने इस््ततीफे/सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद एक न््ययायाधीश द्वारा 

किसी राजनीतिक दल मेें शामिल होना उसके विगत न््ययायिक 

निर््णयोों की स््वतंत्रता पर सवाल उठाता है और न््ययायपालिका 
के कार््य पद्धति पर राजनीतिक विचारोों के प्रभाव के संबंध मेें 
चिंता उत््पन्न करता है।

z	 हित का टकराव:
�	न््ययायाधीशोों से अपेक्षा की जाती है कि वे हितोों के टकराव से 

बचेें और न््ययायिक प्रक्रिया की अखंडता बनाए रखेें।
�	राजनीतिक गतिविधियोों मेें उनकी भागीदारी, विशेष रूप से 

न््ययायालय मेें कार््यरत रहते हुए विवादास््पद बयान और निर््णय, 
हितोों के टकराव के संबंध मेें चिंताएँ उत््पन्न करती हैैं।

z	 जन विश्वास और भरोसा:
�	न््ययायपालिका समाज मेें अपनी भूमिका को पूरा करने के लिये 

जनता के विश्वास और भरोसे पर निर््भर करती है। न््ययायाधीश 
द्वारा उक्त कार्ययों मेें शामिल होना न््ययायिक अखंडता और 
निष््पक्षता की धारणा को कमज़ोर करता है जिससे संपूर््ण 
न््ययायिक प्रणाली के संबंध मेें जनता का विश्वास अत््ययंत 
प्रभावित होता है।

�	न््ययायपालिका से राजनीति मेें सक्रिय भागीदारी के लिये 
न््ययायमूर््तति के इस््ततीफे से न््ययायपालिका की स््वतंत्रता और 
अखंडता के बारे मेें जनता के बीच संदेह की स््थथिति उत््पन्न 
हो सकती है।

z	 सेवानिवृत्ति पश्चात नियुक्तियोों का मुद्दा:
�	विगत कुछ वर्षषों मेें कुछ सेवानिवृत्त न््ययायाधीशोों ने सेवानिवृत्ति 

के बाद सरकारी पद स््ववीकार कर लिये हैैं। यह प्रथा 
न््ययायपालिका और कार््यपालिका के बीच स््पष्ट सीमांकन को 
धूमिल कर देती है।

रीस््टटेटमेेंट ऑफ वैल््ययूज़ ऑफ ज््ययूडिशिअल लाइफ क््यया 
है?
z	 भारत के सर्वोच्च न््ययायालय ने वर््ष 1997 मेें न््ययायाधीशोों के लिये 

नैतिक मानकोों और सिद््धाांतोों को रेखांकित करते हुए रीस््टटेटमेेंट 
ऑफ वैल््ययूज़ ऑफ ज््ययूडिशिअल लाइफ का अंगीकरण किया। 
पुनर््कथन से संबंधित प्रमुख बिंदु निम््नलिखित हैैं:
�	निष््पक्षता: न केवल न््ययाय किया जाना चाहिये अपितु यह यह 

प्रदर््शशित भी होना चाहिये। न््ययायाधीशोों के व््यवहार से 
न््ययायपालिका की निष््पक्षता मेें लोगोों के विश्वास की पुष्टि 
होनी चाहिये।

�	टकराव से बचना: न््ययायाधीशोों को बार के व््यक्तिगत सदस््योों 
के साथ घनिष्ठ संबंध स््थथापित करने से  से बचना चाहिये, 

,fFkDl
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परिवार के सदस््य यदि वकील हैैं, उनसे संबंधित मामलोों की 
सुनवाई करने से बचना चाहिये और साथ ही राजनीतिक 
मामलोों पर सार््वजनिक बहस मेें भाग नहीीं लेना चाहिये।

�	वित्तीय लाभ: न््ययायाधीशोों को वित्तीय लाभ के माध््यम नहीीं 
खोजने चाहिये और उन््हेें शेयरोों मेें सट्टा नहीीं लगाना चाहिये 
अथवा व््ययापार अथवा व््यवसाय मेें संलग््न नहीीं होना चाहिये।

�	जनता की निगाहेें:.न््ययायाधीशोों को हमेशा इस बात के प्रति 
सचेत रहना चाहिये कि वे सार््वजनिक जाँच के अधीन हैैं, साथ 
ही उनके कार्ययों से जिस उच्च पद पर वे हैैं, उसे भी लाभ होना 
चाहिये।

न््ययायाधीशोों के लिये सेवानिवृत्ति उपरांत कार््य:
z	 हालाँकि भारतीय संविधान स््पष्ट रूप से न््ययायाधीशोों को 

सेवानिवृत्ति के बाद के कार््यभार लेने से प्रतिबंधित नहीीं करता है, 
लेकिन हितोों के संभावित टकराव को कम करने के लिये कूलिंग-
ऑफ अवधि लागू करने के सुझाव दिये गए हैैं।

z	 पूर््व सी.जे.आई, आर.एम.लोढ़़ा ने कम-से-कम 2 वर््ष की कूलिंग-
ऑफ अवधि की सिफारिश की।
�	संवेदनशील पदोों से सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियोों को 

कुछ समय के लिये सामान््यतः दो वर््ष के लिये कोई अन््य 
नियुक्ति स््ववीकार करने से रोक दिया जाता है।

�	पदोों मेें ये कूलिंग-ऑफ अवधि पर््ययाप््त समय के अंतराल के 
माध््यम से पिछली नियुक्ति एवं नई नियुक्ति के बीच संबंध को 
समाप््त करने पर आधारित होती है।

z	 अंतर््रराष्ट्रीय प्रथाएँ: तुलनात््मक रूप से संयुक्त राज््य अमेरिका मेें 
सर्वोच्च न््ययायालय के न््ययायाधीश सेवानिवृत्त नहीीं होते हैैं बल््ककि 
हितोों के टकराव को रोकने के लिये जीवन भर अपने पद पर बने 
रहते हैैं।
�	यूनाइटेड किंगडम मेें, हालाँकि न््ययायाधीशोों को सेवानिवृत्ति के 

बाद की नौकरियाँ लेने से रोकने वाला कोई कानून नहीीं है, 
लेकिन किसी भी न््ययायाधीश ने ऐसा नहीीं किया है, जो 
सेवानिवृत्ति के बाद की भूमिकाओं के मुद्दे पर एक अलग 
दृष्टिकोण को दर््शशाता है।

सेवानिवृत्ति के बाद नौकरियाँ करने वाले न््ययायाधीशोों 
की समस््यया से निपटने के लिये क््यया किया जा सकता 
है?
z	 कूलिंग-ऑफ अवधि लागू करना: 

�	पूर््व मुख््य न््ययायाधीश आर.एम.लोढ़़ा के सुझाव के अनुशंसाओं 
के आधार पर न््ययायाधीश की सेवानिवृत्ति एवं सेवानिवृत्ति के 
बाद किसी भी कार््यभार हेतु उनकी पात्रता के बीच एक 
अनिवार््य कूलिंग-ऑफ अवधि होनी चाहिये।

�	यह अवधि हितोों के संभावित टकराव को कम करने के साथ 
निष््पक्षता सुनिश्चित करने मेें सहायता प्रदान करेगी।
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z	 विधि आयोग की सिफारिशेें: 
�	14वेें विधि आयोग की रिपोर््ट, 1958 की सिफारिशोों ने इस 

चिंता पर प्रकाश डाला और साथ ही एक ऐसी प्रणाली की 
वकालत की जो स््वतंत्रता से समझौता किये बिना न््ययायाधीशोों 
को वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करती है।

z	 न््ययायिक नैतिकता एवं मानकोों को बढ़़ाना: 
�	न््ययायाधीशोों के लिये उनके कार््यकाल के दौरान तथा 

सेवानिवृत्ति के बाद नैतिक दिशा-निर्देशोों एवं मानकोों को 
मज़बूत करने से न््ययायपालिका की अखंडता और निष््पक्षता 
बनाए रखने मेें सहायता प्राप््त हो सकती है। न््ययायाधीशोों को 
व््यक्तिगत हितोों पर न््ययायपालिका मेें जनता के विश्वास को 
प्राथमिकता देने के लिये प्रोत््ससाहित किया जाना चाहिये।

z	 पारदर््शशिता मेें वृद्धि: 
�	सेवानिवृत्त न््ययायाधीशोों को सेवानिवृत्ति के बाद के पदोों पर 

नियुक्त करने की प्रक्रिया मेें अधिक पारदर््शशिता होनी चाहिये।
�	इसमेें चयन के मानदंडोों का खुलासा करना, इन भूमिकाओं के 

लिये खुली प्रतिस््पर्द्धा सुनिश्चित करना और प्रत््ययेक नियुक्ति 
के पीछे के कारणोों को सार््वजनिक करना शामिल है। 

निष््कर््ष
z	 कोलकाता उच्च न््ययायालय के पूर््व न््ययायाधीश के न््ययायपालिका से 

पदत््ययाग करने और राजनीति मेें प्रवेश करने का निर््णय न््ययायिक 
निष््पक्षता, स््वतंत्रता, हितोों के संघर््ष, सार््वजनिक विश्वास एवं 
पेशेवर ज़िम््ममेदारी के संबंध मेें महत्तत्वपूर््ण नैतिक चिंताओं को का 
कारण बनता है।

z	 इन चिंताओं का न््ययायपालिका की अखंडता और विश्वसनीयता 
पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है, जो न््ययाय प्रशासन मेें नैतिक मानकोों 
को बनाए रखने के महत्तत्व को रेखांकित करता है।

nnn
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नीति आयोग की ग्रो रिपोर््ट और पोर््टल
चर््चचा मेें क््योों? 

हाल ही मेें नीति आयोग (नेशनल इंस््टटीट्यूशन फॉर ट््राांसफॉर््मििंग 
इंडिया) द्वारा एग्रोफोरेस्ट्री (ग्रो) रिपोर््ट और पोर््टल के साथ भारत की 
बंजर भूमि को हरा-भरा बनाने की शुरुआत गई थी।

ग्रो (GROW) रिपोर््ट की मुख््य विशेषताएँ क््यया हैैं?
z	 ग्रो रिपोर््ट उद्देश््य:

�	GROW रिपोर््ट का लक्षष्य वर््ष 2030 तक 26 मिलियन 
हेक््टटेयर बंजर (परती) भूमि को दोबारा से विकसित करना 

और 2.5 से 3 बिलियन टन कार््बन डाइऑक््ससाइड के बराबर 
अतिरिक्त कार््बन सिंक बनाना है।

z	 भारत मेें बंजर भूमि का विस््ततार:
�	रिपोर््ट मेें बताया गया है कि भारत मेें लगभग 55.76 मिलियन 

हेक््टटेयर बंजर भूमि है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र 
(Total Geographical Area- TGA) का 
16.96% है।

�	ये निम््ननीकृत भूमि विभिन्न प्राकृतिक और मानव-प्रेरित कारकोों 
के कारण उत््पपादकता तथा जैवविविधता मेें कमी आई है। 
हालाँकि रिपोर््ट कृषि वानिकी के माध््यम से इन बंजर भूमि को 
हरा-भरा करने और पुनर््स्थथापित करने का सुझाव देती है।

d`f"k

z	 समाधान के रूप मेें कृषि वानिकी:
�	रिपोर््ट कृषि वानिकी के लिये कम उपयोग वाले क्षेत्ररों, विशेष रूप से बंजर भूमि के पुनरुद्धार करने के संभावित लाभोों को भी रेखांकित करती 

है।
�	वर््तमान मेें कृषि वानिकी भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 8.65%, यानी लगभग 28.42 मिलियन हेक््टटेयर को कवर करती है और 

भारत की लगभग 6.18% तथा 4.91% भूमि क्रमशः कृषिवानिकी के लिये अत््यधिक एवं मध््यम रूप से उपयुक्त है।
�	भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अनुसार राजस््थथान, मध््य प्रदेश और तेलंगाना कृषि वानिकी उपयुक्तता के लिये शीर््ष बड़़े आकार 

के राज््य हैैं, जबकि जम््ममू-कश््ममीर, मणिपुर तथा नगालैैंड मध््यम आकार के राज््योों मेें सर्वोच्च स््थथान पर हैैं।
�	रिपोर््ट बंजर भूमि मेें कृषि वानिकी हस््तक्षेप को बढ़़ाने के लिये आवश््यक नीति एवं संस््थथागत समर््थन की पहचान करती है।
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z	 नीतिगत ढाँचा:
�	रिपोर््ट भारत की वर््ष 2014 की राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति पर 

ज़ोर देती है, जिसका उद्देश््य इस कृषि पारिस््थथितिक भूमि 
उपयोग प्रणाली के माध््यम से उत््पपादकता, लाभप्रदता के साथ 
स््थथिरता को भी बढ़़ाना है।
�	यह पेरिस समझौते, बॉन चैलेेंज, संयुक्त राष्ट्र सतत् 

विकास लक्षष्य, मरुस््थलीकरण से निपटने के लिये संयुक्त 
राष्ट्र कन््वेेंशन, हरित भारत मिशन जैसी अन््य वैश्विक 
प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है।

ग्रो (GROW) पोर््टल क््यया है?
z	 ग्रो पोर््टल को भुवन प््ललेटफॉर््म पर शुरू किया गया है, जो कृषि-

वानिकी उपयुक्तता से संबंधित राज््य और ज़िला-स््तरीय डेटा तक 
सार््वभौमिक पहुुँच सुनिश्चित करता है।

�	पोर््टल के माध््यम से, उपयोगकर्त्ता भारत के विभिन्न क्षेत्ररों मेें 
कृषि वानिकी उपयुक्तता के विस््ततृत मानचित्र तथा आकलन 
करने की सुविधा प्राप््त करते हैैं।

z	 पोर््टल रिमोट सेेंसिंग एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली तकनीक से 
प्राप््त विषयगत डेटासेट का उपयोग करता है, जो कृषि वानिकी 
उपयुक्तता को प्रभावित करने वाले कारकोों पर व््ययापक जानकारी 
प्रदान करता है।

z	 पोर््टल की प्रमुख विशेषताओं मेें से एक कृषि वानिकी उपयुक्तता 
सूचकांक (ASI) है, जो राष्ट्रीय स््तर पर कृषि वानिकी हस््तक्षेपोों 
को प्राथमिकता हेतु एक मानकीकृत सूचकांक प्रदर््शशित करता है।

z	 यह पोर््टल भारत मेें कृषिवानिकी की वर््तमान सीमा के बारे मेें 
जानकारी प्रदान करता है और साथ ही इसके भौगोलिक विस््ततार 
एवं कुल आच््छछादन पर प्रकाश भी डालता है।
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कृषि-वानिकी क््यया है?
z	 परिचय:

�	कृषि-वानिकी भूमि उपयोग के प्रबंधन की एक विधि है जिसमेें वृक्षषों एवं पौधोों के साथ-साथ खाद्यान्न के साथ-साथ पशुधन को बढ़़ाना भी 
शामिल है। यह वानिकी को कृषि प्रौद्योगिकी से अंतर-संबंधित कर अधिक धारणीय भूमि-उपयोग प्रणाली बनाता है।

�	कृषि-वानिकी भारतीय कृषि का एक अभिन्न अंग रही है, जो लकड़़ी की मांग, ईंधन, चारा के साथ अन््य निर््ववाह आवश््यकताओं को पूरा 
करती है।

�	हालाँकि भिन्न-भिन्न अनुपातोों मेें कृषि वानिकी का प्रयोग बड़़े किसानोों द्वारा सिंचित परिस््थथितियोों एवं छोटे और सीमांत किसानोों द्वारा वर््षषा 
आधारित परिस््थथितियोों मेें किया जाता है।

z	 कृषिवानिकी नीतियोों एवं पहलोों का विकास:
�	वर््ष 1983 मेें कृषि-वानिकी पर अखिल भारतीय समन््ववित अनुसंधान परियोजना (AICRP) की शुरुआत ने कृषि एवं वानिकी अनुसंधान 

एजेेंडा मेें कृषि-वानिकी के औपचारिक एकीकरण को प्रदर््शशित किया हैैं।
�	भारत की प्रमुख नीतिगत पहलेें, जिनमेें राष्ट्रीय वन नीति 1988, राष्ट्रीय कृषि नीति 2000, राष्ट्रीय बाँस मिशन 2002, राष्ट्रीय किसान नीति 

2007 और ग्रीन इंडिया मिशन 2010 हैैं, निरंतर रूप से कृषि-वानिकी के महत्तत्व पर प्रकाश डालती हैैं।
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�	भारत द्वारा राष्ट्रीय कृषि-वानिकी नीति (NAP), 2014 
अपनाई गई जिसके बाद कृषि-वानिकी के क्षेत्र मेें महत्तत्वपूर््ण 
प्रगति हुई।
�	NAP एक नीतिगत ढाँचा है जिसका उद्देश््य कृषि 

आजीविका मेें सुधार करने के लिये फसलोों और पशुधन 
के साथ पूरक तथा एकीकृत तरीके से वृक्षारोपण को 
प्रोत््ससाहित करना है। इस नीति की अभिकल््पना फरवरी 
2014 मेें दिल्ली मेें आयोजित कृषि-वानिकी पर विश्व 
कॉन्ग्रेस के दौरान की गई थी।

�	भारत वर््ष 2014 मेें व््ययापक कृषि-वानिकी नीति का 
अंगीकरण करने वाला विश्व का पहला देश बना।

�	उक्त नीति के अनुवर्ती के रूप मेें, वर््ष 2016-17 मेें राष्ट्रीय 
सतत् कृषि मिशन के तहत “हर मेड़ पर पेड़” आदर््श वाक््य 
के साथ कृषि-वानिकी पर उप-मिशन का शुभारंभ किया गया 
जिसका उद्देश््य कृषि भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत््ससाहित करना 
और साथ ही सस््य/सस््यन प्राणाली मेें विस््ततार करना  था।

z	 कृषि-वानिकी के प्रभाव:
�	आर््थथिक प्रभाव:

�	कृषि-वानिकी प्रणालियाँ फलोों, लकड़़ी और फसलोों के 
लिये सकारात््मक उपज वृद्धि दर््शशाती हैैं, जिससे कृषि 
उत््पपादकता मेें वृद्धि होती है।

�	कृषि-वानिकी आर््थथिक रूप से व््यवहार््य है जो लकड़़ी, 
ईंधन के लिये लकड़़ी और चारे सहित विविध आजीविका 
स्रोतोों से अतिरिक्त आय स्रोत प्रदान करती है।

�	सामाजिक प्रभाव:
�	कृषि-वानिकी प्रणालियाँ, विशेष रूप से फलोों की 

फसलोों पर ज़ोर देने वाली प्रणालियाँ, समुदायोों के पोषण 
मेें सुधार और बेहतर स््ववास््थ््य मेें योगदान करती हैैं।

�	कृषि-वानिकी मेें महिलाओं की भागीदारी महत्तत्वपूर््ण है 
किंतु लैैंगिक गतिकी और महिला सशक्तीकरण पर 
कृषिवानिकी के प्रभाव को समझने के लिये और अधिक 
शोध की आवश््यकता है।

�	पर््ययावरणीय प्रभाव:
�	कृषि-वानिकी मृदा की उर््वरता, पोषक चक्र और मृदा के 

जैविक कार््बन मेें वृद्धि करती है जिससे सतत् भूमि 
प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा मिलता है।

�	कृषि-वानिकी प्रणालियाँ जल-उपयोग दक्षता मेें सुधार 
करती हैैं, मृदा के कटाव की रोकथाम करती हैैं और 
वाटरशेड प्रबंधन तथा संरक्षण प्रयासोों मेें योगदान करती 
हैैं।

�	कृषि-वानिकी बायोमास ऊर््जजा के एक महत्तत्वपूर््ण स्रोत 
के रूप मेें कार््य करती है और साथ ही कार््बन को अलग 
कर जलवायु परिवर््तन शमन प्रयासोों मेें सहायता करती 
है।

�	 कृषिवानिकी प्रजातियोों को आवास प्रदान करके, 
आवागमन का समर््थन करके और निर््वनीकरण की दर 
को कम करके जैवविविधता संरक्षण को बढ़़ावा देती है।

सतत् कृषि के संवर्दद्धन हेतु पहल
चर््चचा मेें क््योों?

कृषि क्षेत्र मेें क््राांति लाने और सतत्/संधारणीय कृषि पद्धतियोों को 
प्रोत््ससाहन प्रदान करने की दिशा मेें एक महत्तत्वपूर््ण कदम उठाते हुए 
केेंद्रीय कृषि एवं किसान कल््ययाण मंत्री ने नई दिल्ली मेें आयोजित 
सम््मलेन मेें केेंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के साथ संयुक्त रूप से चार 
प्रमुख पहलोों का शुभारंभ किया।
z	 इन पहलोों मेें संशोधित मृदा स््ववास््थ््य कार््ड पोर््टल और मोबाइल 

एप््ललिकेशन, स््ककूल मृदा स््ववास््थ््य कार््यक्रम, कृषि सखी कन््वर्जजेंस 
कार््यक्रम (KSCP) तथा उर््वरक नमूना/प्रतिदर््श परीक्षण के 
लिये CFQCTI पोर््टल का शुभारंभ शामिल है। इन पहलोों का 
उद्देश््य देश के कृषि क्षेत्र मेें परिवर््तन लाना है।

मृदा स््ववास््थ््य प्रबंधन के लिये आरंभ की गई पहल क््यया 
हैैं?
z	 संशोधित मृदा स््ववास््थ््य कार््ड पोर््टल और मोबाइल 

एप््ललिकेशन:
�	मृदा स््ववास््थ््य कार््ड पोर््टल मेें संशोधन किया गया है और मृदा 

को प्रतिदर््श एकत्र करने एवं  उसका परीक्षण करने के लिये 
एक मोबाइल एप््ललिकेशन का शुभारंभ किया गया है। इस 
पोर््टल मेें मृदा प्रयोगशाला रजिस्ट्री है तथा प्रयोगशालाओं की 
स््थथिति वास््तविक समय के आधार पर देखी जा सकती है। 
प्रयोगशालाओं को पोर््टल पर भू-निर्देशांक के साथ मैप किया 
जाता है।

�	इस पोर््टल मेें मृदा नमूना संग्रह, प्रयोगशालाओं मेें परीक्षण और 
मृदा स््ववास््थ््य कार््ड के निर््ममाण का वास््तविक समय डेटा 
प्रदर््शशित करने की सुविधा है।

�	इस संशोधित पोर््टल मेें राष्ट्रीय, राज््य और ज़िला स््तर पर एक 
केेंद्रीकृत डैशबोर््ड उपलब््ध कराया गया है तथा साथ ही इसमेें 
भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) विश्लेषण भी शामिल है।

�	इस पोर््टल मेें उर््वरक प्रबंधन, पोषक तत्तत्व डैशबोर््ड और 
पोषक तत्तत्ववों के हीट मैप जैसी सुविधाएँ भी शामिल हैैं।
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�	इस पहल के माध््यम से प्रगति की वास््तविक समय के आधार 
पर निगरानी की जा सकती है और साथ ही इसमेें मृदा का 
नमूना एकत्र करने के दौरान मोबाइल एप््ललिकेशन के माध््यम 
से भू-निर्देशांक को स््वचालित रूप से कैप््चर करने की सुविधा 
है। इस ऐप के माध््यम से प््ललॉट विवरण का पंजीकरण भी 
किया जा सकता है।

z	 स््ककूल मृदा स््ववास््थ््य कार््यक्रम:
�	कृषि एवं किसान कल््ययाण विभाग (DA&FW) ने स््ककूल 

शिक्षा और साक्षरता विभाग के सहयोग से, इस पायलट 
परियोजना की शुरुआत की है। इस परियोजना के तहत  
ग्रामीण केेंद्रीय विद्यालयोों तथा नवोदय विद्यालयोों मेें 20 मृदा 
प्रयोगशालाओं की स््थथापना की गई है।
�	इसके तहत अध््ययन मॉड्यूल विकसित किये गए और 

विद्यार््थथियोों एवं शिक्षकोों को प्रशिक्षण दिया गया। स््ककूल 
कार््यक्रम के लिये एक मोबाइल एप््ललीकेशन विकसित 
किया गया गया था और पोर््टल मेें कार््यक्रम के लिये एक 
अलग खंड है जहाँ विद्यार््थथियोों की सभी गतिविधियोों का 
दस््ततावेज़ीकरण किया गया है।

�	इस कार््यक्रम के तहत स््ककूल के विद्यार्थी मिट्टी के नमूने 
एकत्र करेेंगे, स््ककूलोों मेें स््थथापित प्रयोगशालाओं मेें उनका 
परीक्षण करेेंगे तथा मृदा स््ववास््थ््य कार््ड बनाएंगे। 

�	मृदा स््ववास््थ््य कार््ड बनाने के बाद, वे किसानोों के पास जाएँगे 
और उन््हेें मृदा स््ववास््थ््य कार््ड की अनुशंसा के बारे मेें शिक्षित 
करेेंगे। 
�	मृदा प्रयोगशाला कार््यक्रम का उद्देश््य छात्ररों मेें पर््ययावरण 

के प्रति ज़िम््ममेदारी और सम््ममान की भावना पैदा करना 
तथा उन््हेें सतत् कृषि एवं मृदा के स््ववास््थ््य पर मानवीय 
गतिविधियोों के प्रभाव के बारे मेें जागरूक करना है।

�	अब, इस कार््यक्रम को 1000 स््ककूलोों तक विस््ततारित किया 
गया है तथा केेंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और एकलव््य 
मॉडल स््ककूलोों को इसके अंतर््गत शामिल किया गया है। 
�	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैैंक (नाबार््ड) के 

माध््यम से कृषि एवं किसान कल््ययाण विभाग इन स््ककूलोों 
मेें मृदा प्रयोगशालाएँ स््थथापित करेगा। 

z	 कृषि सखी अनुकूलन कार््यक्रम (KSCP):
�	कृषि और किसान कल््ययाण मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास 

मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन के साथ कृषि सखी 
अनुकूलन कार््यक्रम (Krishi Sakhi Conver-
gence Programme- KSCP) की शुरुआत हुई, 
जिसका उद्देश््य कृषि सखी के सशक्तीकरण के माध््यम से 
ग्रामीण भारत मेें परिवर््तन लाना है।

�	कार््यक्रम मेें 70,000 कृषि सखियोों को "पैरा-एक््सटेेंशन 
वर््कर््स" के रूप मेें प्रमाणित करने हेतु कृषि सखी 
प्रशिक्षण कार््यक्रम भी शामिल है।

�	कृषि सखियाँ किसानोों और प्रशिक्षित पैरा-एक््सटेेंशन 
वर््कर््स का अभ््ययास कर रही हैैं। वे किसान-मित्ररों के रूप 
मेें काम करती हैैं तथा प्राकृतिक खेती और मृदा स््ववास््थ््य 
प्रबंधन के संबंध मेें उनका मार््गदर््शन करती हैैं।

�	कृषि सखियाँ राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन 
(National Mission of Natural 
Farming- NMNF), प्रधानमंत्री फसल बीमा 
योजना (PMFBY) जैसी विभिन्न योजनाओं को 
लागू करने मेें एक महत्तत्वपूर््ण भूमिका निभाती हैैं

�	प्रमाणित कृषि सखियाँ किसानोों मेें जागरूकता पैदा करने 
और क्षमता निर््ममाण के लिये पैरा-एक््सटेेंशन वर््कर््स के 
रूप मेें कार््य करती हैैं।

�	ये किसानोों, कृषि विज्ञान केेंद्ररों (KVKs) तथा कृषि 
एवं संबद्ध विभागोों के बीच एक कड़़ी के रूप मेें काम 
करते हैैं।

�	कृषि सखियोों को कृषि विज्ञान, प्राकृतिक संसाधन 
प्रबंधन, फसल-विविधता तथा स््ववास््थ््य एवं पोषण 
सुरक्षा आदि के बारे मेें प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

�	ये जनभागीदारी के हिस््ससे के रूप मेें प्राकृतिक खेती तथा 
मृदा स््ववास््थ््य प्रबंधन जैसे विषयोों पर जागरूकता सृजन 
बैठकेें आयोजित करती हैैं। 

�	इस कार््यक्रम के तहत लगभग 3500 कृषि सखियोों को 
प्रशिक्षित किया गया है और इसे 13 राज््योों मेें लागू किया 
जा रहा है, जो सतत् कृषि एवं ग्रामीण विकास मेें योगदान 
देगा।

�	ये परिवर््तन के उत्प्रेरक के रूप मेें कार््य करती हैैं तथा 
सतत् कृषि के भविष््य का पोषण करते हुए ग्रामीण भारत 
को नया आकार प्रदान कर रही हैैं।

z	 CFQCTI पोर््टल:
�	केेंद्रीय उर््वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस््थथान 

(CFQCTI) पोर््टल उर््वरक प्रबंधन मेें गुणवत्ता नियंत्रण 
सुनिश्चित करने के लिये नमूना संग्रह एवं परीक्षण की 
सुविधाएँ प्रदान करता है।

�	पोर््टल नमूना सत््ययापन, प्रयोगशालाओं को स््वचालित आवंटन 
एवं विश्लेषण रिपोर््ट जारी करने, गुणवत्ता मूल््ययाांकन की 
प्रक्रिया को सुव््यवस््थथित करने के लिये OTP जेनरेट करने 
की सुविधा भी प्रदान करता है।
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इन पहलोों से किस प्रभाव की परिकल््पना की गई है?
z	 धारणीय कृषि पद्धतियोों को बढ़़ावा देना: 

�	इन पहलोों का उद्देश््य दीर््घकालिक पर््ययावरणीय तथा आर््थथिक 
लाभ सुनिश्चित करने हेतु जैविक कृषि जैसी धारणीय कृषि 
पद्धतियोों को बढ़़ावा देना है।

z	 कृषकोों की आजीविका मेें वृद्धि: 
�	मृदा स््ववास््थ््य, उर््वरक गुणवत्ता एवं धारणीय कृषि से संबंधित 

चिंताओं का समाधान करके, ये पहल किसानोों की आजीविका 
बढ़़ाने के साथ-साथ उनके आर््थथिक कल््ययाण मेें भी सुधार 
करने का प्रयास करती हैैं।

z	 जैविक कृषि की विश्वसनीयता: 
�	मृदा स््ववास््थ््य कार््ड पोर््टल तथा कृषि सखी अभिसरण 

कार््यक्रम जैसी पहलोों के माध््यम से जैविक कृषि की 
विश्वसनीयता मेें वृद्धि के प्रयासोों से जैविक उत््पपादोों मेें 
विश्वास बढ़ने के साथ-साथ उन््हेें अपनाने हेतु प्रोत््ससाहित होने 
की आशा है।

z	 उर््वरकोों की गुणवत्ता एवं दक्षता:
�	उर््वरकोों की गुणवत्ता एवं दक्षता से संबंधित चिंताओं को दूर 

करने की पहल, जैसे कि CFQCTI पोर््टल का उद्देश््य 
विश्वसनीय इनपुट के उपयोग को सुनिश्चित करके किसानोों 
के हितोों की रक्षा करना है।



129    करेेंट अपडेट‍्स (संग्रह) मार््च भाग-1 || 2024 www.drishtiias.com/hindi

नोट :

भारत मेें मृदा स््ववास््थ््य संबंधी चिंताएँ क््यया हैैं?
z	 मृदा एवं जल जीविका के मूलभूत संसाधन हैैं, 95% से अधिक 

भोजन इन््हीीं से निर््ममित होता है।
�	कृषि प्रणालियोों एवं संयुक्त राष्ट्र एजेेंडा 2030 को प्राप््त करने 

के लिये मृदा और जल के बीच सहजीवी संबंध महत्तत्वपूर््ण है।
�	वर््तमान जलवायु परिवर््तन एवं मानवीय गतिविधियोों के कारण 

मृदा और जल संसाधनोों पर अत््यधिक दबाव पड़ रहा है।
z	 भारत मेें देश के कुल बोए गए क्षेत्र का लगभग 50% वर््षषा 

आधारित है, जो कुल खाद्य उत््पपादन मेें 40% का योगदान देता है।
z	 भारत मेें मृदा स््ववास््थ््य के न््ययूनतम पोषक तत्तत्व स््तर जैसी चुनौतियोों 

का सामना करना पड़ता है, औसत मृदा कार््बनिक कार््बन 
(SOC) लगभग 0.54% है।

z	 भूमि क्षरण एक महत्तत्वपूर््ण मुद्दा है, जिससे कुल भौगोलिक क्षेत्र का 
लगभग 30% प्रभावित होता है, जिससे पौधोों मेें पोषक तत्तत्ववों की 
कमी हो जाती है और साथ ही आबादी के बीच पोषण स््तर को 
प्रभावित करता है।

z	 पोषक तत्तत्ववों की कमी एवं कमी के साथ-साथ अनुचित उर््वरक 
अनुप्रयोग के परिणामस््वरूप उत््पपादकता मेें गिरावट आती है।

�	सतत् खाद्य उत््पपादन के लिये पोषक तत्तत्ववों की पर््ययाप््त पुनःपूर््तति, 
मृदा के विश्लेषण के आधार पर उर््वरकोों का उपयुक्त अनुप्रयोग 
एवं मृदा मेें कार््बनिक पदार्थथों की मात्रा को बढ़़ाना जैसी 
विधियोों  की आवश््यकता होती है।

z	 भारत मेें जल एवं वायु के द्वारा कटाव के कारण प्रतिवर््ष अनुमानित 
3 अरब टन मृदा नष्ट हो जाती है।

मृदा संरक्षण से संबंधित अन््य पहल
z	 मृदा संरक्षण का पाँच-स््तरीय कार््यक्रम:

�	मृदा संरक्षण के लिये भारत की पाँच-स््तरीय रणनीति जिसमेें 
मृदा को रसायन मुक्त बनाना, मिट्टी की जैवविविधता का 
संरक्षण करना, मृदा के कार््बनिक पदार््थ को बढ़़ाना, मृदा की 
नमी बनाए रखना, मृदा के क्षरण को कम करना और साथ ही 
मृदा के कटाव को रोकना भी शामिल है।

z	 मृदा स््ववास््थ््य कार््ड योजना:
�	वर््ष 2015 मेें शुरू की गई भारत सरकार की मृदा स््ववास््थ््य 

कार््ड योजना, मृदा स््ववास््थ््य संकेतक एवं संबंधित वर््णनात््मक 
शब््द प्रदर््शशित करती है, जो किसानोों को आवश््यक मृदा सुधार 
के लिये मार््गदर््शन प्रदान करती है।

nnn
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माजुली मुखौटे, पांडुलिपि और नरसापुर क्रोशिया 
लेस शिल््प को मिला GI टैग का दर््जजा

आंध्र प्रदेश के नरसापुर के पारंपरिक क्रोशिया लेस शिल््प को चीन 
के मशीन-निर््ममित लेस उत््पपादोों से संरक्षण प्रदान करते हुए अपनी 
विशिष्ट पहचान बनाए रखने के लिये भौगोलिक संकेतक का दर््जजा 
प्रदान किया गया।
z	 इसी प्रकार सांस््ककृतिक महत्तत्व का संवर्दद्धन और संरक्षण प्रदान 

करते हुए असम के माजुली मुखौटे तथा पांडुलिपि चित्रकारी को 
GI का दर््जजा प्रदान किया गया।

z	 इन GI टैग का उद्देश््य पारंपरिक शिल््प को पुनर्जीवित करना और 
उनका संवर्दद्धन करना है जिससे उनकी कालजयी विरासत का 
संरक्षण सुनिश्चित होता है।

नरसापुर क्रोशिया लेस शिल््प से संबंधित मुख््य विशेषताएँ 
क््यया हैैं?

z	 नरसापुर क्रोशिया लेस शिल््प:
�	क्रोशिया लेस शिल््प की शुरुआत वर््ष 1844 मेें हुई और इसे 

कई बाधाओ जैसे भारतीय अकाल (1899) तथा महामंदी 
(1929), का सामना करना पड़ा। 1900 के दशक के प्रारंभ 
मेें गोदावरी क्षेत्र मेें 2,000 से अधिक महिलाएँ लेस शिल््पकला 
मेें शामिल थीीं जो इसकी सांस््ककृतिक महत्तत्व को उजागर करता 
है।

�	इस शिल््प मेें विभिन्न आकार की क्रोशिया सलाई का उपयोग 
कर पतले सूती धागोों के माध््यम से जटिल कलाकृतियाँ बनाई 
जाती हैैं।

�	इस शिल््प के कारीगर लूप और इंटरलॉकिंग टाँके बनाने 
के लिये एकल क्रोशिया हुक का उपयोग करते हैैं जिससे 
उत््ककृष्ट लेस पैटर््न बनते हैैं।

�	नरसापुर का हस््त निर््ममित क्रोशिया उद्योग लेस से निर््ममित 
उत््पपादोों की एक विविध शृृंखला का उत््पपादन करता है जिनमेें 
वस्तत्र, घरेलू सामान और सहायक उपकरण जैसे डोयली, 
तकिया का कवर, कुशन का कवर, बेडस्प्रेड, टेबल-रनर, 
टेबल क्लॉथ, हैैंड पर््स, कैप, टॉप, स््टटोल, लैैंपशेड तथा दीवार 
पर सजाई जाने वाली वस््ततुएँ इत््ययादि शामिल हैैं।

�	यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज््य अमेरिका और फ््रााँस जैसे 
देशोों मेें नरसापुर के क्रॉशिया लेस उत््पपादोों के निर््ययात के साथ 
ये उत््पपाद वैश्विक बाज़ारोों मेें अपनी जगह बना रहे हैैं। 

z	 भौगोलिक संकेतक (GI) टैग:
�	वाणिज््य एवं उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के 

अधीन उद्योग संवर्दद्धन और आंतरिक व््ययापार विभाग ने संबद्ध 
शिल््प को भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री (GIR) मेें पंजीकृत 
किया तथा यह प्रामाणित किया कि यह शिल््प भौगोलिक रूप 
से गोदावरी क्षेत्र के पश्चिम गोदावरी तथा डॉ. बी.आर.
अंबेडकर कोनसीमा के 19 मंडलोों तक सीमित है। 
�	पश्चिम गोदावरी ज़िले मेें नरसापुर और पलाकोले लेस 

उत््पपादोों के प्रमुख व््ययापार केेंद्र हैैं जबकि कोनसीमा क्षेत्र 
मेें रज़़ोल तथा अमलापुरम इस शिल््प के प्रमुख केेंद्र हैैं।

z	 नरसापुर के कारीगरोों के सम््ममुख चुनौतियाँ:
�	कोविड-19 महामारी के बाद से शिल््प बाज़ार स््थथिर रहा है 

जिसके परिणामस््वरूप इन उत््पपादोों की मांग प्रभावित हुई है 
और उत््पपादन मेें कमी आई है।

�	हालाँकि इस शिल््प मेें 15,000 से अधिक महिलाएँ शामिल हैैं 
किंतु लगभग 200 ही नियमित उत््पपादन मेें सक्रिय रूप से 
शामिल हैैं।

�	चीन के मशीन-निर््ममित लेस उत््पपादोों ने बाज़ार पर अपना 
प्रभुत््व स््थथापित किया है जिससे नरसापुर लेस उत््पपादोों की मांग 
के लिये एक बड़़ा खतरा उत््पन्न हो गया है।

माजुली मुखौटे और माजुली पांडुलिपि पेेंटिंग क््यया हैैं?
z	 माजुली मुखौटा:

�	माजुली मुखौटे पारंपरिक तकनीकोों पर आधारित हाथ द्वारा 
बारीकी से तैयार किये गए मुखौटे हैैं।

Hkkjrh; fojklr vkSj laLd`fr
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�	हस््तनिर््ममित इन मुखौटोों का प्रयोग परंपरागत रूप से भाओना 
(धार््ममिक संदेशोों के साथ मनोरंजन का एक पारंपरिक रूप) 
या नव-वैष््णव परंपरा के तहत भक्ति संदेशोों के साथ नाटकीय 
प्रदर््शन मेें पात्ररों को चित्रित करने के लिये किया जाता है, जो 
15वीीं-16वीीं शताब््ददी के सुधारक संत श्रीमंत शंकरदेव द्वारा 
शुरू की गई थी।
�	मुखौटोों मेें देवी-देवताओं, राक्षसोों, जीव-जंतुओं और 

पक्षियोों को चित्रित किया जा सकता है जिनमेें रावण, 
गरुड़, नरसिम््हहा, हनुमान, वराह, शूर््पनखा इत््ययादि 
शामिल होते हैैं।

�	बाँस, मिट्टी, गोबर, कपड़़ा, कपास और लकड़़ी सहित 
विभिन्न सामग्रियोों से बने मुखौटे का आकार सिर््फ चेहरे को 
ढकने से लेकर कलाकार के पूरे सिर तथा शरीर को ढकने 
तक होता है।

�	पारंपरिक दस््तकार समसामयिक संदर्भभों को अपनाने के लिये 
सात्रा (मठ) की सीमाओं से परे जाकर माजुली मुखौटा 
निर््ममाण का आधुनिकीकरण कर रहे हैैं।
�	सत्ररों की स््थथापना श्रीमंत शंकरदेव और उनके शिष््योों 

द्वारा धार््ममिक, सामाजिक तथा सांस््ककृतिक सुधार के केेंद्र 
के रूप मेें की गई थी।

�	माजुली, अपने 22 सत्ररों के साथ, इन सांस््ककृतिक प्रथाओं 
का केेंद्र है। मुखौटा बनाने की परंपरा मुख््य रूप से चार 
सत्ररों- समागुरी सत्र, नतुन समागुरी सत्र, बिहिमपुर सत्र 
और अलेेंगी नरसिम््हहा सत्र मेें पाई जाती है।

z	 माजुली पांडुलिपि पेेंटिंग:
�	पाल कला बौद्ध कला की शैली को संदर््भभित करती है जो पूर्वी 

भारत के पाल साम्राज््य (8वीीं-12वीीं शताब््ददी) मेें विकसित 
हुई थी। इसकी विशेषता इसके जीवंत रंग, विस््ततृत कार््य और 
धार््ममिक विषयोों पर ज़ोर है।

�	माजुली की पांडुलिपि पेेंटिंग धार््ममिक कला का एक रूप है जो 
पूजा पर केेंद्रित द्वीप की वैष््णव संस््ककृति से निकटता से जुड़़ी 
हुई है।

�	इस कला के सबसे शुरुआती उदाहरणोों मेें से एक का श्रेय 
श्रीमंत शंकरदेव को दिया जाता है, जो असमिया मेें भागवत 
पुराण के आद्य दशम को दर््शशाते हैैं। माजुली के हर सत्र मेें 
इसका अभ््ययास जारी है।

�	माजुली पांडुलिपि पेेंटिंग पाला स््ककूल ऑफ पेेंटिंग कला से 
प्रेरित हैैं।

मंदिर की खोज: चालुक््य के विस््ततार का प्रमाण
चर््चचा मेें क््योों?

पब््ललिक रिसर््च इंस््टटीट्यूट ऑफ हिस्ट्री, आर््ककियोलॉजी एंड हेरिटेज 
(PRIHAH) के पुरातत्तत्वविदोों ने तेलंगाना के नलगोोंडा ज़िले के 
मुदिमानिक््यम गाँव मेें एक दुर््लभ अभिलेख सहित बादामी चालुक््य 
काल के दो प्राचीन मंदिरोों के अस््ततित््व का पता लगाया है।

हालिया उत््खनन से संबंधित प्रमुख विशेषताएँ क््यया हैैं?
z	 मंदिर: गाँव के अंत मेें स््थथित दोनोों मंदिरोों का कालक्रम 543 ईस््ववी 

और 750 ईस््ववी के बीच का है जो बादामी के चालुक््योों के 
शासनकाल को संदर््भभित करता है।
�	ये मंदिर रेखा नागर प्रारूप मेें निर््ममित बादामी चालुक््य और 

साथ ही कदंब नागर शैली की विशेषताओं को प्रतिबिंबित 
करते हुए अद्वितीय स््थथापत््य शैली का प्रदर््शन करते हैैं।

�	एक मंदिर के गर््भगृह मेें एक पनवत्तम (शिवलिंग का आधार) 
के अस््ततित््व का पता लगाया गया है।

�	दूसरे मंदिर मेें भगवान विष््णणु की मूर््तति पाई गई है।
z	 अभिलेख: खोज के दौरान एक अभिलेख भी प्राप््त हुआ जिसे 

'गंडालोरनरू' (Gandaloranru) कहा जाता है जिसका 
कालक्रम 8वीीं अथवा 9वीीं शताब््ददी ईस््ववी का है।
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z	 महत्तत्व: पहले, आलमपुर के जोगुलाम््बबा मंदिर और येलेश्वरम के 
जलमग््न स््थलोों को बादामी चालुक््य प्रभाव का सबसे दूरवर्ती क्षेत्र 
माना जाता था।
�	नई खोज से चालुक््य साम्राज््य की ज्ञात सीमाओं का काफी 

विस््ततार हुआ है।

चालुक््य राजवंश से संबंधित प्रमुख विशेषताएँ क््यया हैैं?
z	 परिचय: चालुक््य राजवंश ने 6वीीं से 12वीीं शताब््ददी तक दक्षिणी 

और मध््य भारत के महत्तत्वपूर््ण क्षेत्ररों पर शासन किया।
�	इसमेें तीन अलग-अलग राजवंश शामिल थे: बादामी चालुक््य, 

पूर्वी चालुक््य और पश्चिमी चालुक््य।

�	वातापी (कर््ननाटक मेें आधुनिक बादामी) से उत््पन्न बादामी 
के चालुक््योों ने 6वीीं शताब््ददी के प्रारंभ से 8वीीं शताब््ददी के 
मध््य तक शासन किया और पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल 
के दौरान अपने चरम पर पहुुँच गए।

�	पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल के बाद, पूर्वी चालुक््य पूर्वी 
दक्कन मेें एक स््वतंत्र साम्राज््य के रूप मेें उभरे, जो 11वीीं 
शताब््ददी तक वेेंगी (वर््तमान आंध्र प्रदेश मेें) के आस-पास 
केेंद्रित था।

�	8वीीं शताब््ददी मेें राष्ट्रकूटोों के उदय ने पश्चिमी दक्कन मेें 
बादामी के चालुक््योों पर प्रभुत््व स््थथापित किया।
�	हालाँकि उनकी विरासत को उनके वंशजोों, पश्चिमी 

चालुक््योों द्वारा पुनर्जीवित किया गया था, जिन््होोंने 12वीीं 
शताब््ददी के अंत तक कल््ययाणी (कर््ननाटक मेें आधुनिक 
बसवकल््ययाण) पर शासन किया था।

z	 नीींव: पुलिकेशिन प्रथम (लगभग 535-566 ई.) को बादामी के 
पास एक पहाड़़ी को मज़बूत करने एवं चालुक््य राजवंश के प्रभुत््व 
की नीींव रखने का श्रेय दिया जाता है।
�	बादामी शहर की औपचारिक स््थथापना कीर््ततिवर््मन (566-

597) द्वारा की गई थी, जो चालुक््य शक्ति एवं संस््ककृति के 
केेंद्र के रूप मेें कार््यरत थे।
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z	 राजव््यवस््थथा एवं प्रशासन: चालुक््योों ने प्रभावी शासन के लिये 
अपने क्षेत्र को राजनीतिक इकाइयोों मेें विभाजित करते हुए एक 
संरचित प्रशासनिक प्रणाली लागू की।
�	 इन प्रभागोों मेें विषयम, राष्ट्रम, नाडु तथा ग्राम शामिल थे।

z	 धार््ममिक संरक्षण: चालुक््य शैव और वैष््णव दोनोों धर्ममों के 
उल्लेखनीय संरक्षक थे।
�	मुख््यधारा के हिंदू धर््म से परे, चालुक््योों ने जैन धर््म एवं बौद्ध 

धर््म जैसे अन््य संप्रदायोों को भी संरक्षण दिया, जो धार््ममिक 
विविधता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का उदाहरण है।
�	पुलिकेशिन द्वितीय के कवि-साहित््यकार रविकीर््तति एक 

जैन विद्वान थे।
�	यात्री ह्वेन त््ससाांग के अनुसार चालुक््य क्षेत्र मेें कई बौद्ध 

केेंद्र थे जिनमेें हीनयान एवं महायान संप्रदाय के 5000 से 
अधिक अनुयायी रहते थे।

z	 स््थथापत््य कला: ऐतिहासिक रूप से दक्कन मेें चालुक््योों ने नरम 
बलुआ पत््थरोों को माध््यम बनाकर मंदिर निर््ममाण की तकनीक 
शुरू की थी।
�	उनके मंदिरोों को दो भागोों मेें विभाजित किया गया है: उत््खनन 

से प्राप््त गुफा मंदिर एवं संरचनात््मक मंदिर। 
�	बादामी, संरचनात््मक एवं उत््खनन दोनोों प्रकार के गुफा 

मंदिरोों के लिये जाना जाता है।
�	पत्तदकल एवं ऐहोल संरचनात््मक मंदिरोों के लिये भी 

लोकप्रिय हैैं।

z	 साहित््य: चालुक््य शासकोों ने शास्त्रीय साहित््य एवं भाषा के प्रति 
अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर््शशित करते हुए आधिकारिक शिलालेखोों 
के लिये संस््ककृत का उपयोग किया।
�	संस््ककृत की प्रमुखता के बावजूद, चालुक््योों ने कन्नड़ जैसी 

क्षेत्रीय भाषाओं के महत्तत्व को भी स््ववीकार किया और साथ ही 
उन््हेें लोगोों की भाषा के रूप मेें मान््यता दी।

z	 चित्रकला: चालुक््योों ने चित्रकला मेें वाकाटक शैली को 
अपनाया। बादामी मेें विष््णणु को समर््पपित एक गुफा मंदिर मेें चित्र 
पाए गए हैैं।

पुलिकेसिन-II का ऐहोल शिलालेख: 
z	 कर््ननाटक के एहोल मेें मेगुडी मंदिर मेें स््थथित, एहोल शिलालेख 

चालुक््य इतिहास और उपलब््धधियोों मेें अमूल््य अंतर्दृष्टि प्रदान 
करता है।
�	एहोल को भारतीय मंदिर वास््ततुकला का उद्गम स््थल माना 

जाता है।
z	 प्रसिद्ध कवि रविकृति द्वारा तैयार किया गया, यह शिलालेख 

चालुक््य राजवंश, विशेष रूप से राजा पुलकेशिन-II को एक 
गीतात््मक श्रद््धाांजलि है, जिसे सत््य (सत््यश्रय) के अवतार के 
रूप मेें सराहा जाता है।

z	 शिलालेख मेें विरोधियोों पर चालुक््य वंश की विजय का वर््णन है, 
जिसमेें हर््षवर्दद्धन की प्रसिद्ध हार भी शामिल है।
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UAE का FATF ग्रे लिस््ट से बाहर निकलना
वित्तीय कार््रवाई कार््य बल द्वारा संयुक्त अरब अमीरात (UAE) 

को अपनी ग्रे सूची से हटा दिया गया है, जिससे निवेश परिदृश््य मेें 

विशेष रूप से भारत की गैर-बैैंकिंग वित्तीय कंपनियोों के प्रति विश्वास 

को बढ़ाया है।

ग्रे लिस््ट से UAE के बाहर निकलने से भारतीय 

NBFC मेें निवेश पर क््यया प्रभाव पड़़ेगा?
z	 निवेश नीतियाँ: वर््ष 2021 मेें भारतीय रिज़र््व बैैंक के परिपत्र मेें 

NBFC के लिये निवेश नियमोों की रूपरेखा दी गई है, जो 

FATF क्षेत्राधिकारोों के अनुपालन के साथ-साथ गैर-अनुपालन 

वाले निवेशोों के बीच अंतर करता है।

�	गैर-अनुपालन क्षेत्राधिकारोों से निवेश को भारतीय NBFC 

मेें महत्तत्वपूर््ण प्रभाव प्राप््त करने पर प्रतिबंधोों का सामना करना 

पड़़ा।

z	 UAE निवेशकोों पर प्रभाव: UAE को FATF की ग्रे-

लिस््ट से हटाने से भारतीय NBFC मेें UAE-आधारित 

निवेशकोों के लिये निवेश आसान हो जाएगा।

z	 सीमा पार निवेश सुविधा: आसान प्रतिबंधोों से भारत और 

UAE के बीच सीमा पार निवेश को बढ़़ावा मिलता है, जिससे 

दोनोों देशोों के वित्तीय क्षेत्ररों को लाभ होता है।

z	 FPI और FDI मेें वृद्धि: UAE के बाहर निकलने से क्षेत्र 

से विदेशी पोर््टफोलियो निवेश के लिये अपने ग्राहक को जानेें/नो 

योर कस््टमर (KYC) की आवश््यकताएँ कम हो सकती हैैं, 

जिससे संभावित रूप से भारत (दोगुने होने की उम््ममीद है) मेें 

FPI प्रवाह को बढ़़ावा मिलेगा।

�	UAE को  ग्रे-लिस््ट से हटाने से आर््थथिक विकास मेें योगदान 

देने वाले प्रत््यक्ष विदेशी निवेश (FDI) मेें वृद्धि हो सकती 

है। यह प्रतिस््पर्द्धा नवाचार को बढ़़ावा दे सकती है और दोनोों 

क्षेत्ररों मेें अधिक निवेश आकर््षषित कर सकती है।

गैर-बैैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) क््यया है?
z	 परिचय: NBFC कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत 

एक कंपनी है, जो विभिन्न वित्तीय गतिविधियोों मेें शामिल होती है 

जैसे कि ऋण और उधार प्रदान करना, शेयर, स््टटॉक, बाॅण््ड, 

डिबेेंचर तथा सरकार या स््थथानीय अधिकारियोों द्वारा जारी 

प्रतिभूतियोों का अधिग्रहण करना।

�	NBFC मेें मुख््य रूप से संलग््न संस््थथान निम््नलिखित 

गतिविधियोों मेें शामिल नहीीं हैैं:

�	कृषि या औद्योगिक गतिविधियाँ

�	वस््ततुओं की खरीद या बिक्री (प्रतिभूतियोों के अलावा)

�	सेवाएँ उपलब््ध कराना

�	अचल संपत्ति का व््ययापार करना।

z	 बैैंकोों और NBFC के बीच अंतर:

�	जबकि बैैंक ग्राहकोों से डिमांड डिपॉज़िट स््ववीकार कर सकते 

हैैं, NBFC को ऐसा करने की अनुमति नहीीं है।

�	बैैंकोों के विपरीत, NBFC भुगतान और निपटान प्रणाली का 

हिस््ससा नहीीं हैैं।

�	NBFC स््वयं आहरित चेक जारी नहीीं कर सकते, जबकि 

बैैंक इसके लिये अधिकृत हैैं।

�	जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम द्वारा प्रदान की जाने 

वाली जमा बीमा सुविधा बैैंक जमाकर्त्ताओं के विपरीत, 

NBFC जमाकर्त्ताओं के लिये उपलब््ध नहीीं है।

fizfyEl QSDV~l
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FATF क््यया है?

MILAN अभ््ययास- 2024
MILAN अभ््ययास- 2024 हाल ही मेें INS विक््राांत के लिये 

आयोजित समापन समारोह के साथ संपन्न हुआ, जो विशाखापत्तनम मेें 
समुद्री चरण के अंत का प्रतीक है।
MILAN- 2024 क््यया है?
z	 MILAN 2024 पूर्वी नौसेना कमान के तत्त्वावधान मेें 

विशाखापत्तनम मेें आयोजित द्विवार््षषिक बहुपक्षीय नौसेना अभ््ययास 
का 12वाँ संस््करण है।
�	MILAN का केेंद्रीय उद्देश््य मित्रवत नौसेनाओं के बीच 

पेशेवर संपर््क को बढ़़ाना और समुद्र मेें बहुपक्षीय बड़़ी सेना 
के संचालन मेें अनुभव प्राप््त करना है।

�	इसका प्रारंभ वर््ष 1995 मेें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 
मेें हुई। इस संस््करण मेें इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और 
थाईलैैंड की नौसेनाओं ने भाग लिया।

z	 वर््ष 2024 के अभ््ययास मेें दो चरण शामिल थे:
�	हार््बर चरण मेें अंतर््रराष्ट्रीय समुद्री सेमीनार, शहर परेड, 

तकनीकी प्रदर््शनियाँ, विशेषज्ञ आदान-प्रदान, युवा अधिकारी 
सभाएँ और खेल कार््यक्रम शामिल हैैं।
�	अंतर््रराष्ट्रीय समुद्री सेमिनार का विषय था 'महासागरोों मेें 

भागीदार: सहयोग, तालमेल, विकास'
�	समुद्री चरण मेें मित्र राष्ट््रों, भारतीय नौसनेा के वाहक और अन््य 

इकाइयोों के जहाज़ोों तथा विमानोों की भागीदारी शामिल है।

भारतीय नौसनेा स ेसबंधंित हालिया प्रमखु विकास क््यया हैैं? 
z	 नए जहाज़ोों का नियोजन: 

�	INS विक््राांत: भारत का पहला स््वदेश निर््ममित विमानवाहक 
पोत, रक्षा विनिर््ममाण मेें आत््मनिर््भरता हासिल करने की दिशा 
मेें एक प्रमुख मील का पत््थर।
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�	INS मोरमुगाओ: एक स््टटील््थ गाइडेड-मिसाइल विध््ववंसक, 
सतह-विरोधी युद्ध क्षमताओं को बढ़़ाने के लिये प्रोजेक््ट-15B 
का हिस््ससा।

�	INS वागीर: एक नई कलवरी श्रेणी की पनडुब््बबी, जो 
नौसेना की पानी के नीचे की शक्ति को बढ़़ाती है।

�	IINS संध््ययाक: यह हाल ही मेें भारतीय नौसेना मेें शामिल 
किया गया पहला सर्वे वेसल लार््ज (SVL) जहाज़ है।

z	 हाल के अधिग्रहण कार््यक्रम:
�	प्रोजेक््ट 17A फ्रिगेट््स: स््वदेशी शिपयार्डडों मेें निर््ममाणाधीन 

उन्नत स््टटील््थ फ्रिगेट््स।
�	प्रोजेक््ट 75I पनडुब््बबियाँ: उन्नत स््टटील््थ और मारक क्षमता 

वाली छह स््वदेशी रूप से डिज़ाइन की गई पनडुब््बबियोों के 
निर््ममाण का कार््यक्रम।

z	 पनडुब््बबी बचाव प्रगति:
�	भारतीय नौसेना द्वारा वर््ष 2018 और वर््ष 2019 मेें यूनाइटेड 

किंगडम से उन्नत डीप सबमर्जजेंस रेस््क्ययू व््हहीकल््स 
(DSRV) का अधिग्रहण, पनडुब््बबी बचाव क्षमताओं को 
बढ़़ाता है।
�	केवल 12 देशोों के पास यह विशिष्ट तकनीक है और 

भारत उनमेें से एक है जो इसके रणनीतिक महत्तत्व को 
उजागर करती है।

�	इसके अतिरिक्त हिंदुस््ततान शिपयार््ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम 
द्वारा दो देशज रूप से निर््ममित डाइविंग सपोर््ट वेसल््स 
(DSV) प्रस््ततुत किये गए जो पनडुब््बबी बचाव अभियान की 
क्षमता मेें वृद्धि करते हैैं।
�	DSRV प्रणाली उन्नत सोनार प्रौद्योगिकी और 

रिमोटली ऑपरेटेड व््हहीकल््स का उपयोग कर 1,000 
मीटर की गहराई तक पनडुब््बबियोों का पता लगाने मेें 
सक्षम है।

नोट: भारतीय नौसेना ने हाल ही मेें घोषणा की कि उसने 900 
किमी. की दूरी से ब्रह्मोस मिसाइल का उपयोग कर भूमि आधारित लक्षष्य 
को सफलतापूर््वक निशाना बनाया।

लीप वर््ष
वर््ष 2024 मेें 29 फरवरी लीप दिवस को संदर््भभित करता है। लीप 

वर््ष के दौरान कैलेेंडर मेें एक अतिरिक्त दिन संकलित हो जाता है। यह 
अतिरिक्त दिन, जिसे लीप वर््ष दिवस के रूप मेें जाना जाता है, वर््ष को 
कुल 365 के स््थथान पर 366 दिनोों का बनाता है।
लीप वर््ष क््यया है?
z	 लीप वर््ष:

�	लीप वर््ष मेें सामान््य 365 दिनोों की तुलना मेें 366 दिन होते 
हैैं। इस दौरान वर््ष के लघुतम माह (दिनोों की संख््यया के 

आधार पर) फरवरी मेें 29 फरवरी के रूप मेें एक अतिरिक्त 
दिन संकलित होता है।

�	एक सौर कैलेेंडर पृथ््ववी द्वारा सूर््य की एक पूर््ण परिक्रमा को 
दर््शशाता है। एक सामान््य वर््ष 365 दिनोों का होता है। सूर््य की 
परिक्रमा मेें पृथ््ववी को लगभग 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट 
और 46 सेकंड लगते हैैं।
�	अतिरिक्त समय को ध््ययान मेें रखते हुए, छह घंटे प्रतिवर््ष 

चार वर्षषों मेें 24 घंटे (एक पूर््ण दिवस) जोड़ दिये जाते 
हैैं।

�	यदि लीप वर््ष नहीीं होते तो कैलेेंडर अंततः ऋतुओं के साथ 
तालमेल से बाहर हो जाता।
�	अतिरिक्त दिन कैलेेंडरोों और मौसमोों को धीरे-धीरे 

तालमेल से बाहर होने तथा कटाई, रोपण एवं मौसम के 
आधार पर अन््य चक्ररों को प्रभावित करने से रोकता है।

z	 लीप वर््ष का विकास: 
�	अधिकांशतः छोटी-छोटी त्रुटियोों के कारण, सौर वर््ष के 

जूलियन कैलेेंडर सन्निकटन के परिणामस््वरूप समय के साथ 
गलतियाँ बढ़ती गईं।

�	16वीीं शताब््ददी तक कैलेेंडर सौर वर््ष से लगभग 10 दिन आगे 
था, जिससे सुधार की आवश््यकता को जन््म दिया।

�	पोप ग्रेगरी XIII ने वर््ष 1582 मेें कैलेेंडर सुधार की शुरुआत 
की, जिसमेें कैलेेंडर को सौर वर््ष के साथ फिर से संरेखित 
करने के लिये 10 दिन हटा दिये गए।

�	भविष््य की त्रुटियोों को रोकने के लिये ग्रेगोरियन कैलेेंडर ने 
एक परिष््ककृत लीप वर््ष नियम प्रस््ततुत किया, जिसमेें प्रत््ययेक 
400 वर्षषों मेें तीन लीप वर््ष हटा दिये गए।

z	 लीप वर््ष का गणित:
�	लीप वर््ष हमेशा चार के गुणज होते हैैं, जैसे– 2016, 2020, 

2024, लेकिन जो वर््ष चार का गुणज हो वह हमेशा लीप वर््ष 
नहीीं होता है।

�	ग्रेगोरियन लीप वर््ष नियम मेें कहा गया है कि वर््ष संख््यया चार 
से विभाज््य होनी चाहिये, सदी के अंत के वर्षषों ('00' पर 
समाप््त होने वाले) को छोड़कर, जो 400 से विभाज््य होनी 
चाहिये।
�	इसका मतलब यह है कि वर््ष 2000 एक लीप वर््ष था, 

हालाँकि वर््ष 1900 लीप वर््ष नहीीं था। जबकि वर््ष 
2024, 2028, 2032 और 2036 सभी लीप वर््ष हैैं।

�	इस अतिरिक्त नियम की आवश््यकता है क््योोंकि प्रत््ययेक 4 वर््ष 
मेें एक लीप दिवस जोड़ने से वास््तव मेें सौर वर््ष मेें हुए 
मामूली अंतर की भरपाई हो जाती है। इससे पता चलता है कि  
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प्रत््ययेक 4 वर््ष मेें एक लीप दिवस जोड़ने से थोड़़ा अधिक 
समय बढ़ जाता है अर््थथात् आवश््यकता से लगभग 44 मिनट 
अधिक।
�	इसलिये 400 से विभाज््य न होने वाली सदियोों के लिये 

लीप वर््ष को छोड़कर, हम वास््तविक सौर वर््ष के और 
भी करीब रहने तथा मौसमोों को नियंत्रण मेें रखने के 
लिये कैलेेंडर को ठीक करते हैैं।

महिलाओं को सेना से बर््खखास््त करने के लिये 
विवाह कोई आधार नहीीं हो सकता

    हाल ही मेें सर्वोच्च न््ययायालय रक्षा मंत्रालय को सैन््य नर््सििंग 
सेवा (MNS) मेें एक पूर््व स््थथायी कमीशन अधिकारी को मुआवज़े 
के रूप मेें 60 लाख रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया है।
z	 यह निर््णय दिया गया है कि अधिकारी को उसके विवाह के 

आधार पर वर््ष 1988 मेें "गलत तरीके से" सेवा से मुक्त कर दिया 
गया था।
नोट: अगस््त 2023 तक, 7,000 से अधिक महिला कर्मी भारतीय 

सेना मेें सेवा दे रही हैैं, इसके बाद भारतीय वायु सेना मेें 809 तथा नौसेना 
मेें 1306 महिला कर्मी कार््यरत हैैं।
मामले के मुख््य तथ््य क््यया हैैं?
z	 पृष्ठभूमि:

�	MNS की पूर््व स््थथायी कमीशन अधिकारी को वर््ष 1988 मेें 
उनकी विवाह के आधार पर रोज़गार से मुक्त कर दिया गया 
था, जैसा कि वर््ष 1977 मेें सेना की निर्देश संख््यया 61 द्वारा 
निर््धधारित किया गया था जिसका शीर््षक "सैन््य नर््सििंग सेवा मेें 
स््थथायी कमीशन के अनुदान के लिये सेवा के नियम और शर्ततें" 
था। बाद मेें इसे 9 अगस््त, 1995 को एक पत्र द्वारा वापस ले 
लिया गया था।

�	यह MNS के नियमोों एवं शर्ततों को नियंत्रित करता था।
�	खंड 11 कुछ आधारोों पर नियुक्ति की समाप््तति से 

संबंधित सेवाएँ यदि असंतोषजनक पाई जाती है। इनमेें 
विवाह होना, कदाचार, अनुबंध का उल्लंघन अथवा 
"मेडिकल बोर््ड द्वारा सशस्तत्र बलोों मेें आगे की सेवा के 
लिये अयोग््य घोषित किया जाना" शामिल है;

�	वर््ष 2016 मेें उन््होोंने कमीशन, नियुक्तियोों, नामांकन एवं 
सेवा की शर्ततों से संबंधित विवादोों का निपटारा करने के 
लिये वर््ष 2007 के सशस्तत्र बल न््ययायाधिकरण अधिनियम 
के तहत स््थथापित सशस्तत्र बल न््ययायाधिकरण (AFT) 
का सहारा लिया। AFT द्वाराउसकी बर््खखास््तगी को 
"अवैध" माना और साथ ही बकाया वेतन के साथ 
बहाल करने का निर्देश दिया।

�	हालाँकि केेंद्र सरकार ने “भारत संघ एवं अन््य बनाम पूर््व 
लेफ््टटिनेेंट सेलिना जॉन'' शीर््षक मामले मेें सर्वोच्च न््ययायालय 
मेें जाकर इस निर््णय का विरोध किया। 

z	 सर्वोच्च न््ययायालय की टिप््पणियाँ:
�	सर्वोच्च न््ययायालय ने कहा कि सेवा से मुक्ति "गलत तथा 

अवैध" थी।
�	न््ययायालय ने उस समय लागू एक नियम के आधार पर केेंद्र के 

तर््क को भी खारिज कर दिया।
�	ऐसा नियम स््पष्ट रूप से मनमाना था, क््योोंकि महिला 

का विवाह हो जाने के कारण रोज़गार समाप््त करना 
लैैंगिक भेदभाव और असमानता का एक गंभीर मामला 
है।

महिला सैन््य अधिकारियोों की भर्ती के लिये नीतिगत 
फ्रेमवर््क
z	 महिला अधिकारियोों को प्रारंभ मेें वर््ष 1992 मेें महिला विशेष 

प्रवेश योजना (Women Special Entry Scheme- 
WSES) के तहत भारतीय सेना मेें शामिल किया गया था।
�	WSES के तहत, उन््होोंने सेना शिक्षा कोर और कोर ऑफ 

इंजीनियर््स जैसी कुछ नियत धाराओं मेें 5 वर््ष की अवधि तक 
सेवा की।

z	 हालाँकि उन््हेें पैदल सेना और बख््तरबंद कोर जैसी कुछ भूमिकाओं 
पर प्रतिबंधोों का सामना करना पड़़ा।

z	 वर््ष 2006 मेें, WSES को शॉर््ट सर््वविस कमीशन योजना से 
प्रतिस््थथापित कर दिया गया, जिसने महिला अधिकारियोों को 
WSES से SSC मेें स््वविच करने का विकल््प दिया।
	 SSC के तहत पुरुषोों को दस वर्षषों के लिये कमीशन दिया 

जाता था, जिसे चौदह वर््ष तक बढ़़ाया जा सकता था। SSC मेें पुरुषोों 
के पास पर््ममानेेंट कमीशन (PC) चुनने का विकल््प होता है।

सर्वोच्च न््ययायालय ने सशस्तत्र बलोों मेें महिला अधिकारियोों 
के पक्ष मेें किस प्रकार कार््रवाई की है?
z	 भारत संघ बनाम लेफ््टटिनेेंट कमांडर एनी नागराजा मामला, 

2015:
�	वर््ष 2015 मेें, विभिन्न संवर्गगों (जैसे- रसद, कानून और 

शिक्षा) मेें शॉर््ट सर््वविस कमीशन (SSC) अधिकारियोों के 
रूप मेें भारतीय नौसेना मेें शामिल होने वाली सत्रह महिला 
अधिकारियोों ने दिल्ली उच्च न््ययायालय के समक्ष रिट याचिका 
दायर की।

�	इन अधिकारियोों ने SSC अधिकारियोों के रूप मेें चौदह वर््ष 
की सेवा पूरी कर ली थी, लेकिन स््थथायी कमीशन (PC) के 
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अनुदान के लिये उन पर विचार नहीीं किया गया और बाद मेें 
उन््हेें सेवा से बर््खखास््त कर दिया गया।
�	वर््ष 2020 मेें, SC ने माना कि भारतीय नौसेना मेें 

सेवारत महिला शॉर््ट सर््वविस कमीशन अधिकारी अपने 
पुरुष समकक्षषों के बराबर स््थथायी कमीशन की हकदार 
थीीं।

z	 सचिव, रक्षा मंत्रालय बनाम बबीता पुनिया मामला, 2020:
�	फरवरी 2020 मेें, SC ने SSC मेें महिलाओं की मांगोों को 

बरकरार रखते हुए कहा कि स््थथायी कमीशन (PC) या 
फुल-लेेंथ करियर की मांग करना "उचित" था।

�	निर््णय से पूर््व, शॉर््ट सर््वविस कमीशन (SSC) पर केवल 
पुरुष अधिकारी 10 वर््ष की सेवा के बाद PC का विकल््प 
चुन सकते थे, वहीीं महिलाओं को सरकारी पेेंशन के लिये 
अर््हता प्राप््त करने का अधिकार नहीीं था।

�	न््ययायालय के निर््णय ने सेना की 10 शाखाओं मेें महिला 
अधिकारियोों को पुरुषोों के बराबर ला दिया है।

z	 सरकार के तर््क:
�	केेंद्र ने तर््क दिया कि यह मुद्दा नीति का मामला है और कहा 

कि जब सशस्तत्र बलोों की बात आती है तो संविधान का 
अनुच््छछेद 33 मौलिक अधिकारोों को प्रतिबंधित करने की 
अनुमति देता है।

�	इसमेें यह भी तर््क दिया गया कि "सेना मेें सेवा करने मेें 
जोखिम शामिल थे" और "क्षेत्रीय एवं उग्रवादी क्षेत्ररों मेें 
गोपनीयता की कमी, मातृत््व मुद्दे तथा बच्चचों की देखभाल" 
सहित प्रतिकूल सेवा शर्ततें थीीं।
�	मामला पहली बार वर््ष 2003 मेें महिला अधिकारियोों 

द्वारा दिल्ली उच्च न््ययायालय मेें दायर किया गया था और 
उच्च न््ययायालय ने वर््ष 2010 मेें उन सभी शाखाओं मेें 
महिला अधिकारियोों को स््थथायी कमीशन प्रदान किया, 
जहाँ वे सेवारत थीीं।

z	 वर््ष 2020 के फैसले के बाद:
�	वर््ष 2020 के फैसले के बाद सेना ने नंबर 5 चयन बोर््ड का 

गठन किया, जिसमेें सेना को सभी पात्र महिला अधिकारियोों 
को स््थथायी आयोग (PC) अधिकारियोों के रूप मेें शामिल 
करने का निर्देश दिया गया।

�	एक वरिष्ठ सामान््य अधिकारी के नेतृत््व मेें विशेष बोर््ड 
सितंबर 2020 मेें लागू हुआ। इसमेें ब्रिगेडियर रैैंक की एक 
महिला अधिकारी भी शामिल हैैं।

�	यहाँ स्क्रीनिंग प्रक्रिया के लिये अर््हता प्राप््त करने वाली 
महिला अधिकारियोों को स््ववीकार््य चिकित््ससा श्रेणी मेें होने के 
अधीन स््थथायी आयोग (PC) का दर््जजा दिया जाएगा।

z	 भारतीय तटरक्षक बल मेें महिलाओं के लिये स््थथायी आयोग:
�	प्रियंका त््ययागी बनाम भारत संघ मामले, 2024 मेें, सर्वोच्च 

न््ययायालय ने केेंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने की 
आवश््यकता पर बल दिया कि योग््य महिला अधिकारियोों को 
भारतीय तटरक्षक बल मेें स््थथायी कमीशन मिले।

�	अटॉर्नी जनरल ने महिला अधिकारियोों को स््थथायी कमीशन 
देने मेें परिचालन संबंधी चुनौतियोों का हवाला देते हुए दलीलेें 
पेश कीीं।
�	हालाँकि न््ययायालय ने इन तर्ककों को खारिज कर दिया 

और इस बात पर ज़ोर दिया कि वर््ष 2024 मेें, ऐसे 
योग््यता का कोई औचित््य नहीीं है।

�	सर्वोच्च न््ययायालय ने पितृसत्तात््मक मानदंडोों से हटने का 
आह्वान करते हुए केेंद्र से इस मामले पर लिंग-तटस््थ नीति 
विकसित करने का आग्रह किया।
�	यह उदाहरण लैैंगिक समानता के लिये चल रहे संघर््ष 

और सशस्तत्र बलोों सहित समाज के सभी क्षेत्ररों मेें 
महिलाओं के समावेश तथा सशक्तीकरण को सुनिश्चित 
करने हेतु सक्रिय उपायोों की आवश््यकता को रेखांकित 
करता है।

सशस्तत्र बलोों मेें महिलाओं का प्रतिनिधित््व बढ़़ाने का 
क््यया महत्तत्व है?
z	 लैैंगिकता बाधक नहीीं: यदि आवेदक किसी पद के लिये योग््य 

है तो लैैंगिकता उसकी योग््यता मेें बाधा नहीीं बन सकती। आधुनिक 
उच्च प्रौद्योगिकी युद्धक्षेत्र मेें तकनीकी विशेषज्ञता और निर््णय लेने 
के कौशल साधारण शक्ति की तुलना मेें अधिक मूल््यवान होते जा 
रहे हैैं। 

z	 सैन््य तैयारी: मिश्रित लैैंगिक बल की अनुमति देने से सेना मज़बूत 
रहती है। वर््तमान मेें रिटेेंशन और भर्ती दरोों मेें गिरावट से सशस्तत्र 
बल गंभीर रूप से परेशान हैैं। महिलाओं को युद्धक भूमिका मेें 
अनुमति देकर इस परेशानी को कम किया जा सकता है। 

z	 प्रभावशीलता: महिलाओं पर पूर््ण प्रतिबंध, सेना मेें कमांडरोों की 
नौकरी के लिये सबसे सक्षम व््यक्ति को चुनने की क्षमता को 
सीमित करता है।

z	 परंपरा: युद्ध इकाइयोों मेें महिलाओं के एकीकरण की सुविधा के 
लिये प्रशिक्षण की आवश््यकता होगी। समय के साथ संस््ककृतियाँ 
बदलती हैैं और इससे मातृ उपसंस््ककृति भी विकसित हो सकती है। 

z	 वैश्विक परिदृश््य: वर््ष 2013 मेें महिलाओं को आधिकारिक तौर 
पर अमेरिकी सेना मेें लड़़ाकू पदोों के लिये पात्रता प्रदान की गई 
जिसे लैैंगिक समता की दिशा मेें एक महत्तत्वपूर््ण कदम के रूप मेें 
माना गया। वर््ष 2018 मेें ब्रिटेन की सेना ने नज़दीकी मुकाबले 
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वाली भूमिकाओं मेें महिलाओं की सेवा पर लगे प्रतिबंध को हटा 
दिया गया जिससे उनके लिये विशिष्ट विशेष बलोों मेें सेवा करने 
का अवसर प्राप््त हुआ।

MNS क््यया है?
z	 MNS सशस्तत्र बलोों की एकमात्र महिला कोर (Corps) है। 

MNS, सशस्तत्र बल चिकित््ससा सेवाओं (AFMS) का एक 
अभिन्न अंग है, जिसमेें आर्मी मेडिकल कोर (AMC) और 
आर्मी डेेंटल कोर (ADC) शामिल हैैं।

z	 सैन््य नर््सििंग सेवा (MNS) का मिशन शांति और युद्ध दोनोों 
स््थथिति मेें 'रोगी देखभाल मेें उत््ककृष्टता' प्रदान करना है।
�	सैन््य नर््सििंग सेवा के अधिकारी स््ववास््थ््य देखभाल सेवाओं मेें 

AFMS सेवाथियोों की निरंतर बदलती और बढ़ती मांगोों को 
पूरा करने मेें हमेशा तत््पर रहे हैैं तथा स््ववास््थ््य देखभाल प्रणाली 
मेें अग्रिम सहायक की भूमिका निभाते रहे हैैं।

z	 AFMS के कार््ममिक भारत के चिकित््ससा प्रतिष्ठानोों मेें सेवा 
प्रदान करते हैैं और विदेशोों मेें संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनोों मेें सक्रिय 
रूप से भाग लेते हैैं।

z	 सैन््य नर्ससों ने पहली बार वर््ष 2024 के गणतंत्र दिवस परेड मेें मार््च 
किया फिर भी उन््हेें पूर््व सैनिक का दर््जजा नहीीं दिया गया।
�	फरवरी 2024 मेें पंजाब और हरियाणा उच्च नयायालय ने 

निर््णय किया कि MNS अधिकारियोों को पंजाब पूर््व सैनिक 
भर्ती नियम, 1982 के तहत पूर््व सैनिक का दर््जजा देने से 
इनकार नहीीं किया जा सकता है।

�	इसके तहत जिन अधिकारियोों को उनका कार््यकाल पूरा होने 
पर ग्रेच््ययुटी (जैसा कि SSC अधिकारी करते हैैं) के साथ 
सेवा से मुक्त कर दिया गया था, उन््हेें पूर््व सैनिकोों के रूप मेें 
वर्गीकृत किया गया।

आगे की राह
z	 भेदभावपूर््ण प्रथाओं का उन््ममूलन करने और महिला अधिकारियोों 

के लिये समान अवसर सुनिश्चित करने के लिये व््ययापक नीति 
सुधार लागू करने की आवश््यकता है जिसमेें उन््हेें सभी शाखाओं 
और रैैंकोों मेें स््थथायी कमीशन तक समान पहुुँच प्रदान करना 
शामिल है।

z	 सशस्तत्र बलोों के भीतर लैैंगिक समता, सम््ममान और समावेशन की 
संस््ककृति को बढ़़ावा देने के लिये सैन््य कर््ममियोों के लिये नियमित 
जागरूकता कार््यक्रम तथा संवेदनशीलता प्रशिक्षण आयोजित 
करना चाहिये।

z	 महिला अधिकारियोों की आवश््यकताओं के अनुरूप सहायता 
प्रणाली और सुविधाएँ स््थथापित करना जिसमेें मातृत््व अवकाश, 
शिशु देखभाल सहायता तथा पर््ययाप््त चिकित््ससा सुविधाओं के 
प्रावधान शामिल करने आवश््यकता है।

बेल््जजियम ने इकोसाइड को अपराध के रूप मेें 
मान््यता प्रदान की

बेल््जजियम की संघीय संसद ने 'पारिस््थथितिकी संहार/इकोसाइड' 
को राष्ट्रीय और अंतर््रराष्ट्रीय अपराध के रूप मेें मान््यता प्रदान की है, 
जिसके कारण यह यूरोपीय महाद्वीप का पहला देश बन गया है।
z	 यह कानून निर््णय लेने वाली शक्तियोों और निगमोों मेें बैठे व््यक्तियोों 

को लक्षित करता है, जिसका उद्देश््य व््ययापक तेल रिसाव जैसे 
गंभीर पर््ययावरणीय क्षरण को रोकना तथा दंडित करना है।
नोट: 

z	 बेल््जजियम एक संघीय और संवैधानिक राजतंत्र है जो दो मुख््य 
भाषाई तथा सांस््ककृतिक क्षेत्ररों मेें विभाजित है: फ््ललेमिश (डच)-
भाषी फ़्लैंडर््स एवं फ़्रेंच-भाषी वालोनिया।

z	 बेल््जजियम को 'यूरोप का कॉकपिट' कहा जाता है क््योोंकि इतिहास 
मेें सबसे अधिक यूरोपीय संघर््ष यहीीं पर हुए हैैं।

z	 इसकी राजधानी, ब्रुसेल््स मेें स््थथित है। यह यूरोपीय संघ (EU) 
का सदस््य भी है।

इकोसाइड क््यया है?
z	 इकोसाइड को "गैरकानूनी या अनियंत्रित कृत््योों के रूप मेें 

परिभाषित किया गया है जो इस जानकारी के साथ किये गए हैैं 
कि उन कृत््योों के कारण पर््ययावरण को गंभीर और व््ययापक या 
दीर््घकालिक क्षति होने की पर््ययाप््त संभावना है।"
�	यह परिभाषा स््टटॉप इकोसाइड फाउंडेशन द्वारा गठित 

इकोसाइड की कानूनी व््ययाख््यया करने वाले स््वतंत्र विशेषज्ञ 
पैनल द्वारा प्रदान की गई थी।
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z	 पारिस््थथितिकी-संहार को पर््ययावरणीय अपराध का एक रूप माना 
जाता है और यह प्रायः जैवविविधता, पारिस््थथितिकी तंत्र तथा 
मानव कल््ययाण पर महत्तत्वपूर््ण नकारात््मक प्रभावोों से संबंधित है।
�	पारिस््थथितिकी-संहार को एक अपराध के रूप मेें मान््यता प्रदान 

करने का उद्देश््य व््यक्तियोों और निगमोों को उनके कार्ययों के 
लिये जवाबदेह बनाना तथा आगे के पर््ययावरणीय क्षरण को 
रोकना है।

z	 12 देशोों मेें पारिस््थथितिकी-संहार एक अपराध है, और देश ऐसे 
कानूनोों पर विचार कर रहे हैैं, जो जान-बूझकर की गई पर््ययावरणीय 
क्षति को अपराध की श्रेणी मेें रखते हैैं, जो मनुष््योों, जानवरोों तथा 
पौधोों की प्रजातियोों को नुकसान पहुुँचाती है।

पारिस््थथितिकी-संहार को अपराध घोषित करने पर भारत 
का रुख क््यया है?
z	 कानून के रूप मेें पारिस््थथितिकी-संहार: कुछ भारतीय न््ययायालय 

के निर््णयोों मेें 'पारिस््थथितिकी-संहार' शब््द का संदर््भ दिया गया है, 
इस अवधारणा को औपचारिक रूप से भारतीय कानून मेें शामिल 
नहीीं किया गया है।
�	  चंद्र CFS और टर््ममिनल ऑपरेटर््स प्रा. लिमिटेड बनाम 

सीमा शुल््क आयुक्त (2015) मामला: न््ययायालय ने कहा कि 
कुछ वर््ग के लोग मूल््यवान लकड़़ियोों/शहतीर को काटकर 
पर््ययावरण का संहार करना जारी रखे हुए हैैं। 

�	टी.एन. गोदावर््मन तिरुमुलपाद बनाम भारत संघ व अन््य 
(1997) मामला: सर्वोच्च न््ययायालय ने "मानवजनित पूर््ववाग्रह" 
की ओर ध््ययान आकर््षषित किया और तर््क दिया कि 
"पर््ययावरणीय न््ययाय केवल तभी प्राप््त किया जा सकता है जब 
हम मानवकेेंद्रित सिद््धाांत से हटकर पर््ययावरण-केेंद्रित सिद््धाांत 
की ओर रुख करेें।"

�	हालाँकि भारत ने अभी तक विशेष रूप से पारिस््थथितिकी-
संहार को लक्षित करने वाला कानून बनाने की दिशा मेें ठोस 
कदम नहीीं उठाए हैैं।

z	 मौजूदा वैधानिक फ्रेमवर््क: भारत के पर््ययावरणीय वैधानिक 
फ्रेमवर््क मेें पर््ययावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986, वन््य जीवन 
(संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2022 और प्रतिपूरक वनीकरण 
कोष अधिनियम, 2016 (CAMPA) जैसे क़़ानून शामिल हैैं।
�	इन कानूनोों के बावजूद, पारिस््थथितिकी-घातक गतिविधियोों को 

सीधे नियंत्रित करने मेें एक अंतर बना हुआ है, जिससे 
पारिस््थथितिकी-संहार को एक विशिष्ट दंड अपराध के रूप मेें 
शामिल करना आवश््यक हो गया है।

नॉर््डडिक-बाल््टटिक सहयोग
रायसीना डायलॉग- 2024 मेें, 8 नॉर््डडिक-बाल््टटिक देशोों (NB8) 

ने नॉर््डडिक-बाल््टटिक सहयोग के प्रतिनिधियोों के रूप मेें एक साथ भाग 
लिया।
नॉर््डडिक-बाल््टटिक सहयोग क््यया है? 
z	 परिचय: नॉर््डडिक-बाल््टटिक सहयोग वर््ष 1992 मेें स््थथापित एक 

अनौपचारिक क्षेत्रीय सहयोग गठन है, जो 5 नॉर््डडिक (फिनलैैंड, 
स््ववीडन, नॉर्वे, डेनमार््क और आइसलैैंड) तथा 3 बाल््टटिक देशोों 
(एस््टटोनिया, लातविया और लिथुआनिया) को एक साथ लाता है। 

z	 टोमस हेेंड्रिक इल््ववेस (पूर््व एस््टटोनियाई विदेश मंत्री) की पहल पर 
वर््ष 2000 मेें इसे नॉर््डडिक-बाल््टटिक 8 (NB8) नाम दिया गया 
था।

z	 स््ववीडन के पास वर््ष 2024 मेें NB8 की अध््यक्षता है।
z	 मुख््य रिपोर््ट: NB8 सहयोग पर मुख््य दस््ततावेज़ोों मेें से एक 

NB8 वाइज़ मेन रिपोर््ट है, जिसे बर््ककाव््स-गेड रिपोर््ट के रूप मेें 
भी जाना जाता है, जो आठ देशोों के बीच सहयोग को बढ़़ावा देने 
के लिये ठोस दिशा-निर्देश प्रदान करता है।

z	 NB8 एवं भारत: नॉर््डडिक-बाल््टटिक देशोों तथा भारत के बीच 
सहयोग नवाचार, हरित परिवर््तन, समुद्री मामले, स््ववास््थ््य, 
बौद्धिक संपदा अधिकार, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष एवं पर््यटन सहित 
विभिन्न क्षेत्ररों तक विस््ततृत है।

z	 नवंबर 2023 मेें दूसरा CII (भारतीय उद्योग परिसंघ) भारत 
नॉर््डडिक-बाल््टटिक बिज़नेस कॉन्क्लेव नई दिल्ली मेें आयोजित 
किया गया था, जिसका उद्देश््य भारत एवं NB8 के बीच सहयोग 
को बढ़़ावा देना था।

z	 NB8 का आउटरीच: वर््ष 2003 के बाद से NB8 देशोों और 
संयुक्त राज््य अमेरिका के बीच राजनीतिक निदेशकोों के स््तर पर 
नियमित बैठकेें होती रही हैैं, जिन््हेें ई-पाइन प्रारूप के रूप मेें जाना 
जाता है।

z	 इसके अतिरिक्त वर््ष 2011 मेें NB8 देशोों और यूनाइटेड किंगडम 
के प्रधानमंत्रियोों की बैठकेें बुलाने के लिये एक समझौता हुआ, 
जिसे अब नॉर््दर््न फ््ययूचर फोरम के रूप मेें मान््यता प्राप््त है।

z	 NB6: वर््ष 2004 मेें बाल््टटिक देश द्वारा यूरोपीय संघ की 
सदस््यता ग्रहण करने के उपरांत NB6 प्रारूप बनाया गया।

z	 आइसलैैंड और नॉर्वे यूरोपीय संघ के सदस््य नहीीं हैैं।
z	 इसमेें NB8 के यूरोपीय संघ के सदस््य देश अर््थथात् डेनमार््क, 

फिनलैैंड, स््ववीडन, लातविया, लिथुआनिया और एस््टटोनिया 
शामिल हैैं तथा यह सामयिक यूरोपीय संघ के मुद्ददों पर चर््चचा करने 
के लिये अनौपचारिक बैठकोों के लिये एक रूपरेखा प्रदान करता 
है।
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ओबिलिस््क
स््टटैनफोर््ड विश्वविद्यालय के शोधकर्त्ताओं द्वारा जीवन की एक 

आश्चर््यजनक खोज की गई है जिसे उन््होोंने "ओबिलिस््क" नाम दिया 
गया है।
z	 ये ओबिलिस््क जटिलता के संदर््भ मेें वायरस (विषाणु) एवं 

वाइरोइड के बीच की खाई को पाटते हैैं, जिससे जीवन रूपोों के 
मौजूदा स््पपेक्टट्रम मेें एक नई श्रेणी जुड़ जाती है।

z	 अगली पीढ़़ी की अनुक्रमण (NGS) तकनीक का उपयोग 
करके, मानव आँत मेें बैक््टटीरिया से RNA अनुक्रमोों के व््ययापक 
विश्लेषण के माध््यम से ओबिलिस््क की पहचान की गई।
नोट:

z	 NGS, एक डी-ऑक््ससीराइबोन््ययूक्लिक एसिड अनुक्रमण 
तकनीक है जो DNA के कई छोटे टुकड़ों के अनुक्रम को 
निर््धधारित करने के लिये समानांतर अनुक्रमण का उपयोग करती है। 

इसका उपयोग संपूर््ण जीनोम या DNA अथवा RNA के 
लक्षित क्षेत्ररों मेें न््ययूक्लियोटाइड के क्रम को निर््धधारित करने के लिये 
किया जाता है।
�	न््ययूक्लियोटाइड््स कार््बनिक अणु हैैं जो न््ययूक्लिक एसिड 

DNA और राइबोन््ययूक्लिक एसिड (RNA) के बुनियादी 
निर््ममाण खंड हैैं।

ओबिलिस््क क््यया हैैं?
z	 ओबिलिस््क वायरस जैसी इकाइयोों का एक नया वर््ग है। वे 

विविध RNA अणुओं से बने होते हैैं जो मानव शरीर एवं 
वैश्विक माइक्रोबायोम मेें रहते हैैं।

z	 ओबिलिस््क अत््यधिक सममित, रॉड जैसी संरचनाएँ प्रदर््शशित 
करते हैैं जो प्रतिष्ठित स््ममारकोों (ओबिलिस््क) से मिलती-जुलती 
हैैं।
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z	 उनके आनुवंशिक अनुक्रम लगभग 1,000 न््ययूक्लियोटाइड लंबे हैैं, जिनमेें ज्ञात जैविक एजेेंटोों के साथ कोई पहचान योग््य समानता नहीीं है।
z	 नए अध््ययन मेें आँत और मुख के बैक््टटीरिया मेें RNA डेटा का विश्लेषण किया गया लेकिन यह निर््धधारित नहीीं किया जा सका कि कौन-सा 

बैक््टटीरिया किसी दिये गए ओबिलिस््क का पोषण करता है।
�	जबकि प्रारंभिक निष््कर््ष बैक््टटीरिया प्रजाति स्ट्रेप््टटोकोकस सेेंगुइनिस (Streptococcus sanguinis) से एक संभावित लिंक का 

संकेत देते हैैं, जो आमतौर पर मानव मुख मेें पाए जाते हैैं।
z	 ओबिलिस््क की खोज उनके जीनोम प्रतिलिपीकरण, संचरण, रोगजन््यता, विकास और मानव स््ववास््थ््य एवं रोग मेें संभावित भूमिकाओं के बारे 

मेें सवाल उठाती है।
�	ओबिलिस््क के आसपास के रहस््योों को जानने, उनके पारिस््थथितिक महत्तत्व एवं मानव स््ववास््थ््य के प्रभाव पर प्रकाश डालने के लिये और 

अधिक शोध की आवश््यकता है।
विशेषता वायरस वाइरॉइड््स

खोज दमित्री इवानोव््स्ककी 19वीीं सदी के अंत मेें वायरस की 
खोज करने वाले प्रथम व््यक्ति थे।

थियोडोर डायनर ने वर््ष 1971 मेें आलू मेें स््पपििंडल कंद 
रोग उत््पन्न करने वाले रोगजजनक का अध््ययन करने के 
दौरान इसकी खोज की थी।

संघटन प्रत््ययेक विषाणु मेें एक न््ययूक्लिक एसिड (DNA या 
RNA) कोर होता है जो एक प्रोटीन कोट से आबद्ध 
होता है, कभी-कभी बाहर एक लिपिड परत के साथ।

इसमेें लिपिड परत या प्रोटीन परत के बिना नग््न/अनावृत्त 
RNA होता है, जो मुख््य रूप से एकल-लड़ी वाले 
गोलाकार RNA अणु से बना होता है।

आकार आकार मेें भिन्न, आम तौर पर छोटा (30-50 nm)। वायरस की तुलना मेें छोटा
मेज़बान श्रेणी पादप और जंतुओं सहित जीवोों की एक विस््ततृत शृृंखला 

को संक्रमित कर सकता है।
मुख््य रूप से पादप कोशिकाओं को संक्रमित करते हैैं, 
जिससे विकास मेें अवरोध, पत्तियोों मेें विकृति और अन््य 
लक्षणोों के साथ विभिन्न रोग होते हैैं।

प्रतिकृति विधि स््वयं की प्रतिकृति बनाने और संचरित करने के लिये 
आतिथेय कोशिकाओं पर निर््भर करता है।

वाइरॉइड््स कोशिका मेें RNA के रूप मेें प्रवेश कर 
कोशिका को स््वयं की अधिक प्रतिरूप बनाने के लिये 
उत्प्रेरित करते हैैं और फिर मुख््य रूप से संचरण, बीज 
संचरण, पराग तथा कीट संवाहक के माध््यम से अन््य 
कोशिकाओं को संक्रमित करते हैैं।

आनुवंशिक पदार््थ इसमेें या तो DNA या RNA होता है जो प्रोटीन के 
लिये कूटलेखन कर सकता है।

इसमेें RNA होता है किंतु यह किसी प्रोटीन के लिये 
कूटलेखन नहीीं करता है।

उदाहरण इन््फ्ललुएंज़ा वायरस, रेबीज़ वायरस, हर्पीस वायरस, 
SARS-CoV-2

पोटैटो स््पपििंडल ट्यूबर वाइरोइड (PSTVd), साइट्रस 
एक््ससोकॉर््टटिस वाइरोइड (CEVd), कोकोनट कैडैैंग-
कैडांग वाइरोइड (CCCVd)।

लक्षद्वीप द्वीप समूह मेें INS जटायु
लक्षद्वीप द्वीप समूह मेें उन्नत नौसैनिक अड्डे INS जटायु का जलावतरण भारत की समुद्री सुरक्षा रणनीति विशेषकर हिंद महासागर क्षेत्र मेें बढ़ते 

चीनी के प्रभाव के संदर््भ मेें एक महत्तत्वपूर््ण प्रगति का प्रतीक है।
z	 इसके अतिरिक्त, भारतीय नौसेना ने कोच्चि मेें अपने पहले MH-60R मल््टटी-रोल हेलीकॉप््टर स्क्वाड्रन इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन (INAS) 

334 का परिचालन किया, जो इसके रोटरी बेड़़े और इसकी पनडुब््बबी रोधी युद्ध क्षमताओं के लिये एक प्रमुख क्षमता वृद्धि है।

INS जटायु की मुख््य विशेषताएँ क््यया हैैं?
z	 INS जटायु, पूर््व मेें नौसेना टुकड़़ी मिनिकॉय को लक्षद्वीप द्वीपसमूह मेें मिनिकॉय द्वीप पर एक उन्नत नौसैनिक अड्डे के रूप मेें नियुक्त किया 

गया है।
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�	यह नौसेना प्रभारी अधिकारी (लक्षद्वीप), दक्षिणी नौसेना 
कमान के परिचालन नियंत्रण के तहत कार््य करेगा।

z	 यह बेस हिंद महासागर मेें भारतीय नौसेना की परिचालन पहुुँच को 
बढ़़ाने के साथ ही समुद्री डकैती विरोधी, मादक द्रव््य विरोधी और 
निगरानी कार्ययों के लिये भी इसकी क्षमताओं को बढ़़ाता है।
�	लक्षद्वीप द्वीपसमूह के सुदूर दक्षिणी एटोल मिनिकॉय मेें स््थथित, 

INS जटायु रणनीतिक रूप से महत्तत्वपूर््ण समुद्री संचार 
लाइनोों की अनदेखी करता है, जो इस क्षेत्र मेें भारत की समुद्री 
उपस््थथिति को सुदृढ़ करता है।

z	 हिंद महासागर मेें चीन की बढ़ती उपस््थथिति के मद्देनज़र, INS 
जटायु भारत की समुद्री प्रभुत््व और क्षेत्रीय अखंडता को कमज़ोर 
करने के किसी भी प्रयास को संतुलित करने एवं रोकने की क्षमता 
को मज़बूत करता है।

z	 NS जटायु प्रभावी रूप से लक्षद्वीप मेें देश का दूसरा नौसैनिक 
बेस होगा। कवरत्ती मेें द्वीपोों पर नौसेना के पहले बेस INS 
द्वीपरक्षक की शुरुआत वर््ष 2012 मेें की गई थी।

z	 INS जटायु मेें हवाई अड्डा और कर््ममियोों के आवास सहित 
अतिरिक्त बुनियादी ढाँचे की सुविधा होगी जिसका उद्देश््य नौसेना 
संचालन का समर््थन करना तथा व््ययापक सुरक्षा कवरेज सुनिश्चित 
करना है।

z	 INS जटायु मिनिकॉय द्वीप पर स््थथित है। मिनिकॉय द्वीप 8 डिग्री 
चैनल और 9 डिग्री चैनल जैसी महत्तत्वपूर््ण समुद्री संचार लाइनोों 
(SLOC) के मध््य स््थथित है जिसके पारिणामस््वरूप यह 
अत््यधिक समुद्री यातायात के कारण होने वाले समुद्री प्रदूषण के 
प्रति अतिसंवेदनशील है।
�	8 डिग्री चैनल भारतीय मिनिकॉय द्वीप को मालदीव से अलग 

करता है।
�	9 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप को लक्षद्वीप द्वीपसमूह से अलग 

करता है।

लक्षद्वीप द्वीपसमूह
z	 भारत का सबसे छोटा केेंद्रशासित प्रदेश, लक्षद्वीप (संस््ककृत और 

मलयालम मेें अर््थ- 'एक लाख द्वीप') एक द्वीपसमूह है जिसमेें 

कोच्चि से 220 किमी. और 440 किमी. के बीच स््थथित 36 द्वीप 
शामिल हैैं।

z	 इस द्वीपसमूह का कुल क्षेत्रफल केवल 32 वर््ग किमी. है जिनमेें 
से मात्र 11 द्वीपोों पर लोग निवास करते हैैं। यह केेंद्र के प्रशासनिक 
नियंत्रण के अधीन है।

z	 लक्षद्वीप हिंद महासागर मेें स््थथित कोरलाइन द्वीपोों की शृृंखला का 
हिस््ससा है जिसमेें दक्षिण मेें मालदीव और भूमध््य रेखा के दक्षिण 
मेें चागोस द्वीपसमूह शामिल है।

INAS 334 स्क्वाड्रन से संबंधित मुख््य विशेषताएँ 
क््यया हैैं?
z	 भारतीय नौसेना एयर स्क्वाड्रन (INAS) 334, MH-60R 

हेलीकॉप््टर श्रेणी का पहला स्क्वाड्रन है, जिन््हेें  "सीहॉक््स" की 
संज्ञा दी जाती है। स्क्वाड्रन को INS गरुड़, कोच्चि मेें तैनात 
किया गया था।

z	 स्क्वाड्रन फरवरी 2020 मेें 24-विमानोों के लिये संयुक्त राज््य 
अमेरिका के साथ हस््तताक्षरित विदेशी सैन््य बिक्री (FMS) 
अनुबंध का एक हिस््ससा है।

z	 MH 60आर सीहॉक ब््ललैकहॉक हेलीकॉप््टर का एक समुद्री 
संस््करण है जो निम््नलिखित विभिन्न अनुप्रयागोों के लिये डिज़़ाइन 
किया गया है:

z	 हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) मेें सीहॉक््स की तैनाती भारतीय 
नौसेना की समुद्री उपस््थथिति को मज़बूत करने के साथ ही 
संभावित खतरोों को दूर करती है तथा रणनीतिक रूप से महत्तत्वपूर््ण 
इस क्षेत्र मेें एक सुरक्षित वातावरण निर््ममित करती है।

भारतीय नौसेना के कमांड:
z	 इसमेें तीन ऑपरेशनल एवं एक थियेटर कमांड शामिल हैैं। प्रत््ययेक 

कमांड का नेतृत््व वाइस एडमिरल रैैंक का एक फ््ललैग ऑफिसर 
कमांडिंग-इन-चीफ करता है। अंडमान एवं निकोबार कमांड, 
2001: यह पोर््ट ब््ललेयर,अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर 
आधारित एक एकीकृत त्रि-सेवा थियेटर कमांड है।

z	 इसमेें भारतीय नौसेना, भारतीय सेना, भारतीय वायु सेना तथा 
भारतीय तटरक्षक बल शामिल हैैं।

कमांड स््थथापना 
वर््ष 

मुख््ययालय उत्तरदायित््व का क्षेत्र

पश्चिमी नौसेना कमांड 1963 मुंबई अरब सागर, गुजरात से महाराष्ट्र तक समुद्र तट, जिसमेें गोवा, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप 
समूह शामिल हैैं।

पूर्वी नौसेना कमान 1971 विशाखापत्तनम बंगाल की खाड़़ी, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की तटरेखा
दक्षिणी नौसेना कमान 1951 कोच्चि हिंद महासागर, केरल, कर््ननाटक और लक्षद्वीप तथा मिनिकॉय द्वीप समूह की तटरेखा
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विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम, 
2020 मेें संशोधन

ग्राहकोों को सशक्त बनाने के साथ छत पर सौर परियोजनाओं के 
निर््ममाण मेें तेज़ी लाने के प्रयास मेें, विद्युत मंत्रालय ने विद्युत  (ग्राहकोों 
के अधिकार) नियम, 2020 मेें संशोधन अधिसूचित किया है। ये 
संशोधन आवासोों मेें कनेक््शन के मुद्ददों को संबोधित करते हैैं और साथ 
ही मीटर रीडिंग की शिकायतोों का समाधान भी करते हैैं।
विद्युत नियम, 2020 मेें प्रमुख संशोधन क््यया हैैं?
z	 छत पर सौर ऊर््जजा प्रणाली की सरल एवं त््वरित स््थथापना:

�	10 किलोवाट क्षमता तक की प्रणालियोों के लिये तकनीकी 
व््यवहार््यता अध््ययन की आवश््यकता से छूट प्रदान की गई है।

�	10 किलोवाट से अधिक क्षमता की प्रणालियोों के लिये 
व््यवहार््यता अध््ययन पूरा करने की समय-सीमा 20 दिन से 
घटाकर 15 दिन कर दी गई है।
�	एक तकनीकी व््यवहार््यता अध््ययन मेें आमतौर पर 

साइट उपयुक्तता, इमारत की संरचनात््मक अखंडता, 
उपलब््ध सूरज की रोशनी, विद्युत बुनियादी ढाँचे की 
अनुकूलता एवं संभावित बाधाओं अथवा चुनौतियोों जैसे 
कारकोों का आकलन करना शामिल होता है जो सौर 
पैनलोों की स््थथापना और संचालन को प्रभावित कर सकते 
हैैं।

�	 यह अनिवार््य है कि 5 किलोवाट क्षमता तक की छत पर सौर 
PV प्रणालियोों के लिये आवश््यक वितरण प्रणाली का 
सुदृढ़़ीकरण वितरण कंपनी द्वारा अपनी लागत पर किया 
जाएगा।

�	इसके अलावा, वितरण लाइसेेंसधारी के लिये रूफटॉप सोलर 
PV सिस््टम चालू करने की समय-सीमा 30 से घटाकर 15 
दिन कर दी गई है।

z	 इलेक्ट्रिक वाहन चार््जििंग स््टटेशनोों के लिये अलग कनेक््शन:
�	उपभोक्ता अपने इलेक्ट्रिक वाहनोों को चार््ज करने के लिये 

अलग से बिजली कनेक््शन प्राप््त कर सकते हैैं।
�	यह भारत के कार््बन उत््सर््जन को कम करने और वर््ष 

2070 तक शुद्ध शून््य उत््सर््जन प्राप््त करने के लक्षष्य के 
अनुरूप है।

�	नया बिजली कनेक््शन प्राप््त करने की समयावधि महानगरीय 
क्षेत्ररों मेें 7 से घटाकर 3 दिन, अन््य नगर निगम क्षेत्ररों मेें 15 से 
घटाकर 7 दिन और ग्रामीण क्षेत्ररों मेें 30 से घटाकर 15 दिन 
कर दी गई है।
�	हालाँकि, पहाड़़ी इलाकोों वाले ग्रामीण क्षेत्ररों मेें नए 

कनेक््शन या मौजूदा कनेक््शन मेें संशोधन के लिये समय 
अवधि 30 दिन ही रहेगी।

z	 कॉलोनियोों और फ््ललैटोों मेें उपभोक्ताओं के लिये अतिरिक्त 
अधिकार:
�	सहकारी समूह हाउसिंग सोसायटियोों, बहुमंज़िली इमारतोों, 

आवासीय कॉलोनियोों आदि मेें रहने वाले मालिकोों के पास 
वितरण लाइसेेंसधारी से या तो सभी के लिये व््यक्तिगत 
कनेक््शन या पूरे परिसर के लिये एकल-बिंदु कनेक््शन चुनने 
का विकल््प होगा।

�	इस विकल््प का प्रयोग वितरण कंपनी द्वारा किये जाने वाले 
पारदर्शी मतदान पर आधारित होगा।

�	एकल-बिंदु कनेक््शन के माध््यम से बिजली की आपूर््तति पाने 
वाले उपभोक्ताओं और व््यक्तिगत कनेक््शन का लाभ उठाने 
वाले उपभोक्ताओं से वसूले जाने वाले प्रशुल््क/टैरिफ मेें भी 
समानता लाई गई है।

�	निम््नलिखित विषयोों के संबंध मेें मीटरिंग, बिलिंग और 
संग्रहण अलग से किया जाएगा:
�	वितरण लाइसेेंसधारक से प्राप््त व््यक्तिगत बिजली की 

खपत
�	आवासीय संघ द्वारा आपूर््तति की गई बैकअप बिजली की 

व््यक्तिगत खपत
�	ऐसे आवासीय संघोों के कॉमन एरिया के लिये बिजली 

की खपत, जो वितरण लाइसेेंसधारक से प्राप््त की जाती 
है।

z	 शिकायतोों के मामलोों मेें अतिरिक्त मीटर की आवश््यक 
सुविधा:
�	उपभोक्ता द्वारा मीटर रीडिंग के उनकी वास््तविक बिजली 

खपत के अनुरूप नहीीं होने की शिकायत करने जैसे मामलोों 
मेें वितरण लाइसेेंसधारक को शिकायत मिलने की तिथि से 
पाँच दिनोों के भीतर एक अतिरिक्त मीटर स््थथापित करना 
अनिवार््य कर दिया गया है।
�	इस अतिरिक्त मीटर का उपयोग न््ययूनतम तीन माह की 

अवधि के लिये खपत को जाँचने के लिये किया जाएगा, 
इस प्रकार उपभोक्ताओं को आश्वस््त किया जाएगा और 
बिलिंग मेें सटीकता सुनिश्चित की जाएगी।

सौर ऊर््जजा से संबंधित अन््य सरकारी पहल क््यया हैैं?
z	 राष्ट्रीय सौर मिशन
z	 सोलर पार््क योजना
z	 किसान ऊर््जजा सुरक्षा एवं उत््थथान महाभियान
z	 अंतर््रराष्ट्रीय सौर गठबंधन
z	 प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना
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क्लॉड 3 AI चैटबॉट
हाल ही मेें कृत्रिम बुद्धिमत्ता स््टटार््ट-अप एंथ्रोपिक ने क्लॉड 3 

नामक AI मॉडल के अपने नवीनतम शृृंखला की घोषणा की। एंथ्रोपिक 
के अनुसार यह "संज्ञानात््मक कार्ययों की एक विस््ततृत शृृंखला के संबंध 
मेें नए उद्योग मानक स््थथापित करता है"।
z	 इस शृृंखला मेें तीन अत््ययाधुनिक AI मॉडल शामिल हैैं- क्लॉड 3 

हाइकु, क्लॉड 3 सॉनेट और क्लॉड 3 ओपस (क्षमता के आरोही 
क्रम मेें वर््णणित)।
नोट: 

z	 एंथ्रोपिक (Anthropic), OpenAI का प्रतिद्वंद्वी है 
जिसकी शुरुआत ChatGPT मेकर मेें शामिल पूर््व के 
अभिकर्त्ताओं द्वारा की गई थी।

z	 OpenAI का बिज़नेस पार््टनर माइक्रोसॉफ््ट है जबकि 
एंथ्रोपिक का प्राथमिक क्लाउड कंप््ययूटिंग पार््टनर अमेज़़ॅन है।

क्लॉड 3 क््यया है?
z	 परिचय:

�	क्लॉड, एंथ्रोपिक द्वारा विकसित लार््ज लैैंग््ववेज मॉडल 
(LLM) का एक समूह है। 
�	LLM जेनरेटिव AI मॉडल का एक विशिष्ट वर््ग है 

जिसे मानव की भाँति संदेश को समझने और उत््पन्न 
करने के लिये प्रशिक्षित किया जाता है।

�	चैटबॉट टेक््स््ट, वॉयस मैसेज और दस््ततावेज़ों को संभालने मेें 
सक्षम है।

�	चैटबॉट अपने प्रत््स््पर्द्धियोों की तुलना मेें तेज़, प्रासंगिक 
रेस््पपॉन््स जेनरेट करने मेें सक्षम है।

z	 ट्रेनिंग:
�	क्लाउड स्रोतोों मेें इंटरनेट और कुछ लाइसेेंस प्राप््त डेटासेट 

शामिल हैैं जो दो तरीकोों, सुपरवाइज़््ड लर््नििंग (SL) तथा 
रीइन््फफोर््समेेंट लर््नििंग (RL) का उपयोग करते हैैं।

�	SL चरण मेें, LLM संकेतोों पर रेस््पपॉन््स जेनरेट करता है 
और फिर गाइडिंग प््रििंसिपल के एक सेट के आधार पर उनका 
स््व-मूल््ययाांकन करता है।
�	यह बाद मेें रेस््पपॉन््स को संशोधित करता है और इसके 

निर््ममाताओं के अनुसार, इस रेस््पपॉन््स का उद्देश््य AI के 
आउटपुट के हानिकारक प्रभावोों को कम करना है।

�	RL चरण मेें AI-जनित फीडबैक के आधार पर मॉडल की 
ट्रेनिंग शामिल है, जिसमेें AI के वैधानिक सिद््धाांतोों के एक 
सेट के आधार पर रेस््पपॉन््स का मूल््ययाांकन करता है।
�	इन तरीकोों और सामान््य दृष्टिकोण का चयन क्लाउड 

को सहायक एवं हानिरहित बनाने के उद्देश््य से किया 
गया है।

z	 क्लाउड 3:
�	नई रिलीज़ों मेें, क्लाउड 3 ओपस सबसे शक्तिशाली मॉडल 

है, क्लाउड 3 सॉनेट मध््य मॉडल है जो सक्षम और कीमत 
प्रतिस््पर्द्धी है तथा क्लाउड 3 हाइकु किसी भी उपयोग के 
मामले हेतु प्रासंगिक है जिसके लिये तत््ककाल प्रतिक्रिया की 
आवश््यकता होती है।
�	क्लाउड सॉनेट वर््तमान मेें Claude.ai चैटबॉट को 

निशुल््क संचालित करता है और उपयोगकर्त्ताओं को 
केवल एक ई-मेल साइन-इन की आवश््यकता होती है।

�	हालाँकि ओपस केवल एंथ्रोपिक के वेब चैट इंटरफेस के 
माध््यम से उपलब््ध है और यदि किसी उपयोगकर्त्ता ने 
एंथ्रोपिक वेबसाइट पर क्लाउड प्रो सेवा की सदस््यता ली 
है।

z	 क्लाउड 3 की सीमाएँ:
�	क्लॉड 3 तथ््ययात््मक प्रश्ननों का उत्तर देने और ऑप््टटिकल 

कैरेक््टर रिकग््ननिशन (OCR) यानी छवियोों से पाठ 
निकालने की क्षमता जैसे कार्ययों मेें अच््छछा प्रदर््शन करता है।
�	कथित तौर पर नया मॉडल निर्देशोों का पालन करने और 

शेक््सपियरियन सॉनेट लिखने जैसे कार्ययों को पूरा करने 
मेें अच््छछा है।

�	हालाँकि कई बार इसे जटिल तर््क एवं गणितीय समस््ययाओं से 
जूझना पड़ता है। इसने अपनी प्रतिक्रियाओं मेें पूर््ववाग्रहोों का भी 
प्रदर््शन किया, जैसे- दूसरोों की तुलना मेें एक निश्चित नस््ललीय 
समूह का पक्ष लेना।

वर््ल््ड पॉवर्टी क्लॉक
 वर््ल््ड पॉवर्टी क्लॉक के नवीनतम आँकड़ोों के अनुसार भारत ने 

'अत््ययंत निर््धनता' मेें जीवन-यापन करने वाले लोगोों का अनुपात 3% से 
कम करने का सफल प्रयास किया है।
z	 यह उपलब््धधि संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर््धधारित वर््ष 2030 के लक्षष्य के 

साथ 17 सतत् विकास लक्षष्ययों मेें से पहले लक्षष्य की प्राप््तति की 
दिशा मेें एक महत्तत्वपूर््ण कदम है।

वर््ल््ड पॉवर्टी क्लॉक के प्रमुख निष््कर््ष क््यया हैैं?
z	 परिचय:

�	वर््ल््ड पॉवर्टी क्लॉक विश्व के लगभग सभी देशोों के लिये वर््ष 
2030 के लक्षष्य के साथ वास््तविक समय मेें निर््धनता अनुमान 
ट्रैक करती है और अत््ययंत निर््धनता के उन््ममूलन की दिशा मेें 
देशोों की प्रगति की निगरानी करती है।

�	यह क्लॉक समग्र विश्व मेें अत््ययंत निर््धनता मेें जीवन-यापन 
कर रहे लोगोों की संख््यया दर््शशाता है, आयु, लिंग और ग्रामीण 
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अथवा शहरी निवास के आधार पर उन््हेें क्रमबद्ध करता है, 
गरीबी रेखा से उबरने तथा प्रत््ययेक सेकंड गरीबी रेखा से नीचे 
जाने वाले लोगोों के संबंध मेें वास््वविक समय मेें उनकी संख््यया 
दर््शशाता है।

�	पलायन दर (Escape Rate) विश्व की कुल 
निर््धनता मेें हुई कमी की वर््तमान दर की गणना करती है।

�	यह कृषि विकास के लिय ेअतंर््रराष्ट्रीय कोष और जर््मनी के 
सघंीय आर््थथिक सहयोग तथा विकास मतं्रालय द्वारा समर््थथित है।

z	 पद्धति और प्रमुख निष््कर््ष:
�	  गरीबी दर की गणना करते समय यह आय के स््तर को ध््ययान मेें रखता है जिसमेें गरीबी सीमा 2.15 अमेरिकी डॉलर प्रतिदिन निर््धधारित की 

जाती है।
�	2.15 अमेरिकी डॉलर प्रतिदिन की गरीबी रेखा, कुछ सबसे गरीब देशोों मेें राष्ट्रीय गरीबी रेखा को दर््शशाती है, जिसे आमतौर पर अत््यधिक 

गरीबी रेखा के रूप मेें जाना जाता है।
�	इसका प्रयोग वर््ष 2030 तक अत््यधिक गरीबी मेें रहने वाले लोगोों की हिस््ससेदारी को 3% से कम करने के विश्व बैैंक के लक्षष्य की 

दिशा मेें प्रगति की निगरानी के लिये किया जाएगा।
�	भारत मेें अत््यधिक गरीबी का सामना करने वाली जनसंख््यया वर््ष 2022 मेें 4.69 करोड़ से घटकर वर््ष 2024 मेें लगभग 3.44 करोड़ हो गई, 

जो कुल जनसंख््यया का 2.4% है।
�	ये आँकड़़े नीति आयोग के CEO के दावे की पुष्टि करते हैैं कि घरेलू उपभोग व््यय सर्वेक्षण, सत्र 2022-23 के आधार पर, 5% से 

कम भारतीयोों के गरीबी रेखा से नीचे होने का अनुमान है, अत््यधिक गरीबी लगभग समाप््त हो गई है।
z	 अन््य वैश्विक लक्षष्य:

�	SDG लक्षष्य 1.1 का लक्षष्य वर््ष 2030 तक वैश्विक गरीबी उन््ममूलन है, जो सभी देशोों, क्षेत्ररों और समूहोों के लिये एक ही अंतर््रराष्ट्रीय गरीबी 
रेखा पर शून््य गरीबी तक पहुुँचने का महत्त्वाकांक्षी लक्षष्य निर््धधारित करता है।

z	 गरीबी पर नीति आयोग का हालिया दस््ततावेज़:
�	हाल ही मेें नीति आयोग के एक दस््ततावेज़ मेें भारत मेें बहुआयामी गरीबी मेें उल्लेखनीय कमी का पता चला, जो वर््ष 2013-14 मेें 29.17% 

से घटकर वर््ष 2022-23 मेें 11.28% हो गई, जिससे 9 वर््ष की अवधि मेें 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैैं।
�	दस््ततावेज़ द्वारा राष्ट्रीय परिवार स््ववास््थ््य सर्वेक्षण डेटा तथा NFHS डेटा के बिना वर्षषों के अनुमान तरीकोों का उपयोग करके वर््ष 2005-06 

से वर््ष 2022-23 तक भारत मेें बहुआयामी गरीबी प्रवृत्तियोों का विश्लेषण किया।
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FIR तथा सामान््य डायरी
भारत के सर्वोच्च न््ययायालय ने शैलेश कुमार बनाम यूपी राज््य 

(अब उत्तराखंड राज््य) वर््ष 2024 मामले मेें पुलिस द्वारा प्रथम सूचना 
रिपोर््ट तथा सामान््य डायरी/रोजनामचा प्रविष्टियोों के पंजीकरण के संबंध 
मेें कानूनी स््थथिति स््पष्ट की है।
z	 सर्वोच्च न््ययायालय ने माना है कि संज्ञेय अपराध का खुलासा करने 

वाली जानकारी को पुलिस अधिनियम, 1861 के तहत पुलिस 
द्वारा रखी गई सामान््य डायरी मेें दर््ज करने के बजाय निर््ददिष्ट 
FIR बुक मेें FIR के रूप मेें दर््ज किया जाना चाहिये।

z	 न््ययायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि सामान््य डायरी प्रविष्टि 
FIR के पंजीकरण से पहले नहीीं हो सकती जब तक कि प्रारंभिक 
जाँच आवश््यक न समझी जाए।

FIR क््यया होती है?
z	 प्रथम सूचना रिपोर््ट (FIR) एक लिखित दस््ततावेज़ है जिसे 

पुलिस द्वारा तब तैयार किया जाता है जब उन््हेें किसी संज्ञेय 
अपराध के घटित होने के बारे मेें सूचना प्राप््त होती है।
�	संज्ञेय अपराध वह होता है जिसमेें पुलिस बिना वारंट के किसी 

व््यक्ति को गिरफ््ततार कर सकती है।

�	FIR शब््द को भारतीय दंड संहिता (IPC), आपराधिक 
प्रक्रिया संहिता (CrPC), 1973 अथवा किसी अन््य 
कानून मेें परिभाषित नहीीं किया गया है, किंतु पुलिस नियमोों 
मेें, CrPC की धारा 154 के तहत दर््ज की गई जानकारी को 
प्रथम सूचना रिपोर््ट (FIR) के रूप मेें जाना जाता है। 

�	साथ ही इस बात पर भी ज़ोर दिया जाता है कि CrPC की 
धारा 154 के तहत संज्ञेय अपराध के लिये FIR दर््ज करना 
अनिवार््य है।

z	 FIR दर््ज करने के अपवादित नियम: ललिता कुमारी बनाम 
उत्तर प्रदेश सरकार और अन््य, (2014) मेें सर्वोच्च न््ययायालय ने 
निर््णय किया कि CrPC की धारा 154 के तहत संज्ञेय अपराधोों 
के लिये FIR दर््ज करना अनिवार््य है। इसके अतिरिक्त कुछ 
निम््नलिखित मामलोों मेें FIR दर््ज करने से पूर््व प्रारंभिक जाँच 
आवश््यक हो सकती है:
�	वैवाहिक/पारिवारिक विवाद
�	वाणिज््ययिक अपराध
�	चिकित््ससीय लापरवाही से संबंधित मामले
�	भ्रष्टाचार के मामले
�	आपराधिक मामला शुरू होने मेें देरी वाली स््थथितियाँ, उदाहरण 

के लिये, देरी के कारणोों को संतोषजनक ढंग से बताए बिना 
मामले की रिपोर््ट करने मेें 3 माह से अधिक का विलंब।

�	प्रारंभिक जाँच 7 दिनोों के भीतर पूरी की जानी चाहिये।
z	 सर्वोच्च न््ययायालय ने यह भी निर््णय किया कि पुलिस को प्रदत्त 

जानकारी द्वारा किसी संज्ञेय अपराध के घटित होने का खुलासा 
नहीीं होने की दशा मेें पुलिस FIR दर््ज करने के लिये बाध््य नहीीं 
है।
�	ऐसे मामलोों मेें पुलिस सामान््य डायरी/दैनिकी मेें जानकारी 

दर््ज कर सकती है और तदनुसार इत्तिला देने वाले को सूचित 
कर सकती है।

सामान््य डायरी क््यया है?
z	 सामान््य डायरी/दैनिकी किसी पुलिस स््टटेशन मेें दैनिक आधार पर 

घटित होने वाले सभी क्रियाकलापोों और घटनाओं का रिकॉर््ड है।
�	पुलिस अधिनियम, 1861 की धारा 44 राज््य सरकार को 

सामान््य डायरी के स््वरूप और उसके रखरखाव की विधि को 
निर््धधारित करने का अधिकार देती है।

z	 सामान््य डायरी मेें निम््नलिखित विभिन्न विवरण शामिल होते हैैं:
�	पुलिस अधिकारियोों का आगमन एवं प्रस््थथान
�	व््यक्तियोों की गिरफ््ततारी
�	संपत्ति की ज़ब््तती
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�	शिकायतोों की प्राप््तति एवं समाधान
�	कोई अन््य जानकारी जिसे पुलिस स््टटेशन का प्रभारी अधिकारी 

दर््ज करना आवश््यक समझे।
z	 सर्वोच्च न््ययायालय के निर््णय: CBI बनाम तपन कुमार सिंह 

(2003) मामले मेें, सर्वोच्च न््ययायालय ने निर््णय सुनाया कि एक 
सामान््य डायरी प्रविष्टि को एक उपयुक्त मामले मेें FIR के रूप 

मेें माना जा सकता है, जहाँ यह एक संज्ञेय अपराध के कृत््य का 
खुलासा करता है।

नोट:
केस डायरी एक विशिष्ट मामले के लिये जाँच अधिकारी द्वारा रखी 
जाती है, जबकि सामान््य डायरी एक पुलिस स््टटेशन के अधिकार क्षेत्र 
के भीतर सभी कानूनी घटनाओं को दर््ज करती है।

पहलू सामान््य डायरी प्रविष्टि FIR
उद्देश््य प्रशासनिक उद्देश््योों या भविष््य के संदर््भ के लिये 

शिकायतोों और घटनाओं को रिकॉर््ड करना 
संज्ञेय अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना करना

अपराध की प्रकृति संज्ञेय और असंज्ञेय दोनोों केवल संज्ञेय अपराधोों के लिये
प्रलेखन आंतरिक पुलिस रिकॉर््ड सार््वजनिक रिकॉर््ड के लिये
वितरण शिकायतकर्त्ता या न््ययायिक मजिस्ट्रेट को प्रतियाँ प्रदान 

नहीीं की जाती हैैं; वरिष्ठ अधिकारियोों को भेजी जाती हैैं।
शिकायतकर्त्ता, वरिष्ठ अधिकारियोों और न््ययायिक 
मजिस्ट्रेट को प्रतियाँ प्रदान की जाती हैैं।

न््ययायिक निरीक्षण मजिस्ट्रेट अनुरोध पर सामान््य डायरी का निरीक्षण कर 
सकता है। 

मजिस्ट्रेट निरीक्षण के लिये FIR की प्रतियाँ प्राप््त 
करता है।

शिकायतकर्त्ता के हस््तताक्षर की 
आवश््यकता 

आवश््यक नहीीं आवश््यक

ऊर््जजा दक्षता ब््ययूरो
ऊर््जजा दक्षता ब््ययूरो का 22वाँ स््थथापना दिवस हाल ही मेें "भारत मेें 

विद्युतीकरण और डीकार्बोनाइजेशन के माध््यम से ऊर््जजा संक्रमण" थीम 
के साथ मनाया गया और साथ ही राज््य ऊर््जजा दक्षता सूचकांक 2023 
भी जारी किया गया।

राज््य ऊर््जजा दक्षता सूचकांक (SEEI) 2023 क््यया है?
z	 परिचय:

�	यह सूचकांक का 5वाँ संस््करण है, जिसे विद्युत मंत्रालय के 
अंर््तगत एक वैधानिक निकाय, ऊर््जजा दक्षता ब््ययूरो (BEE) 
द्वारा एलायंस फॉर एन एनर्जी-एफिशिएंट इकोनॉमी (ऊर््जजा 
दक्ष अर््थव््यवस््थथा हेतु गठबंधन: AEEE) के सहयोग से 
विकसित किया गया है।

�	यह गुणात््मक, मात्रात््मक तथा परिणाम-आधारित उपायोों 
सहित 65 संकेतकोों का उपयोग करके सात मांग क्षेत्ररों मेें 36 
राज््योों एवं केेंद्रशासित प्रदेशोों के प्रदर््शन का मूल््ययाांकन करता 
है।

�	SEEI 2023 मेें राज््योों एवं केेंद्रशासित प्रदेशोों को उनके कुल 
योग के स््ककोर अनुसार 'फ्रंट रनर' (>=60), 'अचीवर' (50-
59.75), 'कंटेेंडर' (30-49.75) तथा 'एस््पपिरेेंट' (<30) के 
रूप मेें वर्गीकृत किया गया है।

�	  राज््योों और केेंद्रशासित प्रदेशोों को भी सहकर्मी-से-सहकर्मी 
प्रदर््शन तुलना के लिये उनकी कुल अंतिम ऊर््जजा व््यय 
(TFEC) के आधार पर चार समूहोों मेें वर्गीकृत किया गया 
है: समूह 1 [>15 मिलियन टन तेल समकक्ष (MTOE)], 
समूह 2 [5-15 MTOE)], समूह 3 [1-5 (MTOE)] 
और समूह 4 [<1 (MTOE)]।
�	प्रत््ययेक समूह मेें शीर््ष प्रदर््शन करने वाले राज््य कर््ननाटक 

(समूह 1), आंध्र प्रदेश (समूह 2), असम (समूह 3) 
और चंडीगढ़ (समूह 4) हैैं।

z	 SEEI 2023 के मुख््य निष््कर््ष:
�	फ्रंट रनर (>=60): 

�	SEEI 2023 मेें 'फ्रंट रनर' श्रेणी मेें सात राज््य: 
कर््ननाटक (स््ककोर 86.5), आंध्र प्रदेश (83.25), 
हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब और तेलंगाना।

�	अचीवर (50-59.75): 
�	दो राज््य, असम और उत्तर प्रदेश 'अचीवर' श्रेणी मेें हैैं,

�	कंटेेंडर (30-49.75): 
�	तीन राज््य, गोवा, झारखंड और तमिलनाडु, 'कंटेेंडर/

दावेदार' श्रेणी मेें हैैं।
�	अस््पपिरैैंट (<30): 

�	महाराष्ट्र और हरियाणा क्रमशः 18.5 और 17 अंकोों की 
वृद्धि के साथ सबसे बेहतर राज््य हैैं।
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�	SEEI 2021-22 की तुलना मेें 15 राज््योों ने अपने स््ककोर मेें सुधार किया है।
�	राजस््थथान मेें स््ककोर मेें काफी गिरावट देखी गई, जिसका मुख््य कारण रिपोर््ट किये गए डेटा मेें कमी है।
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ऊर््जजा दक्षता ब््ययूरो (BEE):
z	 BEE की स््थथापना 1 मार््च 2002 को ऊर््जजा मंत्रालय के तहत 

ऊर््जजा संरक्षण अधिनियम, 2001 के प्रावधानोों के तहत की गई थी।
z	 BEE का मिशन भारतीय अर््थव््यवस््थथा की ऊर््जजा की बढ़ती मांग 

को कम करने के प्राथमिक उद्देश््य के साथ ऊर््जजा दक्षता के लिये 
नीतियोों और रणनीतियोों को विकसित करने मेें सहायता प्रदान 
करना है।

z	 कार््य: यह ऊर््जजा संरक्षण अधिनियम, 2001 मेें उल्लिखित नियामक 
और संवर्दद्धन कार्ययों के लिये उत्तरदायी है।

वर््ष 2022 और 2023 के संगीत नाटक 
अकादमी फैलोशिप एवं पुरस््ककार

हाल ही मेें भारत की राष्ट्रपति ने नई दिल्ली मेें वर््ष 2022 और 
2023 के लिये संगीत नाटक अकादमी फैलोशिप एवं पुरस््ककार प्रदान 
किये।
संगीत नाटक अकादमी फैलोशिप एवं पुरस््ककार क््यया हैैं?
z	 संगीत नाटक अकादमी फैलोशिप:

�	संगीत नाटक अकादमी फैलोशिप (अकादमी रत््न सदस््यता) 
SNA द्वारा प्रदान किया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित सम््ममान 
है। 
�	इस फैलोशिप के लिये संगीत, नृत््य और नाटक के क्षेत्र 

मेें शीर््षस््थ व््यक्तियोों पर विचार किया जाता है। हालाँकि 
मानदंड निर््धधारण के अनुसार 50 वर््ष से कम आयु के 
व््यक्तियोों पर आमतौर पर इस सम््ममान के लिये विचार 
नहीीं किया जाता है।

�	अकादमी फैलोशिप मेें 3.00 लाख रुपए की पर््स मनी, एक 
ताम्रपत्र (ताम्र पट्टिका) और एक अंगवस्तत्रम (शॉल) 
शामिल है। 
�	फैलोशिप के लिये सिफारिशेें अकादमी के वर््तमान 

अध््ययेताओं और अकादमी की सामान््य परिषद् के 
सदस््योों से प्राप््त की जाती हैैं। 

�	प्रारंभ मेें वर््ष 2008 तक फैलोशिप मेें 30 रिक्तियाँ थीीं। वर््ष 
2010 मेें जनरल काउंसिल ने 10 और रिक्तियाँ जोड़ने के 
लिये नियमोों मेें संशोधन किया, जिन््हेें पाँच वर्षषों मेें भरा जाना 
था तथा सालाना दो रिक्तियाँ जोड़़ी गईं।

z	 संगीत नाटक अकादमी पुरस््ककार:
�	संगीत नाटक अकादमी पुरस््ककारोों का 70 वर्षषों से अधिक 

प्राचीन व समृद्ध इतिहास है। इन पुरस््ककारोों का उद्देश््य संगीत, 
नृत््य और नाटक के क्षेत्र मेें कला रूपोों मेें देश की सर्वोच्च 
उपलब््धधि का प्रतिनिधित््व करने वाले अभ््ययासकर्त्ताओं, गुरुओं 
तथा विद्वानोों को सम््ममानित करना है।

�	हिंदुस््ततानी और कर््ननाटक संगीत मेें यह पुरस््ककार अकादमी की 
स््थथापना से पहले ही वर््ष 1951 मेें शुरू किये गए थे।
�	प्रारंभ मेें इसे राष्ट्रपति पुरस््ककारोों के रूप मेें जाना जाता 

था, बाद मेें अकादमी के गठन के बाद उन््हेें संगीत नाटक 
अकादमी पुरस््ककार कहा जाने लगा।

�	प्रत््ययेक पुरस््ककार मेें 1 लाख रुपए की नकद राशि, एक ताम्रपत्र 
(ताम्र पट्टिका) और एक अंगवस्तत्रम (शॉल) शामिल है।

�	वर््तमान मेें, प्रतिवर््ष प्रदान किये जाने वाले पुरस््ककारोों की संख््यया 
41 है और अब तक 1298 से अधिक कलाकारोों को संगीत 
नाटक अकादमी पुरस््ककारोों से सम््ममानित किया जा चुका है।

संगीत नाटक अकादमी
z	 वर््ष 1953 मेें स््थथापित संगीत नाटक अकादमी, संगीत, नृत््य और 

नाटक के माध््यम से व््यक्त समृद्ध अमूर््त विरासत के संरक्षण तथा 
प्रचार के लिये समर््पपित भारत मेें शीर््ष निकाय है।
�	इसे वर््ष 1952 मेें डॉ. पी.वी. की अध््यक्षता मेें (तत््ककालीन) 

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के एक प्रस््तताव द्वारा बनाया गया 
था। राजमन्नार इसके पहले अध््यक्ष थे।

z	 अकादमी का प्रबंधन इसकी सामान््य परिषद द्वारा किया जाता है, 
जिसके अध््यक्ष को पाँच वर््ष के कार््यकाल के लिये भारत के 
राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।

z	 अकादमी का पंजीकृत कार््ययालय रविंद्र भवन, नई दिल्ली मेें स््थथित 
है। संस््ककृति मंत्रालय के तहत एक स््ववायत्त निकाय के रूप मेें कार््य 
करते हुए, संगीत नाटक अकादमी भारत की सांस््ककृतिक विरासत 
को बढ़़ावा देने और संरक्षित करने मेें महत्तत्वपूर््ण भूमिका निभाती 
है।

z	 SNA नृत््य, संगीत और थियेटर मेें उत््ककृष्ट प्रदर््शन करने वाले 
40 वर््ष से कम आयु के कलाकारोों को उस््तताद बिस््ममिल्लाह खान 
युवा पुरस््ककार प्रदान करता है। यह पुरस््ककार वर््ष 2006 मेें शुरू 
किया गया था। SNA के अध््यक्ष द्वारा विजेता को 25,000 रुपए 
की धनराशि सहित एक ताम्रपत्र और अंगवस्तत्रम प्रदान किया 
जाता है।

z	 वर््तमान मेें 100 से अधिक दुर््लभ कला रूप जो विलुप््त होने के 
कगार पर थे, उन््हेें अकादमी द्वारा 'कला दीक्षा' के नाम से प्रशिक्षण 
कार््यक्रमोों के माध््यम से पुनर्जीवित किये जाने का प्रयास किया जा 
रहा है।

PMUY के लिये सब््ससिडी का विस््ततार
केेंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री उज्जज्वला योजना के तहत प्रतिवर््ष 

12 रिफिल तक 300 रुपए प्रति (14.2 किलोग्राम) सिलेेंडर की 
सब््ससिडी वर््ष 2024-25 के अंत तक बढ़़ा दी है।
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प्रधानमंत्री उज्जज्वला योजना (PMUY) क््यया है?
z	 परिचय:

�	मई 2016 मेें, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ग्रामीण 
और वंचित परिवारोों को  LPG जैसा स््वच््छ खाना पकाने 
का ईंधन उपलब््ध कराने के लिये 'प्रधानमंत्री उज्जज्वला योजना' 
(PMUY) की शुरुआत की।
�	इसका उद्देश््य पारंपरिक खाना पकाने के ईंधन जैसे 

लकड़़ी एवं कोयले को प्रतिस््थथापित करना था, जिसका 
ग्रामीण महिलाओं के स््ववास््थ््य के साथ-साथ पर््ययावरण 
पर भी नकारात््मक प्रभाव पड़ता था।

�	उज्जज्वला 2.0 ( PMUY का चरण-2) के अंर््तगत प्रवासी 
परिवारोों के लिये पते के प्रमाण (PoA) एवं राशन कार््ड 
(RC) के स््थथान पर स््व-घोषणा का उपयोग करके नए 
कनेक््शन का लाभ उठाने हेतु एक विशेष प्रावधान किया गया 
है।

z	 PMUY के लाभ:
�	सरकार 5 किलोग्राम सिलेेंडर के लिये 1150 रुपए अथवा 

14.2 किलोग्राम सिलेेंडर कनेक््शन के लिये 1600 रुपए प्रदान 
करती है।

�	PMUY के तहत पात्र लाभार््थथियोों को LPG के प्रति 14.2 
किलोग्राम सिलेेंडर पर 300 रुपए की सब््ससिडी प्रदान की 
जाती है। यह सब््ससिडी प्रति वर््ष 12 रिफिल तक प्रदान की 
जाती है और यह सब््ससिडी सीधे लाभार््थथियोों के बैैंक खातोों मेें 
जमा की जाती है। 

�	PMUY के लाभार््थथियोों को तेल विपणन कंपनियोों (Oil 
Marketing Companies- OMC) से पहला 
LPG रिफिल और स््टटोव (हॉटप््ललेट) मुफ््त मिलता है।

z	 चरण- I की उपलब््धधियाँ: PMUY चरण- I के तहत 8 
करोड़ कनेक््शन का लक्षष्य सितंबर, 2019 मेें पूरा किया गया।

z	 चरण- 2 (उज्जज्वला 2.0): PMUY चरण- 2 (उज्जज्वला 
2.0) को 1 करोड़ अतिरिक्त PMUY कनेक््शन जारी करने के 
लक्षष्य के साथ अगस््त 2021 मेें लॉन््च किया गया था जिसे जनवरी 
2022 मेें पूरा कर लिया गया।
�	इसके उपरांत सरकार ने उज्जज्वला 2.0 के तहत 60 लाख 

अतिरिक्त LPG कनेक््शन प्रदान करने करने का निर््णय लिया 
जिसे दिसंबर, 2022 मेें पूरा कर लिया गया। इस प्रकार इस 
योजना के तहत कुल 9.6 करोड़ कनेक््शन प्रदान किये गए।

�	भारत सरकार ने PMUY योजना के तहत अतिरिक्त 75 
लाख कनेक््शन जारी करने की मंज़ूरी दी है जिससे कनेक््शन 
जारी करने का कुल लक्षष्य 10.35 करोड़ हो गया है (7 मार््च 
2024 तक 10.2 करोड़ का लक्षष्य प्राप््त कर लिया गया है)।

भारत का निर््ववाचन आयोग
हाल ही मेें भारत के निर््ववाचन आयुक्त ने लोकसभा चुनाव की 

घोषणा से कुछ दिन पहले अपने पद से त््ययाग-पत्र दे दिया।
भारत का निर््ववाचन आयोग क््यया है?
z	 परिचय:

�	भारतीय निर््ववाचन आयोग, एक स््ववायत्त सांविधानिक 
प्राधिकरण है जो भारत मेें संघ और राज््य निर््ववाचन प्रक्रियाओं 
के प्रशासन के लिये ज़िम््ममेदार है।
�	इसकी स््थथापना 25 जनवरी 1950 को संविधान के 

अनुसार की गई थी (राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप मेें 
मनाया जाता है)। आयोग का सचिवालय नई दिल्ली मेें 
है।

�	यह निकाय भारत मेें लोकसभा, राज््यसभा एवं राज््य 
विधानसभाओं तथा देश मेें राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदोों 
के लिये निर््ववाचन का प्रबंधन करता है।
�	इसका राज््योों मेें पंचायतोों एवं नगर पालिकाओं के 

निर््ववाचन से कोई सरोकार नहीीं है। इसके लिये भारत का 
संविधान एक अलग राज््य चुनाव आयोग का प्रावधान 
करता है।

z	 संवैधानिक प्रावधान:
�	भाग XV (अनुच््छछेद 324-329): यह निर््ववाचन से संबंधित 

है और इन मामलोों के लिये एक आयोग की स््थथापना करता 
है।

�	अनुच््छछेद 324: निर््ववाचन हेतु अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण 
एक चुनाव आयोग मेें निहित किया जाएगा।

�	अनुच््छछेद 325: कोई भी व््यक्ति धर््म, नस््ल, जाति अथवा लिंग 
के आधार पर किसी विशेष मतदाता सूची मेें शामिल होने या 
शामिल होने का दावा करने के लिये अयोग््य नहीीं होगा।

�	अनुच््छछेद 326: लोक सभा एवं राज््योों की विधान सभाओं के 
निर््ववाचन वयस््क मताधिकार पर आधारित होोंगे।

�	अनुच््छछेद 327: विधायिकाओं के चुनाव के संबंध मेें प्रावधान 
करने की संसद की शक्ति।

�	अनुच््छछेद 328: किसी राज््य के विधानमंडल की ऐसे 
विधानमंडल के लिये निर््ववाचन के संबंध मेें प्रावधान करने की 
शक्ति।

�	अनुच््छछेद 329: निर््ववाचन के मामलोों मेें न््ययायालयोों द्वारा 
हस््तक्षेप पर रोक।

z	 ECI की संरचना:
�	मूल रूप से आयोग मेें केवल एक चुनाव आयुक्त थे लेकिन 

चुनाव आयुक्त संशोधन अधिनियम 1989 के बाद इसे एक 
बहु-सदस््ययीय निकाय बना दिया गया।
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�	चुनाव आयोग मेें मुख््य चुनाव आयुक्त (CEC) तथा अन््य 
चुनाव आयुक्त, जिन््हेें राष्ट्रपति द्वारा समय-समय पर चुना 
जाता है वे भी इसमेें शामिल होोंगे।

�	वर््तमान मेें इसमेें CEC और दो चुनाव आयुक्त (EC) 
शामिल हैैं।
�	राज््य स््तर पर चुनाव आयोग को मुख््य निर््ववाचन 

अधिकारी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।
z	 आयुक्ततों की नियुक्ति एवं कार््यकाल:

�	राष्ट्रपति CEC और अन््य EC (नियुक्ति, सेवा की शर्ततें 
और कार््ययालय की अवधि) अधिनियम, 2023 के अनुसार 
CEC और चुनाव आयुक्ततों की नियुक्ति करता है।

�	उनका छह साल का एक निश्चित कार््यकाल होता है या 65 
वर््ष की आयु तक (जो भी पहले हो)।

�	CEC और EC का वेतन तथा सेवा शर्ततें कैबिनेट सचिव के 
बराबर होोंगी।
�	इन््हेें भारत के सर्वोच्च न््ययायालय के न््ययायाधीशोों के 

समकक्ष दर््जजा प्राप््त होता है और समान वेतन एवं भत्ते 
मिलते हैैं।

z	 निष््ककासन:
�	वे कभी भी त््ययाग-पत्र दे सकते हैैं या उन््हेें उनके कार््यकाल 

की समाप््तति से पहले भी हटाया जा सकता है।
�	मुख््य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा सर्वोच्च न््ययायालय के 

न््ययायाधीश को हटाने की प्रक्रिया की तरह ही पद से हटाया 
जा सकता है।

z	 सीमाएँ:
�	संविधान मेें चुनाव आयोग के सदस््योों की योग््यता (कानूनी, 

शैक्षिक, प्रशासनिक या न््ययायिक) निर््धधारित नहीीं की गई है।
�	संविधान मेें चुनाव आयोग के सदस््योों के कार््यकाल को 

निर््ददिष्ट नहीीं किया गया है।
�	संविधान ने सेवानिवृत्त हो रहे चुनाव आयुक्ततों को सरकार द्वारा 

किसी और नियुक्ति से वंचित नहीीं किया है।

अनूप बरनवाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस, 2023
z	 सर्वोच्च न््ययायालय की पाँच-न््ययायाधीशोों की पीठ ने सर््वसम््मति से 

निर््णय सुनाया कि मुख््य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्ततों की 
नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री, लोकसभा मेें विपक्ष के नेता एवं 
भारत के मुख््य न््ययायाधीश की एक समिति की सलाह पर की 
जाएगी। 
�	यदि विपक्ष का कोई नेता उपस््थथित नहीीं है, तो संख््यया बल के 

आधार पर लोकसभा मेें सबसे बड़़े विपक्षी दल का नेता ऐसी 
समिति का हिस््ससा होगा।

z	 संसद ने अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ मामले, 2023 मेें 
सर्वोच्च न््ययायालय के निर्देश के प्रत््ययुत्तर मेें मुख््य चुनाव आयुक्त 
और अन््य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्ततें एवं कार््ययालय 
की अवधि) अधिनियम, 2023 पारित किया।

मल््टटीपल इंडिपेेंडेेंटली टारगेटेबल री-एंट्री 
व््हहीकल टेक्नोलॉजी

भारत ने हाल ही मेें मिसाइल प्रौद्योगिकी मेें महत्तत्वपूर््ण प्रगति की है 
और साथ ही मल््टटीपल इंडिपेेंडेेंटली टारगेटेबल री-एंट्री व््हहीकल 
(MIRV) क्षमताओं वाले चुनिंदा देशोों के समूह मेें शामिल हो गया 
है।
z	 रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा आयोजित मिशन 

दिव््ययास्तत्र नामक सफल उड़़ान परीक्षण मील का पत््थर सिद्ध हुआ 
है। इसने पहली बार स््वदेशी रूप से विकसित अग््ननि-5 मिसाइल 
एकीकृत MIRV प्रौद्योगिकी को चिह्नित किया।

MIRV प्रौद्योगिकी के बारे मेें मुख््य तथ््य क््यया हैैं?
z	 शुरुआत:

�	MIRV तकनीक की उत््पत्ति संयुक्त राज््य अमेरिका मेें वर््ष 
1970 मेें MIRVed इंटरकांटिनेेंटल बैलिस््टटिक मिसाइल 
(ICBM) की तैनाती के साथ हुई।

�	MIRV एक मिसाइल को कई हथियार (3-4) ले जाने की 
अनुमति देता है, जिनमेें से प्रत््ययेक स््वतंत्र रूप से विभिन्न 
स््थथानोों को निशाना बनाने मेें सक्षम है।

�	MIRV तकनीक संभावित लक्षष्ययों की संख््यया बढ़़ाकर 
मिसाइल की प्रभावशीलता को बढ़़ाती है।
�	MIRV को भूमि-आधारित प््ललेटफॉर्ममों एवं समुद्र-

आधारित प््ललेटफॉर्ममों दोनोों से लॉन््च किया जा सकता है, 
जैसे कि पनडुब््बबियोों, परिणामस््वरूप उनके परिचालन 
लचीलेपन एवं सीमा का विस््ततार होता है।

z	 वैश्विक अंगीकरण एवं प्रसार:
�	MIRV तकनीक रखने वाले देशोों मेें संयुक्त राज््य अमेरिका, 

यूनाइटेड किंगडम, फ््रााँस, रूस, चीन तथा भारत जैसी प्रमुख 
परमाणु शक्तियाँ शामिल हैैं, जबकि पाकिस््ततान द्वारा वर््ष 
2017 मेें प्रौद्योगिकी (अबाबील मिसाइल) का परीक्षण किया 
था।

�	भारत मेें MIRV तकनीक का प्रथम परीक्षण अग््ननि-5 की 
परीक्षण उड़़ान मेें किया गया जिसका उद्देश््य एक ही प्रक्षेपण 
के माध््यम से विभिन्न स््थथानोों पर कई हथियार तैनात करना है।
�	अग््ननि-5 हथियार प्रणाली देशज रूप से विकसित 

एवियोनिक््स सिस््टम और उच्च-सटीकता सेेंसर से 
सुसज्जित है जिसने यह सुनिश्चित किया कि पुन: प्रवेश 
करने वाले वाहन वांछित सटीकता के भीतर लक्षष्य 
बिंदुओं तक पहुुँचे।
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z	 रणनीतिक महत्तत्व:
�	MIRV को शुरुआत मेें बैलिस््टटिक मिसाइल का सामना 

करने के स््थथान पर आक्रामक क्षमताओं मेें वृद्धि करने के लिये 
डिज़ाइन किया गया था।

�	MIRV के माध््यम से एक प्रयास मेें कई हथियारोों को तैनात 
किया जा सकता है जो उन््हेें पारंपरिक मिसाइलोों की तुलना मेें 
बचाव के संदर््भ मेें अधिक प्रभावी बनाती है।

z	 चुनौतियाँ:
�	MIRV तकनीक के उपयोग मेें जटिल चुनौतियोों का सामना 

करना पड़ता है जिसमेें हथियारोों का लघुकरण, उन्नत 
मार््गदर््शन प्रणालियोों का विकास और री-एंट्री व््हहीकल््स की 
विश्वसनीयता सुनिश्चित करना शामिल है।

�	रणनीतिक संचालन मेें MIRV प्रणालियोों की 
प्रभावशीलता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिये 
इन चुनौतियोों का समाधान करना महत्तत्वपूर््ण है।

अग््ननि-5 मिसाइल
z	 अग््ननि एक अंतर-महाद्वीपीय बैलिस््टटिक मिसाइल (ICBM) है 

जिसे DRDO द्वारा देशज रूप से विकसित किया गया है।
z	 यह परमाणु हथियार वहन करने मेें सक्षम है और इसकी लक्षष्य 

सीमा 5,000 किमी. से अधिक है। इसमेें तीन चरणोों वाले ठोस 
ईंधन वाले इंजन का प्रयोग किया गया है।
�	वर््ष 2012 के बाद से अग््ननि-5 का कई बार सफल परीक्षण 

किया जा चुका है। दिसंबर 2022 मेें DRDO ने अग््ननि-5 
की नाईट-टाइम क्षमताओं का भी परीक्षण किया था।

z	 अग््ननि श्रेणी की मिसाइलेें:
�	अग््ननि I: कम दूरी की बैलिस््टटिक मिसाइल (रेेंज- 700 

किमी. से अधिक)
�	अग््ननि II: मध््यम दूरी की बैलिस््टटिक मिसाइल (रेेंज- 2000 

से 3500 किमी. से अधिक)।
�	अग््ननि III: मध््यम दूरी की बैलिस््टटिक मिसाइल (रेेंज- 3000 

किमी. से अधिक)।
�	अग््ननि IV: मध््यम दूरी की बैलिस््टटिक मिसाइल (रेेंज- 3500 

किमी. से अधिक)।
�	अग््ननि-P (अग््ननि प्राइम): परमाणु-सक्षम, दो-चरण 

कनस््तरयुक्त ठोस प्रणोदक बैलिस््टटिक मिसाइल (रेेंज- 1,000 
से 2,000 किमी.)।

z	 अग््ननि मिसाइल का अगला उन्नयन, अग््ननि-6 7,000 किमी. से 
अधिक की रेेंज वाली एक पूर््ण विकसित अंतर-महाद्वीपीय 
बैलिस््टटिक मिसाइल होने की उम््ममीद है।
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भारत का 5G लड़़ाकू विमान और LCA तेजस
सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने भारत के पाँचवीीं पीढ़़ी के लड़़ाकू 

मल््टटीरोल जेट, एडवांस््ड मीडियम कॉम््बबैट एयरक्राफ््ट को डिज़ाइन 
और विकसित करने के लिये 15,000 करोड़ रुपए के परिव््यय की 
परियोजना को मंज़ूरी दी।
z	 राजस््थथान मेें एक परिचालन प्रशिक्षण उड़़ान के दौरान भारतीय 

वायु सेना के हल््कके लड़़ाकू विमान (LCA) तेजस के 
दुर््घटनाग्रस््त होने के कारणोों की जाँच के लिये जाँच न््ययायालय की 
प्रक्रिया शुरू की गई है।

पाँचवीीं पीढ़़ी के लड़़ाकू विमान क््यया हैैं?
z	 परिचय:

�	पाँचवीीं पीढ़़ी (5G) के लड़़ाकू विमान अत््ययंत प्रतिस््पर्द्धी 
युद्ध क्षेत्ररों, वास््तविक समय के और प्रत््ययाशित सबसे उन्नत 
हवाई तथा थल आधारित खतरोों की उपस््थथिति, मेें संचालन 
करने मेें सक्षम विमान हैैं।

�	5G लड़़ाकू विमान मेें स््टटील््थ क्षमताएँ होती हैैं और 
आफ््टरबर््नर की सहायता के बिना सुपरसोनिक गति से उड़़ान 
भरने मेें सक्षम हैैं।

�	5G लड़़ाकू विमान की मल््टटी-स््पपेक्टट्रल लो-ओब््ज़र्वेबल 
डिज़़ाइन, आत््म-सुरक्षा, रडार जैमिंग क्षमताएँ और एकीकृत 
एवियोनिक््स जैसी विशेषताएँ इन््हेें चौथी पीढ़़ी (4G) के 
लड़़ाकू विमान से अलग बनाती हैैं।

�	रूस (सुखोई Su-57), चीन (चेेंगदू J-20) और अमेरिका 
(F-35) के पास 5G जेट हैैं।

z	 भारत की ज़रूरत:
�	भारतीय वायुसेना के पास वर््तमान मेें लगभग 30 लड़़ाकू 

स्क्वाड्रन हैैं, जिनकी स््ववीकृत क्षमता 42 है।
�	मिग-21, मिग-29, जगुआर और मिराज़ 2000 के 

स्क्वाड्रन को अगले दशक के मध््य तक चरणबद्ध तरीके 
से समाप््त करने की योजना है।

�	भारत को चीन और पाकिस््ततान के खिलाफ अपनी वायु सुरक्षा 
को मज़बूत करना होगा, चीन के पास 3,304 विमान हैैं, 
जबकि भारत तथा पाकिस््ततान के पास क्रमशः 2,296 एवं 
1,434 विमान हैैं।

�	भारत का लक्षष्य रक्षा क्षेत्र मेें अपनी आत््मनिर््भरता को बढ़़ावा 
देना है, अपनी वायु सेना को मज़बूत करने और पुराने विमानोों 
को बदलने पर ध््ययान केेंद्रित करना है, हालाँकि इस मान््यता के 
साथ कि लड़़ाकू विमान तथा अन््य उपकरण प्राप््त करना एक 
दीर््घकालिक प्रक्रिया है।

�	भारत एलसीए तेजस की सफलता के आधार पर एडवांस््ड 
मीडियम कॉम््बबैट एयरक्राफ््ट (AMCA) विकसित कर 
रहा है, जिसके पाँच प्रोटोटाइप ADA, HAL और निज़ी 
उद्योगोों द्वारा सहयोगात््मक रूप से निर््ममित किये जाएंगे।
�	एक बार भारत जब यह पाँचवीीं पीढ़़ी के लड़़ाकू विमानोों 

को प्राप््त कर लेगा, तब भारत अमेरिका, रूस और चीन 
के जैसे देशोों के समूह मेें शामिल हो जाएगा।

उन्नत मध््यम लड़़ाकू विमान (AMCA) की 
विशेषताएँ क््यया हैैं?
z	 नोडल एजेेंसी: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के तहत 

वैमानिकी विकास एजेेंसी कार््यक्रम को निष््पपादित करने तथा 
विमान को डिज़ाइन करने के लिये नोडल एजेेंसी होगी।
�	निर््ममाता: राज््य के स््ववामित््व वाली हिंदुस््ततान एयरोनॉटिक््स 

लिमिटेड (HAL)
z	 विशेषताएँ:

�	स््टटील््थ: 25 टन का ट्विन इंजन वाला विमान आकार मेें 
वर््तमान भारतीय वायु सेना के लड़़ाकू विमानोों की क्षमता से 
अधिक है और इसमेें वैश्विक 5G स््टटील््थ लड़़ाकू विमानोों के 
साथ प्रतिस््पर्द्धा करने के लिये बढ़़ी हुई स््टटील््थ क्षमताएँ होोंगी।

�	ईंधन और हथियार: विमान मेें 6.5 टन क्षमता का एक विस््ततृत, 
छिपा हुआ आंतरिक ईंधन टैैंक और स््वदेशी हथियारोों सहित 
कई प्रकार के हथियारोों के लिये एक आंतरिक हथियार बे 
(Weapons Bay) शामिल  होगा।

�	इंजन: AMCA Mk1 मेें यूएस-निर््ममित GE414 इंजन 
(90 किलो न््ययूटन क्लास) की सुविधा होगी, जबकि अधिक 
उन्नत AMCA Mk2 एक अधिक शक्तिशाली 110 
kN इंजन का उपयोग करेगा, जिसे DRDO के गैस 
टर््बबाइन रिसर््च एस््टटेब््ललिशमेेंट (GTRE) ने एक विदेशी 
रक्षा प्रमुख के सहयोग से विकसित किया है।

z	 विकास की टाइमलाइन: ADA का लक्षष्य 4-5 वर्षषों मेें विमान 
की पहली उड़़ान का है, जिसके पूर््ण विकास मेें लगभग 10 वर््ष 
का समय  लगने की उम््ममीद है; HAL द्वारा विनिर््ममाण शुरू 
करने से पहले पाँच प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे, जिसमेें निजी क्षेत्र भी 
शामिल होगा।

हल््कके लड़़ाकू विमान (LCA) तेजस की क््यया 
विशेषताएँ हैैं?
z	 परिचय:

�	लाइट कॉम््बबैट एयरक्राफ््ट कार््यक्रम भारत सरकार द्वारा वर््ष 
1984 मेें शुरू किया गया था जब उन््होोंने LAC कार््यक्रम के 
प्रबंधन के लिये ADA की स््थथापना की थी।
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�	इसने पुराने हो चुके मिग 21 लड़़ाकू विमानोों का स््थथान 
ले लिया।

z	 डिज़़ाइन:
�	रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के अंतर््गत ADA द्वारा 

किया गया है।
z	 निर््ममाण:

�	सरकारी स््ववामित््व वाली हिंदुस््ततान एयरोनॉटिक््स लिमिटेड 
(HAL)।

z	 विशेषताएँ:
�	अपनी श्रेणी मेें सबसे हल््कका, सबसे छोटा और टेललेस 

मल््टटी-रोल सुपरसोनिक लड़़ाकू विमान।
�	हवा से हवा, हवा से सतह, सटीक-निर्देशित, हथियारोों की 

एक शृृंखला ले जाने के लिये डिज़़ाइन किया गया।
�	हवा से हवा मेें ईंधन भरने की क्षमता।
�	अधिकतम पेलोड क्षमता 4000 किलोग्राम।
�	यह 1.8 मैक की अधिकतम गति पकड़ सकता है।
�	विमान की मारक क्षमता 3,000 किमी. है।

z	 तेजस के प्रकार:
�	तेजस ट्रेनर: वायु सेना के पायलटोों को प्रशिक्षण देने के लिये 

2-सीटर ऑपरेशनल कन््वर््जन ट्रेनर।
�	LCA नेवी: भारतीय नौसेना के लिये ट्विन एवं सिंगल सीट 

वाहक-सक्षम।
�	LCA तेजस नेवी MK2: यह LCA नेवी वेरिएंट का 

दूसरा चरण है।
�	LCA तेजस Mk-1A: यह उच्च थ्रस््ट इंजन वाले एलसीए 

तेजस Mk-1 से बेहतर है।

सर््पदंश की रोकथाम और नियंत्रण
	 हाल ही मेें स््ववास््थ््य एवं परिवार कल््ययाण मंत्रालय ने 'वन 

हेल््थ' दृष्टिकोण के तहत सर््पदंश की रोकथाम और नियंत्रण के लिये 
एक राष्ट्रीय कार््य योजना (NAP-SE) का शुभारंभ किया।
स्नेकबाइट की रोकथाम और नियंत्रण के लिये राष्ट्रीय 
कार््य योजना (NAP-SE) क््यया है?
z	 परिचय:

�	NAP-SE भारत मेें सांप के काटने के ज़हर के प्रबंधन, 
रोकथाम और नियंत्रण के लिये एक व््ययापक रूपरेखा प्रदान 
करती है।।

�	यह NAP-SE स्नेकबाइट के कारण होने वाली मौतोों की 
संख््यया को आधा करने की वैश्विक मांग को साझा करता है 
और और संबंधित हितधारकोों के सभी रणनीतिक घटकोों, 
भूमिकाओं और जिम््ममेदारियोों की परिकल््पना करता है।

�	NAP-SE राज््योों/केेंद्रशासित प्रदेशोों और हितधारकोों के 
लिये उनकी आवश््यकताओं के अनुरूप अपनी कार््य योजना 
विकसित करने के लिये एक मार््गदर््शन दस््ततावेज़ है और 
इसका उद्देश््य एंटी-स्नेक वेनम की निरंतर उपलब््धता, क्षमता 
निर््ममाण, रेफरल तंत्र और लोक शिक्षा के माध््यम से स्नेकबाइट 
के खतरे को व््यवस््थथित रूप से कम करना है।

z	 लक्षष्य:
�	वर््ष 2030 तक स्नेकबाइट से होने वाली मौतोों और दिव््ययाांगता 

के मामलोों की संख््यया को आधा करने के लिये इसे रोकना 
और नियंत्रित करना।

�	सांप के काटने से मनुष््योों मेें होने वाली रुग््णता, मृत््ययु दर और 
उससे संबंधी जटिलताओं को धीरे-धीरे कम करना।

z	 रणनीतिक कार््रवाइयाँ:
�	मानव स््ववास््थ््य: मानव स््ववास््थ््य घटक के लिये रणनीतिक 

कार््रवाई मेें सभी स््ववास््थ््य सुविधाओं पर साँप के जहर रोधी 
प्रावधान सुनिश्चित करना, मनुष््योों मेें सर््पदंश के मामलोों एवं 
इससे होने वाली मौतोों की निगरानी को मज़बूत करना शामिल 
है।
�	ज़िला अस््पतालोों अथवा CHC मेें एम््बबुलेेंस सेवाओं, 

क्षेत्रीय विष केेंद्ररों के संस््थथागतकरण तथा अंतर-क्षेत्रीय 
समन््वय सहित आपातकालीन देखभाल सेवाओं को 
मज़बूत करना शामिल है। 

�	वन््यजीव स््ववास््थ््य: वन््यजीव स््ववास््थ््य घटक के लिये 
रणनीतिक कार््रवाई मंु शिक्षा जागरूकता, विषरोधी वितरण, 
प्रमुख हितधारकोों को मज़बूत करना, व््यवस््थथित अनुसंधान 
एवं निगरानी तथा साँप के जहर का संग्रहण के साथ-साथ 
साँपोों को स््थथानांतरित करना शामिल है।

�	पशु एवं कृषि घटक: पशु और कृषि घटक के लिये रणनीतिक 
कार््रवाई मेें पशुधन मेें सर््पदंश की रोकथाम, सामुदायिक 
सहभागिता आदि शामिल हैैं।

सर््पदंश एनवेनोमिंग (SE) क््यया है ?
z	 परिचय:

�	विश्व स््ववास््थ््य संगठन (WHO) द्वारा सर््पदंश एनवेनोमिंग 
(SE) को उच्च प्राथमिकता वाले उपेक्षित उष््णकटिबंधीय 
रोग (NTD) के रूप मेें वर्गीकृत किया गया है।

�	SE एक संभावित जीवन-घातक बीमारी है जो आमतौर पर 
एक जहरीले साँप के काटने के बाद विभिन्न विषाक्त पदार्थथों 
(जहर) के मिश्रण के इंजेक््शन के परिणामस््वरूप होती है।

�	यह साँपोों की कुछ प्रजातियोों द्वारा आँखोों मेें जहर छिड़कने के 
कारण भी हो सकता है, जिनमेें बचाव के उपाय के रूप मेें 
जहर उगलने की क्षमता होती है।
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�	कई लाखोों लोग ग्रामीण एवं उपनगरीय क्षेत्ररों मेें रहते हैैं जो 
अपने अस््ततित््व के लिये कृषि एवं निर््ववाह खेती पर निर््भर हैैं, 
जिससे अफ्रीका, मध््य-पूर््व, एशिया, ओशिनिया और लैटिन 
अमेरिका के ग्रामीण उष््णकटिबंधीय तथा उपोष््णकटिबंधीय 
क्षेत्ररों मेें सर््पदंश एक गंभीर दैनिक स््ववास््थ््य जोखिम बन गया 
है। 

z	 प्रभाव:
�	कई सर््पदंश पीड़़ित, विशेषकर विकासशील देशोों मेें विकृति, 

अवकुंचन, विच््छछेदन, दृश््य दोष, गुर्दे की जटिलता तथा 
मनोवैज्ञानिक संकट जैसी दीर््घकालिक व््ययाधियोों से पीड़़ित 
होते हैैं।

z	 व््ययापकता:
�	भारत मेें प्रतिवर््ष अनुमानित 3-4 मिलियन सर््पदंश से लगभग 

50,000 मौतेें होती हैैं, जो वैश्विक स््तर पर सर््पदंश से होने 
वाली सभी मौतोों का आधा हिस््ससा है।

z	 विभिन्न देशोों मेें सर््पदंश से पीड़़ित लोगोों का केवल एक छोटा सा 
हिस््ससा ही क्लीनिकोों और अस््पतालोों मेें रिपोर््ट करता है और 
सर््पदंश का वास््तविक बोझ बहुत कम बताया जाता है। 
�	केेंद्रीय स््ववास््थ््य जाँच ब््ययूरो (Central Bureau of 

Health Investigation - CBHI) की रिपोर््ट 
(2016-2020) के अनुसार, भारत मेें सर््पदंश के मामलोों की 
औसत वार््षषिक संख््यया लगभग 3 लाख है और लगभग 2000 
मौतेें सर््पदंश के कारण होती हैैं।

�	भारत मेें लगभग 90% सर््पदंश सर्पपों की चार बड़़ी  प्रजातियोों- 
कॉमन क्रेट/करैत, इंडियन कोबरा, रसेल वाइपर और सॉ 
स््ककेल््ड वाइपर के कारण होते हैैं। 

z	 SE की रोकथाम के लिये WHO का रोडमैप:
�	WHO ने वर््ष 2030 तक सर््पदंश से होने वाली मृत््ययु तथा 

दिव््ययाांगता के मामलोों को आधा करने के लक्षष्य के साथ वर््ष 
2019 मेें अपना रोडमैप लॉन््च किया था।

z	 एंटीवेनम के लिये एक स््थथायी बाज़ार विकसित करने हेतु वर््ष 
2030 तक सक्षम निर््ममाताओं की संख््यया मेें 25% की वृद्धि की 
आवश््यकता है।

z	 WHO ने वैश्विक एंटीवेनम भंडार बनाने के लिये एक पायलट 
परियोजना तैयार की है।

z	 प्रभावित देशोों मेें सर््पदंश के उपचार तथा प्रतिक्रिया को राष्ट्रीय 
स््ववास््थ््य योजनाओं मेें एकीकृत करना, जिसमेें स््ववास््थ््य कर््ममियोों 
का बेहतर प्रशिक्षण एवं समुदायोों को शिक्षित करना शामिल है।

z	 भारतीय पहल:
�	WHO रोडमैप लॉन््च होने से बहुत पहले, भारतीय 

चिकित््ससा अनुसंधान परिषद् (ICMR) के शोधकर्त्ताओं ने 
वर््ष 2013 से सामुदायिक जागरूकता और स््ववास््थ््य प्रणाली 
क्षमता निर््ममाण शुरू कर दिया था।

�	WHO की सर््पदंश विष निवारण रणनीति और आपदा 
जोखिम न््ययूनीकरण के लिये संयुक्त राष्ट्र के सेेंदाई फ्रेमवर््क के 
अनुरूप, भारत ने इस मुद्दे से निपटने के लिये वर््ष 2015 मेें 
एक राष्ट्रीय कार््य योजना की पुष्टि की।

वन हेल््थ दृष्टिकोण क््यया है?
z	 वन हेल््थ एक ऐसा दृष्टिकोण है, जो यह मानता है, कि लोगोों का 

स््ववास््थ््य जानवरोों के स््ववास््थ््य और हमारे साझा पर््ययावरण से 
निकटता से जुड़़ा हुआ है।

z	 वन हेल््थ का दृष्टिकोण संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन 
(FAO), विश्व पशु स््ववास््थ््य संगठन (OIE) सहित 
त्रिपक्षीय-प््लस गठबंधन के बीच समझौते से अपना दृष्टिकोण 
प्राप््त करता है।

z	 इसका उद्देश््य मानव स््ववास््थ््य, पशु स््ववास््थ््य, पौधे, मृदा, पर््ययावरण 
और पारिस््थथितिकी तंत्र स््ववास््थ््य जैसे विभिन्न विषयोों मेें कई स््तरोों 
पर अनुसंधान और ज्ञान साझा करने मेें सहयोग को प्रोत््ससाहित 
करना है, जिससे सभी प्रजातियोों के स््ववास््थ््य मेें सुधार, सुरक्षा और 
बचाव हो सके।

उपेक्षित उष््णकटिबंधीय रोग (NTDs) क््यया हैैं?
z	 NTDs संक्रमणोों का एक समूह है, जो अफ्रीका, एशिया और 

अमेरिका के विकासशील क्षेत्ररों मेें रहने वाले  वंचित समुदायोों मेें 
सबसे सामान््य है।
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z	 वे विभिन्न प्रकार के रोगजनकोों जैसे वायरस, बैक््टटीरिया, 
प्रोटोज़ोआ और परजीवी कीट के कारण होते हैैं।

z	 NTD विशेष रूप से उष््णकटिबंधीय क्षेत्ररों मेें आम हैैं, जहाँ 
लोगोों के पास स््वच््छ जल या मानव अपशिष्ट के निपटान के 
सुरक्षित तरीके तक पहुुँच नहीीं है।

z	 तपेदिक, HIV-AIDS और मलेरिया जैसी बीमारियोों की 
तुलना मेें इन बीमारियोों पर आमतौर पर अनुसंधान और उपचार के 
लिये  कम धन मिलता है।
�	NTDs के उदाहरण: सर््पदंश, खुजली, ट्रेकोमा, 

लीशमैनियासिस और चगास रोग आदि।

फ््रााँस मेें सहायता प्राप््त मृत््ययु को  
वैध बनाने पर विचार

फ््रााँस हाल ही मेें गर््भपात को संवैधानिक अधिकार के रूप मेें 
जोड़ने के बाद अब सहायता प्राप््त मृत््ययु के एक रूप जिसे "मृत््ययु मेें 
सहायक" कहा जाता है, को वैध बनाने पर विचार कर रहा है।
z	 प्रस््ततावित विधेयक मेें सख््त शर्ततें होोंगी, जिससे अल््प या मध््यम 

अवधि मेें मौत का कारण बनने वाली असाध््य बीमारियोों से 
पीड़़ित व््यक्तियोों को सहायता प्रदान की जा सकेगी।

z	 देश पहले से ही निष्क्रिय इच््छछामृत््ययु की अनुमति देता है।

सहायता प्राप््त मृत््ययु ( Assisted Dying) और 
निष्क्रिय इच््छछामृत््ययु (Passive Euthanasia) 
क््यया है?
z	 सहायता प्राप््त मृत््ययु: इसमेें वे लोग शामिल होते हैैं जो असाध््य 

रूप से बीमार होते हैैं और घातक दवाएँ प्राप््त करने के लिये 
चिकित््ससा सहायता की मांग करते हैैं, जिसे वे बाद मेें अपना जीवन 
समाप््त करने के लिये स््वयं लेते हैैं।

�	यह आमतौर पर तब होता है जब मरीज़ किसी लाइलाज 
बीमारी के कारण असहनीय पीड़़ा का सामना कर रहे होते हैैं 
तथा अपनी मृत््ययु के समय और तरीके पर नियंत्रण चाहते हैैं। 

�	सहायता प्राप््त मृत््ययु का प्राथमिक अंतर यह है कि व््यक्ति 
चिकित््ससा पेशेवरोों की सहायता से अपने जीवन को समाप््त 
करने की प्रक्रिया मेें सक्रिय रूप से भाग लेते हैैं।

z	 निष्क्रिय इच््छछामृत््ययु: निष्क्रिय इच््छछामृत््ययु तब होती है जब जीवन-
निर््ववाह उपचार रोक दिये जाते है अथवा हटा लिये जाते है, जिससे 
रोगी स््ववाभाविक रूप से मर जाता है।
�	इसमेें वेेंटिलेटर, फीडिंग ट्यूब अथवा जीवन को बनाए रखने 

वाली दवाओं जैसे- चिकित््ससा उपचारोों को रोकने के निर््णय 
शामिल हो सकते हैैं।

�	निष्क्रिय इच््छछामृत््ययु को प्राय: सक्रिय इच््छछामृत््ययु से अलग 
माना जाता है क््योोंकि इसमेें रोगी की मृत््ययु सीधे तौर पर 
शामिल नहीीं होती है, बल््ककि यह प्राकृतिक तरीकोों से मृत््ययु की 
अनुमति देता है।
�	सक्रिय इच््छछामृत््ययु मेें किसी व््यक्ति के जीवन को समाप््त 

करने के लिये जानबूझकर घातक पदार्थथों या कार्ययों का 
उपयोग करना शामिल है।

z	 कानूनी सहायता से मृत््ययु अथवा इच््छछामृत््ययु वाले देश:
�	नीदरलैैंड, लक््जमबर््ग, बेल््जजियम, स््पपेन ऐसे किसी भी व््यक्ति 

के लिये इच््छछामृत््ययु एवं सहायता प्राप््त आत््महत््यया दोनोों की 
अनुमति देता है जो "असहनीय पीड़़ा" का सामना करते है 
जिसमेें सुधार की कोई संभावना नहीीं है।

�	स््वविट्ज़रलैैंड इच््छछामृत््ययु पर प्रतिबंध लगाता है लेकिन डॉक््टर 
अथवा चिकित््सक की उपस््थथिति मेें सहायता से मृत््ययु की 
अनुमति देता है।

�	संयुक्त राज््य अमेरिका मेें अलग-अलग राज््योों मेें अलग-
अलग कानून हैैं। वाशिंगटन, ओरेगॉन एवं मोोंटाना जैसे कुछ 
राज््योों मेें इच््छछामृत््ययु की अनुमति है।

�	भारत निष्क्रिय इच््छछामृत््ययु की अनुमति देता है।
�	सर्वोच्च न््ययायालय ने अरुणा रामचन्दद्र शानबाग बनाम 

यूनियन ऑफ इंडिया केस के 2011 के मामले मेें 
निष्क्रिय इच््छछामृत््ययु को स््ववीकार किया, जिससे उन 
रोगियोों से जीवन-निर््ववाह देखभाल वापस लेने की 
अनुमति प्राप््त हुई जो स््वयं निर््णय लेने मेें असमर््थ थे। 
इस मामले मेें अरुणा शानबाग निष्क्रिय अवस््थथा मेें थीीं।

�	कॉमन कॉज़ बनाम भारत संघ, 2018 मामले मेें भारत के 
सर्वोच्च न््ययायालय ने 'लिविंग विल' के महत्तत्व को 
उजागर करते हुए निष्क्रिय इच््छछामृत््ययु/सहजमृत््ययु 
(Euthanasia) को वैध बनाया।
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�	यह निर््णय मानसिक रूप से सक्षम वयस््कोों को नैसर््गगिक मृत््ययु 
के चयन की स््वतंत्रता प्रदान करते हुए विशिष्ट परिस््थथितियोों 
मेें चिकित््ससा उपचार की मनाही अथवा इसे प्राप््त न करने के 
विकल््प का प्रावधान करता है।

�	न््ययायालय ने इस तथ््य पर ज़ोर दिया कि मरण की प्रक्रिया मेें 
गरिमा संविधान के अनुच््छछेद 21 द्वारा गारंटीकृत जीवन के 
अधिकार का अभिन्न अंग है।
�	वर््ष 2023 मेें सर्वोच्च न््ययायालय ने संबद्ध प्रक्रिया मेें 

सरलता और तीव्रता हेतु निष्क्रिय इच््छछामृत््ययु से संबंधित 
नियमोों मेें संशोधन किया।

�	सर्वोच्च न््ययायालय ने लिविंग विल हेतु नोटरी अथवा राजपत्रित 
अधिकारी द्वारा इसके सत््ययापन को पर््ययाप््त बताते हुए लिविंग 
विल को मान््य करने के संबंध मेें न््ययायिक मजिस्ट्रेट की 
आवश््यकता को समाप््त किया।

साबरमती आश्रम पुनर््वविकास परियोजना
हाल ही मेें दांडी मार््च की 94वीीं वर््षगाँठ पर भारत के प्रधानमंत्री 

ने अहमदाबाद मेें साबरमती आश्रम पुनर््वविकास परियोजना का शिलान््ययास 
किया।
z	 साबरमती आश्रम पुनर््वविकास परियोजना महात््ममा गांधी द्वारा 

स््थथापित मूल साबरमती आश्रम को पुनर््स्थथापित, संरक्षित और 
पुनर््ननिर््ममाण करने के लिये 1,200 करोड़ रुपए के परिव््यय की 
पहल है।

साबरमती आश्रम का ऐतिहासिक महत्तत्व क््यया है?
z	 स््थथापना:

�	वर््ष 1917 मेें महात््ममा गांधी द्वारा स््थथापित, साबरमती आश्रम 
अहमदाबाद मेें जूना वडज गाँव के समीप साबरमती नदी के 
पश्चिमी तट पर स््थथित है।
�	गांधी ने अपने जीवनकाल मेें पाँच बस््ततियोों की स््थथापना 

की जिनमेें से दो दक्षिण अफ्रीका मेें (नेटाल मेें फीनिक््स 
सेटलमेेंट और जोहान््सबर््ग के समीप टॉल््स्टटॉय फार््म) 
तथा तीन भारत मेें स््थथित हैैं।

�	भारत मेें गांधी का पहला आश्रम वर््ष 1915 मेें अहमदाबाद 
के कोचरब क्षेत्र मेें स््थथापित किया गया था तथा अन््य 
साबरमती आश्रम (अहमदाबाद) और सेवाग्राम आश्रम 
(वर््धधा मेें स््थथित) हैैं।

�	वर््तमान मेें इसका प्रबंधन साबरमती आश्रम संरक्षण और 
स््ममारक ट्रस््ट (SAPMT) द्वारा किया जाता है।

z	 भारत के स््वतंत्रता आंदोलन मेें भूमिका:
�	आश्रम ने गांधी की सामाजिक-राजनीतिक गतिविधियोों और 

सत््य के साथ मेरे प्रयोग किताब के लेखन के लिये आधार के 
रूप मेें कार््य किया।

�	यह दांडी मार््च 1930 सहित कई मौलिक आंदोलनोों की 
शुरुआत का साक्षी बना।

�	दांडी मार््च के अलावा गांधीजी ने चंपारण सत््ययाग्रह (1917), 
अहमदाबाद मिलोों की हड़ताल और खेड़़ा सत््ययाग्रह (1918), 
खादी आंदोलन (1918), रोलेट एक््ट तथा खिलाफत 
आंदोलन (1919), एवं असहयोग आंदोलन (1920) 
साबरमती मेें रहते हुए चलाया।

�	विनोबा भावे साबरमती आश्रम मेें "विनोबा कुटीर" नामक 
कुटिया मेें रहते थे।

z	 वास््ततुकला और दार््शनिक महत्तत्व:
�	गांधीजी ने सादगी, आत््मनिर््भरता और सामुदायिक जीवन को 

मूर््त रूप देते हुए आश्रम को स््वयं डिज़ाइन किया था।
z	 विरासत और प्रतीकवाद:

�	साबरमती आश्रम गांधी की स््थथायी विरासत और भारत के 
स््वतंत्रता संग्राम मेें उनकी महत्तत्वपूर््ण भूमिका को दर््शशाता है।

दांडी मार््च क््यया है?
z	 उत््पत्ति:

�	यह गांधीवादी दर््शन के प्रशंसकोों के लिये एक तीर््थ स््थल बना 
हुआ है, जो उनके जीवन, शिक्षाओं और सिद््धाांतोों के बारे मेें 
अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

�	भारत मेें नमक बनाने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही 
है, जो मुख््य रूप से किसानोों द्वारा की जाती थी, जिन््हेें अक््सर 
नमक किसान कहा जाता था।
�	समय के साथ, नमक एक व््ययावसायिक वस््ततु बन गया 

और अंग्रेज़ोों ने नमक पर कर लगा दिया, जिससे यह 
औपनिवेशिक शोषण का प्रतीक बन गया।

�	महात््ममा गांधी ने नमक कर को एक विशेष रूप से दमनकारी 
उपाय के रूप मेें पहचाना और इसे ब्रिटिश शासन के खिलाफ 
अहिंसक विरोध मेें जनता को संगठित करने के अवसर के 
रूप मेें देखा।

�	2 मार््च 1930 को, महात््ममा गांधी ने भारत के वायसराय लॉर््ड 
इरविन को एक पत्र लिखा, जिसमेें उन््हेें सविनय अवज्ञा के 
रूप मेें नमक कानून तोड़ने के अपने इरादे की जानकारी दी।

�	दांडी मार््च, जिसे नमक सत््ययाग्रह या नमक मार््च के नाम से 
भी जाना जाता है, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आज़ादी 
के लिये देश की लड़़ाई मेें एक महत्तत्वपूर््ण क्षण था।

z	 दांडी मार््च:
�	दांडी मार््च 12 मार््च 1930 को अहमदाबाद के साबरमती 

आश्रम से शुरू हुआ, जिसका नेतृत्तत्व महात््ममा गांधी ने किया 
था।
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�	24 दिवसीय यात्रा चार ज़िलोों तक फैली और 48 गाँवोों से होकर गुज़री।
�	6 अप्रैल, 1930 को गांधीजी ने दांडी के तट से एक मुट्ठी नमक उठाकर प्रतीकात््मक रूप से नमक कानून तोड़़ा और ब्रिटिश नमक 

एकाधिकार के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया।
�	गांधीजी ने नमक कानूनोों को सामूहिक रूप से तोड़ने की शुरुआत करने के लिये 6 अप्रैल को एक प्रतीकात््मक कारण से चुना,यह राष्ट्रीय 

सप््तताह का पहला दिन था जो वर््ष 1919 मेें शुरू हुआ था,जब गांधीजी ने रोलेट एक््ट के खिलाफ राष्ट्रीय हड़ताल की योजना बनाई थी।
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प्रागैतिहासिक कंकाल अवशेषोों से गुणसूत्र संबंधी 
विकार

हाल ही मेें शोधकर्त्ताओं ने लगभग 5,500 वर््ष पुराने प्रागैतिहासिक 
कंकाल अवशेषोों मेें गुणसूत्र संबंधी विकारोों की पहचान की है, जो 
प्राचीन आबादी मेें डाउन सिंड्रोम और एडवर््ड््स सिंड्रोम जैसी 
आनुवंशिक स््थथितियोों की उपस््थथिति पर प्रकाश डालते हैैं।
z	 क्रोमोसोमल ट्राइसॉमी वाले व््यक्तियोों मेें एक क्रोमोसोम की तीन 

प्रतियाँ होती हैैं, जिससे डाउन सिंड्रोम (ट्राइसॉमी 21) और 
एडवर््ड््स सिंड्रोम (ट्राइसॉमी 18) जैसी स््थथितियाँ होती हैैं।
�	डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक स््थथिति है जो तब होती है जब 

किसी व््यक्ति के पास क्रोमोसोम 21 की एक अतिरिक्त 
प्रतिलिपि होती है। यह मनुष््योों मेें सबसे आम गुणसूत्र विसंगति 
है और बौद्धिक विकलांगता तथा स््ववास््थ््य समस््ययाओं का 
कारण बन सकती है। 

�	एडवर््ड््स सिंड्रोम एक आनुवंशिक स््थथिति है जो तब होती है 
जब एक बच्चा दो के बजाय गुणसूत्र 18 की तीन प्रतियोों के 
साथ उत््पन्न होता है। यह भ्रूण के विकास के दौरान शारीरिक 
विकास मेें देरी का कारण बनता है। 

z	 कुछ मामले प्राचीन काल के हैैं, जिनमेें कांस््य युग (लगभग 
2,700 ईसा पूर््व) और नवपाषाण काल (लगभग 3,500 ईसा 
पूर््व) शामिल हैैं।
�	प्रारंभिक लौह युग स््पपेन (800-400 ईसा पूर््व) मेें, डाउन 

सिंड्रोम के तीन मामले और एडवर््ड््स सिंड्रोम के एक मामले 
का पता चला था, जो उन समाजोों मेें ट्राइसोमी वाहकोों की 
संभावित उच्च आवृत्ति का सुझाव देता है।          

एनीमिया के उन््ममूलन हेतु मिशन उत््कर््ष
आयुष मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने संयुक्त 

रूप से मिशन उत््कर््ष का शुभारंभ किया है जिसका उद्देश््य आयुर्वेदिक 
मध््यवर््तन के माध््यम से किशोरियोों मेें पोषण सुधार करना है।
z	 मिशन उत््कर््ष के अंतर््गत 15 केेंद्रीय मंत्रालय अथवा विभाग निम््न 

स््तर के ज़िलोों को राज््य और राष्ट्रीय औसत तक विकास करने 
मेें सहायता प्रदान करेेंगे।
�	मिशन के पहले चरण के अंतर््गत पाँच राज््योों के पाँच आकांक्षी 

ज़िलोों- असम (धुबरी), छत्तीसगढ़ (बस््तर), झारखंड 

(पश्चिमी सिंहभूम), महाराष्ट्र (गढ़चिरौली) और राजस््थथान 
(धौलपुर) मेें आयुर्वेदिक मध््यवर््तन के माध््यम से किशोरियोों 
(14-18 वर््ष) मेें एनीमिया को नियंत्रित करने के लिये इसका 
कार््ययान््वन किया जाएगा।

z	 इसका उद्देश््य एनीमिया को नियंत्रित कर "एनीमिया मुक्त भारत" 
की लक्षष्य प्राप््तति की दिशा मेें कार््य करना है।
�	एनीमिया/अरक्तता का आशय ऐसी स््थथिति से है जिसमेें शरीर 

के रक्त मेें लाल रक्त कोशिकाओं अथवा हीमोग््ललोबिन की 
कमी हो जाती है जिससे रक्त की ऑक््ससीजन संचारित करने 
की क्षमता कम हो जाती है।

लोकपाल के नए अध््यक्ष
हाल ही मेें सर्वोच्च न््ययायालय के पूर््व न््ययायाधीश अजय माणिकराव 

खानविलकर को लोकपाल का अध््यक्ष नियुक्त किया गया। लगभग दो 
वर््ष तक उक्त पद रिक्त रहने के बाद यह नियुक्ति हुई है। 
z	 लोकपाल के अध््यक्ष और सदस््योों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 

प्रधानमंत्री की अध््यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिशेें प्राप््त 
करने के बाद की जाती है।

z	 लोकपाल मेें एक अध््यक्ष के अलावा आठ सदस््य हो सकते हैैं, 
चार न््ययायिक और चार गैर-न््ययायिक।

jSfiM Qk;j
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मेलानोक्लामिस द्रौपदी
ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ZSI) ने रूबी लाल धब््बबे वाले हेड-शील््ड समुद्री स््लग की एक नई समुद्री प्रजाति का नाम राष्ट्रपति द्रौपदी 

मुर््ममू के नाम पर रखा है, जिसे पश्चिम बंगाल तथा ओडिशा के तटोों पर खोजा गया था, जिसे मेलानोक्लामिस द्रौपदी नाम दिया गया है।
z	 जीनस मेलानोक्लामिस मेें प्रजातियोों की भौतिक विशेषताओं मेें एक छोटा, कुंद, बेलनाकार शरीर और साथ-ही-साथ दो समान अथवा असमान 

पृष्ठीय ढालोों के साथ एक चिकनी पृष्ठीय सतह शामिल है, जिन््हेें पश्च तथा पूर््व पृष्ठीय ढाल कहा जाता है।
z	 इस प्रजाति का प्रजनन नवंबर से जनवरी के बीच देखा जाता है।
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z	 मेलानोक्लामिस द्रौपदी पारदर्शी बलगम का स्राव करती है, जो 
उन््हेें चिकनी रेत के नीचे रेेंगते समय रेत के कणोों से रक्षा करती 
है, जिससे इसका शरीर शायद ही कभी दिखाई देता है।

z	 ZSI ने स््पष्ट किया है कि इस समूह की प्रजातियाँ आमतौर पर 
हिंद-प्रशांत महासागरीय क्षेत्र के समशीतोष््ण क्षेत्ररों मेें पाई जाती हैैं, 
इनकी तीन प्रजातियाँ वास््तव मेें उष््णकटिबंधीय हैैं: थाईलैैंड की 
खाड़़ी से मेलानोक्लैमिस पैपिलाटा, पश्चिम बंगाल एवं ओडिशा 
तट से मेलानोक्लैमिस बेेंगालेेंसिस तथा मेलानोक्लैमिस द्रौपदी।

श्री मोरारजी देसाई जयंती
प्रधानमंत्री ने श्री मोरारजी देसाई को उनकी जयंती पर श्रद््धाांजलि 

अर््पपित की।
z	 उनका जन््म 29 फरवरी 1896 को गुजरात के भदेली गाँव मेें 

हुआ। उन््होोंने बंबई मेें विल््सन सिविल सर््वविस से स्नातक की 
उपाधि प्राप््त की और बारह वर्षषों तक डिप््टटी कलेक््टर के रूप मेें 
कार््य किया।

z	 मोरारजी देसाई एक भारतीय राजनीतिज्ञ और कार््यकर्त्ता थे जिन््होोंने 
वर््ष 1977 से वर््ष 1979 तक भारत के चौथे प्रधानमंत्री के रूप मेें 
कार््य किया।
�	प्रधानमंत्री के रूप मेें उनके कार््यकाल के दौरान भारतीय 

संविधान का चवालीसवाँ संशोधन अधिनियमित किया गया 
था।

z	 सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मोरारजी देसाई कॉन्ग्रेस मेें 
शामिल हुए। उन््हेें तीन बार कारावास की सज़ा दी गई और उन््होोंने 
व््यक्तिगत सत््ययाग्रह तथा भारत छोड़़ो आंदोलन मेें सक्रिय रूप से 
भाग लिया।
�	वह वर््ष 1952 मेें बॉम््बबे के मुख््यमंत्री बने और वाणिज््य तथा 

उद्योग मंत्री, तत््ककालीन वित्त मंत्री के रूप मेें भी कार््य किया। 
उन््होोंने कामराज योजना के तहत अपने पद से इस््ततीफा दिया 
और प्रशासनिक सुधार आयोग की अध््यक्षता की। वर््ष 1977 
मेें उन््होोंने प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया।

z	 उन््होोंने ने गरीबोों और वंचितोों के जीवन स््तर मेें सुधार करने के 
महत्तत्व पर ज़ोर दिया, किसानोों तथा किरायेदारोों की मदद के लिये 
सुधारात््मक प्रयास करते हुए कानून बनाए, सभी के लिये विधि 
सम््मत शासन का समर््थन किया एवं विश्वास के लेख के रूप मेें 
सत््य को बरकरार रखा।

एलायंस फॉर ग््ललोबल गुड-जेेंडर इक्विटी एंड 
इक्वलिटी

हाल ही मेें भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 
अलायंस फॉर ग््ललोबल गुड - जेेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी के लिये 
लोगो और वेबसाइट लॉन््च की।
z	 यह लैैंगिक समानता की वैश्विक खोज मेें एक महत्तत्वपूर््ण मील का 

पत््थर है। भारत ने दावोस मेें 54वेें वार््षषिक विश्व आर््थथिक मंच 
(World Economic Forum- WEF) बैठक मेें 
एलायंस फॉर ग््ललोबल गुड-जेेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी अर््थथात् 
"वैश्विक भलाई के लिये गठबंधन - लैैंगिक समता और समानता" 
(Alliance for Global Good- Gender 
Equity and Equality) की स््थथापना की, जिसने 
महिला सशक्तीकरण एवं लैैंगिक समानता को बढ़़ावा देने के लिये 
WEF से पूर््ण समर््थन प्राप््त किया।
�	इस गठबंधन उद्देश््य विभिन्न सतत् विकास लक्षष्ययों के अनुरूप 

महिलाओं के स््ववास््थ््य, शिक्षा तथा उद्यम के चिह्नित क्षेत्ररों मेें 
वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं, ज्ञान साझाकरण एवं निवेश को एक 
साथ लाना है।

z	 बिल और मेलिंडा गेट््स फाउंडेशन द्वारा समर््थथित, गठबंधन को 
भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) सेेंटर फॉर वीमन लीडरशिप द्वारा 
स््थथापित तथा संचालित किया जाएगा।

डिजिटल अर््थव््यवस््थथा मेें महिला निर््ययातक 
(WEIDE) फंड

विश्व व््ययापार संगठन (WTO) और अंतर््रराष्ट्रीय व््ययापार केेंद्र 
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(International Trade Centre- ITC) ने अबू धाबी, 
संयुक्त अरब अमीरात मेें 13वेें मंत्रिस््तरीय सम््ममेलन के दौरान अंतरराष्ट्रीय 
व््ययापार एवं डिजिटल अर््थव््यवस््थथा मेें अवसरोों तक पहुुँचने मेें महिलाओं 
की सहायता के लिये डिजिटल अर््थव््यवस््थथा (Women 
Exporters in the Digital Economy- WEIDE) 
फंड मेें 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर की महिला निर््ययातक निधि शुरू 
की। 
z	 डिजिटल इकोनॉमी मेें महिला निर््ययातक (WEIDE) फंड का 

उद्देश््य विकासशील एवं कम विकसित देशोों मेें महिला नेतृत््व वाले 
व््यवसायोों और उद्यमियोों को डिजिटल प्रौद्योगिकियोों को अपनाने 
तथा उनकी ऑनलाइन उपस््थथिति बढ़़ाने मेें सहायता करना है।
�	संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने फंड के पहले दानदाता 

के रूप मेें 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर आवंटित किये हैैं।
z	 WTO-ITC शेट्रेड््स शिखर सम््ममेलन मेें 60 से अधिक देशोों 

की 250 से अधिक महिला उद्यमियोों को व््ययापार जगत के 
नेतृत््वकर्त्ताओं और विकास भागीदारोों के साथ, हरित एवं डिजिटल 
व््ययापार प्रणाली मेें समाधानोों पर चर््चचा करने तथा नए बाज़ारोों तक 
पहुुँच बनाने के लिये बुलाया गया, जिसमेें विशेषज्ञञों द्वारा 
मास््टरक्लासेज़ आयोजित की गईं। 

भारत-विशिष्ट AI मॉडल के साथ गर््भभावस््थथा 
देखभाल को आगे बढ़़ाना

भारतीय प्रौद्योगिकी संस््थथान मद्रास तथा ट््राांसलेशनल हेल््थ साइंस 
एंड टेक्नोलॉजी इंस््टटीट्यूट, फरीदाबाद के शोधकर्त्ताओं ने गर््भभिनी-
GA2 नामक एक भारत-विशिष्ट कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल विकसित 
करने के लिये सहयोग किया है, जो दूसरे चरण एवं गर््भभावस््थथा की 
तीसरी तिमाही मेें भ्रूण की गर््भकालीन आयु (GA) का सटीक 
निर््धधारण करने के लिये तैयार किया गया है। 
z	 गर््भ-इनी GA-2 आनुवंशिक एल््गगोरिदम पर आधारित है। 

आनुवंशिक एल््गगोरिथम विकास के साथ-साथ प्राकृतिक चयन 
सिद््धाांतोों से प्रेरित एक अनुकूलन तकनीक है।
�	नवजात शिशु की देखभाल मेें सहायता के अतिरिक्त, गार््भभिनी-

GA2 महामारी विज्ञान के सटीक अनुमानोों मेें भी योगदान 
देता है। 

�	यह भारतीय आबादी मेें भ्रूण की उम्र का सटीक निर््धधारण 
करने मेें त्रुटि की संभावना को लगभग तीन गुना कम कर देता 
है।

z	 यह पहल गार््भभिनी-GA2 कार््यक्रम का एक हिस््ससा है, जो प्रसव-
पूर््व देखभाल मेें सटीकता की महत्तत्वपूर््ण आवश््यकता को संबोधित 
करता है।
�	गार््भभिनी, भारत सरकार के जैवप्रौद्योगिकी विभाग (DBT) 

का एक प्रमुख कार््यक्रम है।

�	यह माताओं के साथ-साथ बच्चचों दोनोों के स््ववास््थ््य की 
देखभाल के लिये समर््पपित है, साथ ही जन््म-पूर््व जोखिमोों की 
पहचान हेतु पूर््ववानुमान का एक उपकरण भी है।

z	 लैैंसेट रीज़नल हेल््थ साउथ-ईस््ट एशिया मेें प्रकाशित यह शोध 
भारत मेें गर््भभावस््थथा देखभाल मेें सुधार की दिशा मेें एक महत्तत्वपूर््ण 
प्रगति का प्रतीक है।

DRDO द्वारा VSHORADS मिसाइल 
का सफल उड़़ान परीक्षण

हाल ही मेें रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने बहुत कम दूरी 
की वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल के दो सफल उड़़ान परीक्षण किये।
z	 ये परीक्षण एकीकृत परीक्षण रेेंज, चाँदीपुर मेें ओडिशा के तट पर 

एक ग्राउंड-आधारित पोर्टेबल लॉन््चर से किये गए थे जिसमेें 
विभिन्न अवरोधन परिदृश््योों मेें उच्च गति वाले मानव रहित हवाई 
लक्षष्ययों को नष्ट करने के लिये लक्षित किया गया था।

z	 VSHORADS, एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेेंस सिस््टम 
(MANPAD), अन््य DRDO प्रयोगशालाओं और 
भारतीय उद्योग भागीदारोों के सहयोग से रिसर््च सेेंटर इमारत 
(RCI) द्वारा विकसित एक स््वदेशी मिसाइल है।

z	 मिसाइल मेें लघु प्रतिक्रिया नियंत्रण प्रणाली (Reaction 
Control System- RCS) और एकीकृत एवियोनिक््स 
जैसी उन्नत तकनीक शामिल हैैं।

z	 अत््यधिक अनुकूलित डिज़ाइन के कारण आसान पोर्टेबिलिटी 
सुनिश्चित करते हुए इस मिसाइल को दोहरी थ्रस््ट सॉलिड मोटर 
द्वारा संचालित किया जाता है और इसका उद्देश््य सीमित दूरी से 
कम ऊँचाई पर उड़ने वाले हवाई खतरोों को बेअसर करना है। 

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण विकास बैैंक
हाल ही मेें केेंद्रीय वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण 

विकास बैैंक के प्रदर््शन का मूल््ययाांकन करने के लिये एक बैठक की 
अध््यक्षता की।
z	 अप्रैल 2021 मेें भारत सरकार द्वारा स््थथापित NaBFID, देश 

का 5वाँ अखिल भारतीय वित्तीय संस््थथान (AIFI) है जो भारत 
मेें दीर््घकालिक बिना साधन के बुनियादी ढाँचे के वित्तपोषण के 
विकास का समर््थन करता है।

z	 NaBFID विकासात््मक और वित्तीय दोनोों उद्देश््योों की पूर््तति 
करता है तथा ऋण प्रवाह को सुविधाजनक बनाता है एवं बुनियादी 
ढाँचे की वित्त पहुुँच को बढ़़ाता है।
�	यह दीर््घघावधि के ऋण, मिश्रित वित्त और आंशिक क्रेडिट 

वृद्धि जैसे नवीन उपकरणोों के माध््यम से वित्तपोषण अंतराल 
को संबोधित करके भारत के बुनियादी ढाँचे क्षेत्र को आगे 
बढ़़ाने मेें महत्तत्वपूर््ण भूमिका निभाता है।
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�	भारत मेें 4 अन््य AIFI निम््नलिखित हैैं:
�	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैैंक
�	राष्ट्रीय आवास बैैंक 
�	भारतीय लघु उद्योग विकास बैैंक 
�	भारतीय निर््ययात-आयात बैैंक (EXIM बैैंक)

उत्तर-पूर््व के लिये इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेेंज 
(EDI) लॉन््च किया गया

केेंद्रीय वित्त मंत्री ने माल और सीमा शुल््क निकासी को अधिक 
कुशल बनाकर क्षेत्रीय व््ययापार को बढ़़ाने के साथ-साथ आर््थथिक विकास 
को बढ़़ावा देने के उद्देश््य से उत्तर-पूर््व क्षेत्र (NER) के भूमि सीमा 
शुल््क स््टटेशनोों (LCS) मेें इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेेंज (EDI) का 
शुभारंभ किया।
z	 इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेेंज (EDI) के कार््ययान््वयन से सीमा पार 

व््ययापार मेें रुकने के समय एवं लागत को कम करके सीमा शुल््क 
निकासी मेें व््ययापार समुदाय के सदस््योों एवं हितधारकोों को सशक्त 
बनाया जाएगा।
�	इन LCS पर निर््ययात टोकरी मेें मुख््य रूप से खनिज एवं कृषि 

उत््पपाद शामिल हैैं, जबकि आयात टोकरी मेें प्रसंस््ककृत खाद्य 
पदार््थ, सीमेेंट एवं प््ललास््टटिक उत््पपाद शामिल हैैं।

z	 व््ययापार और यात्रा को बढ़़ावा देने के लिये वर््ष 1948 से स््थथापित 
भारत-बांग््ललादेश एवं भारत-म््ययााँमार सीमाओं पर इन LCS का 
डिजिटलीकरण, एक््ट ईस््ट पॉलिसी का पूरक है, सुरक्षित, कागज़ 
रहित लेन-देन तथा ऑनलाइन भुगतान के माध््यम से बाज़ार 
संबंधोों के साथ-साथ क्षेत्रीय विकास को बढ़़ाता है।
�	केेंद्रीय अप्रत््यक्ष कर और सीमा शुल््क बोर््ड (CBIC) ने 

ऑप््टटिकल फाइबर या मोबाइल नेटवर््क के बिना दूरदराज़ के 
स््थथानोों से उत््पन्न चुनौतियोों पर काबू पाने के लिये भारत-
बांग््ललादेश तथा भारत-म््ययााँमार सीमाओं के साथ विभिन्न 
LCS पर इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेेंज (EDI) को 
सफलतापूर््वक सक्षम बनाया गया है।

Google ने Play Store से कुछ भारतीय 
ऐप््स हटाए

Google ने अपनी बिलिंग नीतियोों का अनुपालन न करने का 
हवाला देते हुए कुछ लोकप्रिय भारतीय ऐप््स को अपने Play Store 
से हटा दिया है।
z	 भारत के सर्वोच्च न््ययायालय के हालिया आदेश ने Google को 

अपने प््लले स््टटोर से ऐप््स को हटाने से रोकने से इनकार कर दिया, 
जिससे Google की बिलिंग नीति का अनुपालन नहीीं करने पर 
ऐप को हटाने का मार््ग प्रशस््त हो गया।

z	 यह मुद्दा डेवलपर््स द्वारा अपने ग्राहकोों को इन-ऐप खरीदारी के 
लिये शुल््क का भुगतान करने की Google की आवश््यकता 
से संबंधित है।
�	इन-ऐप खरीदारी उपयोगकर्त्ताओं को मोबाइल ऐप मेें सामान 

या सेवाएँ खरीदने की अनुमति देती है। इसमेें वर््चचुअल 
आइटम, प्रीमियम सुविधाएँ, सदस््यताएँ और बहुत कुछ 
शामिल हैैं। भुगतान सीधे ऐप के माध््यम से किया जाता है, 
प्रायः संग्रहीत भुगतान विधियोों का उपयोग किया जाता है। यह 
ऐप डेवलपर््स के लिये रेवेन््ययू जेनरेट करने का एक सामान््य 
तरीका है।

z	 Google ने भारत मेें इन-ऐप खरीदारी के लिये अपनी फीस को 
11 से 26% तक समायोजित किया, लेकिन सूचीबद्ध कंपनियाँ 
इन संशोधित शर्ततों को पूरा करने मेें विफल रहीीं।

भारत टेक््स 2024
प्रधानमंत्री के 5F विज़न से प्रेरित भारत मेें सबसे बड़़ा वैश्विक 

वस्तत्र कार््यक्रम भारत टेक््स- 2024 भारत मंडपम, नई दिल्ली मेें संपन्न 
हुआ।
z	 '5F' फॉर््ममूला मेें फार््म टू फाइबर; फाइबर टू फैक्ट्री; फैक्ट्री टू 

फैशन; फैशन टू फॉरेन शामिल हैैं। 
z	 यह कार््यक्रम 11 वस्तत्र निर््ययात संवर्दद्धन परिषदोों के एक संघ द्वारा 

आयोजित किया गया था और वस्तत्र मंत्रालय द्वारा समर््थथित था।
z	 कार््यक्रम मेें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध््य प्रदेश, तेलंगाना, 

तमिलनाडु और कर््ननाटक सहित अग्रणी वस्तत्र प्रदेशोों ने समर््पपित 
मंडपोों के साथ सक्रिय रूप से भाग लिया।

z	 भारत टेक््स ने 'इनोवेटिव बिज़नेस प्रैक््टटिस एंड इकोनॉमिक मॉडल 
इन द टेक््सटाइल वैल््ययू चेन इन इंडिया' (IndiaTex) और 
टेक््सटाइल ग्ररैंड इनोवेशन चैलेेंज जैसी पहल के लिये लॉन््चपैड के 
रूप मेें काम किया, जिसका लक्षष्य वस्तत्र उद्योग मेें नवाचार तथा 
स््थथिरता को बढ़़ावा देना है।
�	इंडियाटेक््स एक चार-वर्षीय संयुक्त राष्ट्र पर््ययावरण कार््यक्रम 

परियोजना है जिसका उद्देश््य भारतीय वस्तत्र क्षेत्र को सर््ककुलरिटी 
की ओर ले जाने मेें तेज़ी लाना है।

z	 शैक्षणिक सहयोग, अनुसंधान, उत््पपाद विकास और बाज़ार लिंकेज 
सहित विभिन्न डोमेन मेें कई समझौता ज्ञापनोों (MoU) पर 
हस््तताक्षर किये गए।

विश्व वन््यजीव दिवस
हमारे ग्रह पर वन््यजीवोों एवं वनस््पतियोों की विशाल शृृंखला का 

जश्न मनाने और उनके सामने आने वाले खतरोों के बारे मेें जागरूकता 
बढ़़ाने के लिये प्रतिवर््ष 3 मार््च को संयुक्त राष्ट्र विश्व वन््यजीव दिवस 
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मनाया जाता है।
z	 वर््ष 2024 की थीम: लोगोों और ग्रह को जोड़ना: वन््यजीव संरक्षण 

मेें डिजिटल नवाचार की खोज। 
�	यह वन््यजीवोों की सुरक्षा मेें प्रौद्योगिकी की बढ़ती भूमिका पर 

प्रकाश डालता है। लुप््तप्राय प्रजातियोों पर निगरानी रखने से 
लेकर अवैध वन््यजीव व््ययापार की निगरानी तक, डिजिटल 
उपकरण जैवविविधता की सुरक्षा के लिये नई आशा प्रदान 
कर रहे हैैं।

z	 20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 68वेें सत्र के 
दौरान, 3 मार््च को WWD के रूप मेें स््थथापित किया गया था।
�	यह तिथि वर््ष 1973 मेें वन््यजीवोों एवं वनस््पतियोों की लुप््तप्राय 

प्रजातियोों मेें अंतर््रराष्ट्रीय व््ययापार पर कन््वेेंशन पर हस््तताक्षर के 
अनुरूप ही सिद्ध होता है।

समुद्र लक्षष्मण
हाल ही मेें भारत और मलेशिया के बीच समुद्र लक्षष्मण (द्विपक्षीय 

समुद्री अभ््ययास) का आयोजन विशाखापट्टनम के तट पर संपन्न हुआ।
z	 इस अभ््ययास मेें भारतीय नौसेना जहाज़ किल््टन और रॉयल 

मलेशियाई जहाज़ KD लकीर ने भाग लिया जिसका उद्देश््य दोनोों 
नौसेनाओं के बीच संबंधोों को मज़बूत करना तथा अंतरसंचालनीयता 
को बढ़़ावा देना था।

z	 भारत और मलेशिया के बीच अन््य अभ््ययास निम््नलिखित हैैं:
�	उदारशक्ति अभ््ययास: वायु सेना

�	हरिमाउ शक्ति अभ््ययास: सेना

भारत का पहला डॉल््फफिन अनुसंधान केेंद्र
भारत द्वारा लॉन््च किया गया राष्ट्रीय डॉल््फफिन अनुसंधान केेंद्र 

(NDRC) लुप््तप्राय गंगा नदी डॉल््फफिन के संरक्षण प्रयासोों मेें एक 
महत्तत्वपूर््ण मील का पत््थर है।
z	 पटना, बिहार मेें गंगा नदी के पास स््थथित, NDRC का उद्देश््य 

गंगा डॉल््फ़़िन के विभिन्न पहलुओं पर व््ययापक शोध का केेंद्र 
बनना है, जिसमेें व््यवहार, उत्तरजीविता कौशल और मृत््ययु दर के 
कारण शामिल हैैं। 
�	भारत मेें अनुमानित 3,000 गंगा डॉल््फ़़िन मेें से लगभग आधी 

बिहार मेें पाई जाती हैैं।
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z	 वर््ष 1801 मेें खोजी गई गंगा नदी डॉल््फ़़िन ऐतिहासिक रूप से 
भारत, नेपाल और बांग््ललादेश मेें गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना तथा 
कर््णफुली-संगु नदी तंत्र मेें निवास करती है।
�	गंगा नदी बेसिन मेें हाल के अध््ययनोों से पता चलता है कि वे 

मुख््य धारा और सहायक नदियोों जैसे घाघरा, कोसी, गंडक, 
चंबल, रूपनारायण तथा यमुना मेें मौजूद हैैं।  

ई-किसान उपज निधि
हाल ही मेें उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार््वजनिक वितरण मंत्री 

ने किसानोों के भंडारण रसद को आसान बनाने तथा उनकी उपज हेतु 
उचित मूल््य सुनिश्चित करने की दिशा मेें प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के 
लिये भांडागारण विकास और नियामक प्राधिकरण की 'ई-किसान उपज 
निधि' (डिजिटल गेटवे) लॉन््च किया।
z	 'ई-किसान उपज निधि' प््ललेटफॉर््म डिजिटल प्रक्रिया को सरल 

बनाता है, जिससे किसानोों को अपनी उपज को किसी भी पंजीकृत 
WDRA गोदाम मेें छह महीने तक 7% प्रति वर््ष ब््ययाज पर 
संग्रहीत करने की अनुमति मिलती है।
�	बिना किसी संपत्ति को गिरवी रखे, अतिरिक्त सुरक्षा जमा 

नीति की विशेषता वाली इस पहल का उद्देश््य किसानोों द्वारा 
संकट के समय मेें उनकी उपज जिन््हेें फसल के बाद भंडारण 
की अच््छछी रखरखाव सुविधाओं के न होने के कारण प्रायः 
अपनी पूरी फसल को सस््तती दरोों पर बेचना पड़ता था, की 
बिक्री को रोकना और फसल के बाद बेहतर भंडारण के 
अवसरोों को सक्षम करना है।  

z	 मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ई-किसान उपज निधि और 
ई-एनएएम का एकीकरण किसानोों को परस््पर संबद्ध बाज़ारोों का 
लाभ उठाने मेें सक्षम बनाता है, जिससे सरकारी न््ययूनतम समर््थन 
मूल््य से भी अधिक लाभ मिलता है।

z	 WDRA की स््थथापना अक्तूबर 2010 मेें भांडागारण (विकास 
एवं विनियमन) अधिनियम, 2007 के तहत की गई थी, जिसका 
उद्देश््य गोदामोों को विकसित और विनियमित करना, गोदाम 
रसीदोों की परक्राम््यता को बढ़़ावा देना एवं भारत मेें भंडारण 
व््यवसाय के व््यवस््थथित विकास को सुविधाजनक बनाना था।
�	WDRA खाद्य और सार््वजनिक वितरण विभाग के तहत 

एक वैधानिक प्राधिकरण के रूप मेें कार््य करता है, जिसका 
मुख््ययालय नई दिल्ली मेें स््थथित है।

विश्व श्रवण दिवस
दिव््ययाांगजन सशक्तीकरण विभाग के अंतर््गत आने वाले सभी 

राष्ट्रीय संस््थथान व समग्र क्षेत्रीय केेंद्ररों द्वारा भी विश्व श्रवण दिवस पर 
कई सारे जागरूकता कार््यक्रम आयोजित किये गए। 

z	 श्रवण बाधिता व श्रवण हानि को रोकने के बारे मेें जागरूकता 
बढ़़ाने और दुनिया भर मेें श्रवण देखभाल को बढ़़ावा देने के लिये 
प्रत््ययेक वर््ष 3 मार््च को विश्व श्रवण दिवस (WHD) के रूप 
मेें मनाया जाता है। 
�	विश्व स््तर पर कान और सुनने की देखभाल की 80% से 

अधिक ज़रूरतेें पूरी नहीीं हुई हैैं।
z	  इस वर््ष की थीम "सभी के कान की देखभाल एवं श्रवण क्षमता 

वृद्धि (Ear and hearing care for all)" है।
�	सुनने की सामान््य सीमा 0 dBHL (डेसिबल हियरिंग 

लेवल) से 20 dBHL तक होती है।
�	एक व््यक्ति जो सुनने मेें सक्षम नहीीं है, सामान््य सुनने वाले 

व््यक्ति की तरह - दोनोों कानोों मेें 20 dB या इससे बेहतर 
सुनने की सीमा को बहरापन (Hearing Loss) कहा 
जाता है।
�	हियरिंग ऑफ हियरिंग उन लोगोों को संदर््भभित करता है 

जिनमेें बहरापन के हल््कके से लेकर गंभीर लक्षण देखे 
जाते हैैं। बधिर लोग सामान््यतः सुन नहीीं सकते हैैं।

ड्राय आइस
हाल ही मेें गुरुग्राम के एक रेस््तराँ मेें ड्राय आइस/शुष््क हिम को 

माउथ फ्रेशनर समझ कर उसका सेवन करने से एक गंभीर घटना हुई 
जिससे इस पदार््थ की घातक प्रकृति का पता चला।
z	 ड्राय आइस कार््बन डाइऑक््ससाइड के ठोस रूप को संदर््भभित करता 

है इसका उपयोग साधारणतः शीतलन एजेेंट के रूप मेें आइसक्रीम, 
डेसर््ट आदि जैसे खाद्य उत््पपादोों के लिये किया जाता है किंतु इसका 
उपयोग उचित तरीके से न करने की दशा मेें यह गंभीर स््ववास््थ््य 
जोखिम उत््पन्न कर सकता है।
�	यह कार््बन डाइऑक््ससाइड गैस मेें परिवर््ततित हो जाता है जो 

बड़़ी मात्रा मेें श्वसन के माध््यम से शरीर मेें प्रवेश कर साँस 
फूलना (हाइपरकेपनिया) और अन््य गंभीर जटिलताएँ उत््पन्न 
कर सकता है।

z	 भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, संयुक्त राज््य खाद्य 
एवं औषधि प्रशासन तथा रोग नियंत्रण और रोकथाम केेंद्र 
(CDC) जैसे निकायोों के अनुसार, ड्राय आइस को कभी भी 
छूना अथवा उसका सेवन नहीीं करना चाहिये क््योोंकि यह त््वचा 
एवं शरीर के आंतरिक अंगोों दोनोों को गंभीर नुकसान पहुुँचा सकता 
है। 

z	 ड्राय आइस की ठोस अवस््थथा से वाष््प अवस््थथा मेें परिवर््ततित होने 
की क्षमता, जिसे ऊर््ध््वपातन (Sublimation) कहते हैैं, इसे 
विभिन्न अनुप्रयोगोों के लिये बहुमुखी बनाती है:
�	परिवहन के दौरान भोजन और चिकित््ससा आपूर््तति जैसी शीघ्र 

खराब होने वाली वस््ततुओं को संरक्षित करने तथा अति-निम््न 
तापमान बनाए रखने के लिये यह महत्तत्वपूर््ण है।
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�	इसका उपयोग ड्राय आइस ब््ललास््टटििंग जैसी औद्योगिक क्षेत्र मेें 
सफाई प्रक्रियाओं मेें भी किया जाता है।

विस््ककोस स््टटेपल फाइबर पर गुणवत्ता नियंत्रण 
आदेश

भारत मेें विस््ककोस स््टटेपल फाइबर (VSF) पर कठोर गुणवत्ता 
नियंत्रण आदेश लागू होने के एक वर््ष से भी कम समय मेें कपड़़ा 
आपूर््तति शृृंखला मेें महत्तत्वपूर््ण बदलाव हुए हैैं।
z	 अप्रैल 2023 मेें QCO के लागू होने के बाद VSF आयात मेें 

65% की गिरावट आई।
�	VSF एक प्राकृतिक, जैव-निम््ननीकृत, अर््ध-सिंथेटिक 

फाइबर है जिसमेें कपास के समान गुण होते हैैं। यह लकड़़ी 
अथवा कपास की लुगदी से निर््ममित होता है और साथ ही 
बहुमुखी एवं आसानी से मिश्रित होने योग््य तथा हल््कका व 
साँस लेने योग््य होता है।

�	इसका व््ययापक रूप से परिधान, घरेलू वस्तत्र, पोशाक सामग्री, 
बुना हुआ कपड़़ा और साथ ही गैर-बुना अनुप्रयोगोों मेें भी 
उपयोग किया जाता है।

z	 QCO एक गैर-टैरिफ व््ययापार बाधा है जो निर््ममाताओं, आयातकोों 
एवं वितरकोों को भारतीय मानक ब््ययूरो (BIS) से लाइसेेंस के 
बिना किसी उत््पपाद को संग्रहीत करने अथवा बेचने से रोकता है 
जो विशिष्ट गुणवत्ता मानकोों को पूरा करने को प्रामाणित करता है।
�	ग्राहकोों को गुणवत्तापूर््ण उत््पपाद को सुनिश्चित करने के लिये 

घटिया एवं सस््तते आयात के प्रवाह को विनियमित करने मेें 
QCO का कार््ययान््वयन विशेष महत्तत्व रखता है।

�	छोटे एवं मध््यम आकार की कताई मिलोों को सस््तते VSF 
आयात तक सीमित पहुुँच के कारण चुनौतियोों का सामना 
करना पड़़ा।

z	 उद्योग जगत के नेताओं का सुझाव है कि QCO को केवल 
निर््ममित वस््ततु पर लागू किया जाए और साथ ही यह कच्चे माल पर 
इसे लागू नही किया जाए।

डिजिटल इंटेलिजेेंस प््ललेटफॉर््म और चक्षु
दूरसंचार विभाग द्वारा संचार साथी पोर््टल के माध््यम से स््पपैम एवं 

धोखाधड़़ी कॉल से निपटने के लिये दो पहल, चक्षु, डिजिटल इंटेलिजेेंस 
प््ललेटफॉर््म (DIP) की शुरुआत की।
z	 चक्षु (जिसका अर््थ है- आँख) डिजिटल इंटेलिजेेंस प््ललेटफॉर््म है 

जो sancharsathi.gov.in/sfc पर उपलब््ध है, जिससे 
नागरिकोों को संदिग््ध संचार की रिपोर््ट करने मेें सुविधा प्राप््त होती 
है।
�	प््ललेटफॉर््म उपयोगकर्त्ताओं को विभिन्न प्रकार की धोखाधड़़ी 

की रिपोर््ट करने मेें सहायता प्रदान करता है, जिसमेें बैैंक खाते, 
भुगतान वॉलेट, सिम कार््ड, गैस तथा बिजली कनेक््शन, 
KYC अपडेट, प्रतिरूपण के साथ-साथ सेक््सटॉर््शन से 
संबंधित धोखाधड़़ी शामिल है।

z	 चक्षु का प्राथमिक उद्देश््य संदिग््ध गतिविधियोों की सक्रिय रिपोर््टििंग 
को सक्षम बनाना, दूरसंचार से संबंधित धोखाधड़़ी तथा स््पपैम कॉल 
की रोकथाम और शमन मेें योगदान प्रदान करना है।
�	भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, चक्षु प््ललेटफॉर््म हेतु 

एक ऐप विकसित करने पर कार््य कर रहा है, जो 
उपयोगकर्त्ताओं के लिये रिपोर््टििंग प्रक्रिया को और सुव््यवस््थथित 
करेगा।

z	 DIP दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, कानून प्रवर््तन एजेेंसियोों 
(LEA), बैैंकोों एवं वित्तीय संस््थथानोों के व््ययापक स््पपेक्टट्रम को 
कवर करने वाले हितधारकोों के बीच खुफिया जानकारी साझा 
करने के साथ-साथ सूचना विनिमय के माध््यम से दूरसंचार 
संसाधनोों तथा डेटा के दुरुपयोग को रोकने के लिये DoT द्वारा 
बनाया गया एक सुरक्षित और एकीकृत मंच है।
�	यह "दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (TSP), LEA, बैैंकोों एवं 

वित्तीय संस््थथानोों, सोशल मीडिया प््ललेटफॉर्ममों, पहचान 
दस््ततावेज़ जारी करने वाले प्राधिकरणोों आदि के लिये एक 
गैर-सार््वजनिक डेटा-साझाकरण संसाधन होगा।

आर््कटिक और ग्रेट लेक््स मेें बर््फ की स््थथिति
एक हालिया अध््ययन मेें अनुमान लगाया गया है कि उत््सर््जन 

परिदृश््योों के बावजूद वर््ष 2030 के अगस््त या सितंबर तक आर््कटिक 
क्षेत्र मेें प्रारंभिक बर््फ-मुक्त स््थथिति बनी रहेगी जिसकी पुनरावृत्ति की 
संभावना सदी के मध््य (वर््ष 2035-2067) तक होगी।
z	 हाल के वर्षषों के दौरान सितंबर 2023 मेें आर््कटिक महासागर मेें 

लगभग 3.3 मिलियन km2 समुद्री बर््फ थी, जो न््ययूनतम स््तर पर 
थी।
�	आर््कटिक समुद्री बर््फ प्रत््ययेक वर््ष सितंबर मेें अपनी न््ययूनतम 

सीमा तक चली जाती है।
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z	 समवर्ती रूप से, ग्रेट लेक््स, जिसमेें सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, एरी और ओंटारियो शामिल हैैं, मेें लगातार 2 वर्षषों से बर््फ के आवरण मेें 
उल्लेखनीय रूप से कमी देखी गई है।
�	ये पृथ््ववी के 'फ्रेशवाॅटर टॉवर' के रूप मेें प्रसिद्ध हैैं और अब ग््ललोबल वार््मििंग एवं अल नीनो घटना के कारण बर््फ के आवरण मेें अभूतपूर््व 

गिरावट देखी जा रही है।
�	वर््ष 2023 को रिकॉर््ड पर सबसे गर््म वर््ष के रूप मेें नामित किया गया था, जो बहुत हद तक अल नीनो से प्रभावित था।
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भारत की पहली अंडरवाटर मेट्रो सेवा
प्रधानमंत्री ने भारत की पहली अंडरवाटर परिवहन सुरंग के 

उद्घाटन के क्रम मेें, कोलकाता मेट्रो के एस््प्ललेनेड-हावड़़ा मैदान खंड 
का उद्घाटन किया।
z	 हुगली नदी के नीचे से गुज़रने वाला यह मार््ग, देश के इंजीनियरिंग 

कौशल का प्रदर््शन करने वाला, भारत मेें सबसे गहरे मेट्रो स््टटेशन 
(30 मीटर की गहराई वाले हावड़़ा मेट्रो स््टटेशन) का परिचायक 
है।

z	 हुगली नदी (जिसे भागीरथी-हुगली और कटी-गंगा नदियोों के 
नाम से भी जाना जाता है) पश्चिम बंगाल की महत्तत्वपूर््ण नदियोों 
मेें से एक है। यह लगभग 260 किमी लंबी है और गंगा नदी की 
एक सहायक नदी या शाखा है। इसकी उत््पपात्ति मुर््शशिदाबाद (जहाँ 
गंगा दो भागोों मेें विभाजित हो जाती है) मेें होती है - बांग््ललादेश से 
बहने वाली शाखा को पद्मा कहा जाता है तथा इसकी दूसरी 
शाखा हुगली कहलाती है।

वैश्विक सर््ववाइकल कैैंसर उन््ममूलन फोरम
कोलंबिया के कार््टटाजेना डी इंडियास मेें पहले ग््ललोबल सर््ववाइकल 

कैैंसर एलिमिनेशन फोरम (GCF) ने विश्व बैैंक, बिल एंड मेलिंडा 
गेट््स फाउंडेशन और यूनिसेफ से लगभग 600 मिलियन अमेरिकी 
डॉलर की फंडिंग हासिल की।
z	 इस धनराशि का उपयोग सर््ववाइकल कैैंसर के टीकाकरण, जाँच 

और उपचार तक वैश्विक पहुुँच बढ़़ाने के लिये किया जाएगा।
z	 फोरम का उद्देश््य सरकारोों, दानदाताओं, नागरिक समाज और 

अन््य लोगोों को सर््ववाइकल कैैंसर उन््ममूलन के लिये प्रेरित करना 
तथा वैश्विक समुदाय को प्रेरित करना है।

z	 गर््भभाशय ग्रीवा कैैंसर, एक प्रकार का कैैंसर है जो गर््भभाशय ग्रीवा 
की कोशिकाओं मेें प्रारंभ होता है। गर््भभाशय ग्रीवा, गर््भभाशय (गर््भ) 
का निचला, संकीर््ण सिरा है। गर््भभाशय ग्रीवा, गर््भभाशय को योनि 
(जन््म नलिका) से जोड़ती है। यह लंबे समय तक चलने वाले 
(ह्यूमन पेपिलोमावायरस) HPV संक्रमण के कारण होता है, जो 
यौन संपर््क के माध््यम से प्रसारित होने वाला एक आम वायरस 
है।

�	सर््ववाइकल कैैंसर को वैश्विक स््तर पर महिलाओं मेें चौथा 
सबसे अधिक प्रचलित कैैंसर माना जाता है।

�	रोकथाम और उन््ममूलन के लिय ेउपलब््ध उपकरणोों के बावजदू, 
यह वशै्विक स््तर पर हर 2 मिनट मेें एक महिला की जान ले 
लतेा है, वर््ष 2022 मेें सर््ववाइकल कैैंसर स ेहोने वाली 90% से 
अधिक मौतेें निम््न तथा मध््यम आय वाल दशेोों मेें होोंगी।

z	 नवंबर 2020 मेें लॉन््च की गई सर््ववाइकल कैैंसर उन््ममूलन के लिये 
WHO की वैश्विक रणनीति, 2030 तक लक्षष्य:
�	90% लड़कियोों को 15 वर््ष की उम्र तक HPV के खिलाफ 

टीका लगाया गया।
�	35 और 45 वर््ष की उम्र मेें 70% महिलाओं की उच्च-प्रदर््शन 

परीक्षण से जाँच की गई।
�	सर््ववाइकल रोग से पीड़़ित 90% महिलाओं को उपचार मिलता है।

z	 भारत सरकार 9-14 वर््ष की लड़कियोों के लिये ह्यूमन 
पेपिलोमावायरस के खिलाफ तीन चरण का टीकाकरण अभियान 
शुरू करने का इरादा रखती है, जिसका लक्षष्य सर््ववाइकल कैैंसर के 
खतरे को कम करना है।
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पौराणिक द्वारका
सुदर््शन सेतु का उद्घाटन तथा शहर की सांस््ककृतिक प्रस््ततुतियोों का दौरा करना भारतीय प्रधानमंत्री की हाल की द्वारका, गुजरात यात्रा के मुख््य 

आकर््षण थे।
z	 वर््तमान समय मेें द्वारका एक तटीय शहर है जो कच््छ की खाड़़ी के मुहाने पर अरब सागर के सामने स््थथित है।

�	यहाँ 13वीीं शताब््ददी का द्वारकाधीश मंदिर है जो भगवान कृष््ण को समर््पपित है।
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�	हालाँकि इस प्राचीन शहर का सटीक स््थथान विद्वानोों के बीच 
बहस का विषय बना हुआ है।

z	 20वीीं सदी के बाद से भूमि एवं जल दोनोों पर विभिन्न अभियान 
आयोजित किये गए हैैं। हालाँकि निष््कर््ष प्राय: अनिर््णणायक रहे हैैं, 
जिससे द्वारका का सटीक स््थथान एवं प्रामाणिकता रहस््यमय बनी 
रही है।

डाक कर््मयोगी परियोजना
भारत सरकार के डाक विभाग ने डाक कर््मयोगी परियोजना के 

दूसरे चरण के सफल होने की स््ममृति मेें विशेष कवर जारी कर एक 
महत्तत्वपूर््ण उपलब््धधि प्राप््त की।
z	 डाक कर््मयोगी एक ई-लर््नििंग प््ललेटफॉर््म है जिसका उद्देश््य देश के 

लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकोों और डाक विभाग के 
कर््मचारियोों की कार््य क्षमता बढ़ाना है।
�	इस पोर््टल को मिशन कर््मयोगी की परिकल््पना के तहत 

'संस््थथान मेें' (In-House) विकसित किया गया है।
z	 मेघदूत पुरस््ककार भारतीय डाक द्वारा डाक विभाग मेें शीर््ष प्रदर््शन 

करने वाले कर््मचारियोों को प्रदान किया जाने वाला राष्ट्रीय स््तर 
का पुरस््ककार है।
�	इस पुरस््ककार की स््थथापना वर््ष 1984 मेें की गई थी जिसका 

उद्देश््य कर््मचारियोों के उत््ककृष्ट प्रदर््शन को मान््यता प्रदान करना 
और उन््हेें प्रोत््ससाहित करना था।

लाइनमैन दिवस
केेंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय ने नई दिल्ली मेें लाइनमैन 

दिवस (4 मार््च 2024) के चौथे संस््करण पर देश के विद्युत ऊर््जजा क्षेत्र 
के फ्रंटलाइन श्रमिकोों को श्रद््धाांजलि दिया है।
z	 लाइनमैन दिवस देश भर मेें निर््बबाध विद्युत वितरण सुनिश्चित करने 

वाले लाइनमैन और ग्राउंड मेेंटेनेेंस स््टटाफ के समर््पण तथा सेवा के 
सम््ममान मेें मनाया जाता है।
�	लाइनमैन दिवस की थीम 'सेवा, सुरक्षा, स््ववाभिमान' लाइनमैन 

की प्रतिबद्धता, बलिदान और समाज मेें योगदान को रेखांकित 
करती है।

�	इस कार््यक्रम मेें सुरक्षा सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान, 
सुरक्षा यंत्ररों और उपकरणोों का प्रदर््शन एवं कार््यस््थल सुरक्षा 
प्रोटोकॉल को सुदृढ़ करने के लिये वीडियो स्क्रीनिंग की 
सुविधा प्रदान की गई।

z	 CEA का गठन निरस््त विद्युत (आपूर््तति) अधिनियम, 1948 के 
तहत किया गया है, जिसे बाद मेें विद्युत अधिनियम, 2003 की 
धारा 70 द्वारा प्रतिस््थथापित किया गया है।
�	केेंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के प्राथमिक कार्ययों मेें विद्युत 

प्रणालियोों के विकास एवं विनियमन के लिये नीतिगत मामलोों 
और योजनाओं पर सलाह प्रदान करना शामिल है।  
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भारतीय हीरा निर््ययात मेें गिरावट
भारत के हीरे निर््ययात मेें भारी गिरावट आने की संभावना जताई जा 

रही है। अनुमानोों के अनुसार, वर््ष 2023-24 मेें इसके घटकर 5 वर््ष के 
निचले स््तर लगभग 15-16 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर आने की 
संभावना है।
z	 इस निराशाजनक स््थथिति का कारण अमेरिका और चीन जैसे 

प्रमुख बाज़ारोों द्वारा मांग मेें कमी है, जिनकी सामूहिक रूप से 
भारत के हीरे के निर््ययात मेें लगभग 65% की हिस््ससेदारी होती है।

z	 इस निर््ययात मंदी के प्रमुख कारणोों मेें वैकल््पपिक खर््च विकल््पोों का 
उद्भव, प्रयोगशाला मेें निर््ममित हीरोों की बढ़ती लोकप्रियता एवं 
भू-राजनीतिक तनाव आदि हैैं।
�	प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले हीरोों के विपरीत, प्रयोगशाला 

मेें निर््ममित हीरोों का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। हालाँकि दोनोों 
की रासायनिक संरचना एवं अन््य भौतिक व ऑप््टटिकल गुण 
काफी समान हैैं।

z	 प्रमुख हीरा उत््पपादक देश: रूस, बोत््सवाना, कनाडा, दक्षिण 
अफ्रीका और कांगो लोकतांत्रिक गणराज््य।
�	भारत मेें सूरत को डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। इस 

शहर का बहुमूल््य रत््नोों के प्रसंस््करण मेें अग्रणी स््थथान है, 
विश्व के लगभग 90% कच्चे हीरे इसी शहर मेें काटे और 
पॉलिश किये जाते हैैं।

अंतर््रराष्ट्रीय महिला दिवस
z	 अंतर््रराष्ट्रीय महिला दिवस प्रत््ययेक वर््ष 8 मार््च को मनाया जाता है 

जो महिलाओं की उपलब््धधियोों को मान््यता देने और संपूर््ण विश्व 
मेें लैैंगिक समानता के समर््थन का प्रतीक है।

z	 यह वैश्विक उत््सव महिलाओं के अधिकारोों की दिशा मेें हुई 
प्रगति और वर््तमान मेें महिलाओं द्वारा उनके जीवन के विभिन्न 
पहलुओं मेें सामना किये जाने वाले बाधाओं को उजागर करता है।

z	 इस उत््सव के उत््पत्ति की पृष्ठभूमि यूरोप और उत्तरी अमेरिका के 
श्रमिक आंदोलनोों से संबंधित है। पहला अंतर््रराष्ट्रीय महिला दिवस 
मार््च 1911 मेें आयोजित किया गया था।
�	इसे पहली बार संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर््ष 1975 मेें मनाया गया था।
	वर््ष  2024 की थीम: इंस््पपायर इंक्लूज़न

कैवम क्लाउड््स
कैवम क्लाउड््स, जिन््हेें होल-पंच क्लाउड या फॉलस्ट्रीक होल के 

रूप मेें भी जाना जाता है, लंबे समय से अपने असामान््य रूप के साथ 
पर््यवेक्षकोों को आकर््षषित करते हैैं, जो प्रायः अलौकिक उत््पत्ति के बारे 
मेें अटकलोों को जन््म देते हैैं।

z	 हाल ही मेें यह पाया गया कि कैवम क्लाउड््स का निर््ममाण तब 
होता है, जब विमान सुपरकूल लिक्विड वॉटर ड्रॉप््स वाले मध््य-
स््तरीय अल््टटोक््ययूम््यलस क्लाउड््स से गुज़रते हैैं।
�	आल््टटोक््ययूम््यलस क्लाउड््स मध््य स््तरीय मेघ (2-7 

किलोमीटर तक) होते हैैं जो सफेद या भूरे रंग के धब््बबे या 
परतोों का निर््ममाण करते हैैं। वे प्रायः लहरदार आकृति मेें दिखाई 
देते हैैं।

z	 जैसे ही विमान अपने आस-पास की वायु को बाधित करते हैैं, 
ड्रॉप््स आइस क्रिस््टल मेें जम जाती हैैं, जो अंततः भारी हो जाती 
हैैं और आकाश से पृथक होकर गिर जाती हैैं, जिससे मेघोों की 
परत मेें रिक्त स््थथान रह जाते हैैं। 
�	गिरने वाले बर््फ के क्रिस््टल वर््गगा (virga) नामक वर््षषा के 

मार््ग के रूप मेें दिखाई देते हैैं।  
�	इस घटना को हाल ही मेें नासा के टेरा उपग्रह द्वारा फ््ललोरिडा 

के पश्चिमी तट के पास मैक््ससिको की खाड़़ी के ऊपर कैवम 
क्लाउड््स दिखाते हुए कैद किया गया था।

विचाराधीन पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना
भारत एवं नेपाल के बीच दीर््घकालिक विद्युत साझेदारी पर हाल 

ही मेें एक समझौते पर हस््तताक्षर होने के बावजूद पंचेश्वर बहुउद्देशीय 
परियोजना (PMP) पर प्रगति अवरोधित हुई है।
z	 PMP हेतु गतिरोध विशेष रूप से लाभोों के समान वितरण को 

लेकर भारत तथा नेपाल के बीच संबंधोों की प्रगति के लिये एक 
चुनौती है।

z	 जनवरी 2023 मेें भारत तथा नेपाल द्वारा अगले 10 वर्षषों मेें 10,000 
मेगावाट विद्युत के निर््ययात के लिये द्विपक्षीय समझौते पर हस््तताक्षर 
किये।

z	 पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना (PMP), भारत तथा नेपाल की 
सीमा पर स््थथित महाकाली नदी पर विकसित की जाने वाली एक 
द्वि-राष्ट्रीय जलविद्युत परियोजना है।



www.drishtiias.com/hindi करेेंट अपडेट‍्स (संग्रह) मार््च भाग-1 || 2024    174

नोट :

�	भारत तथा नेपाल द्वारा फरवरी, 1996 मेें एक संधि पर 
हस््तताक्षर किये गए थे जिसे महाकाली संधि के नाम से जाना 
जाता है। पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना का कार््ययान््वयन 
महाकाली संधि का केेंद्र बिंदु है।

जेम््स वेब टेलीस््ककोप ने सबसे पुराने मृत 
आकाशगंगा का पता लगाया

जेम््स वेब स््पपेस टेलीस््ककोप (JWST) ने हाल ही मेें सबसे पुरानी 
ज्ञात मृत आकाशगंगा (डेड गैलेक््ससी) को कैप््चर करके ब्रह््माांड के 
इतिहास संबंधी रोचक अंतर्दृष्टि को उजागर किया है, जिससे लगभग 
13 अरब वर््ष पूर््व अथवा ब्रह््माांड का निर््ममाण करने वाली बिग बैैंग घटना 
के 700 मिलियन वर््ष बाद, तारे का बनना बंद हो गया था।
z	 इस मृत आकाशगंगा मेें 30 से 90 मिलियन वर्षषों के बीच तारे के 

निर््ममाण की एक लघु किंतु तीव्र अवधि थी, JWST के 
अवलोकन से पूर््व 10 से 20 मिलियन वर्षषों के बीच तारे का 
निर््ममाण अचानक बंद हो गया।
�	इसका द्रव््यमान छोटे मैगेलैनिक बादल के बराबर है, जो 

मिल््ककी वे आकाशगंगा के निकट स््थथित एक ड््ववार््फ गैलेक््ससी 
है।

z	 अवलोकनोों से पता चलता है कि प्रारंभिक ब्रह््माांड मेें प्रचुर मात्रा 
मेें गैस क्लाउड की टकराहट से तारा निर््ममाण मेें मदद मिली, 
लेकिन सुपरमैसिव ब््ललैक होल या गैस की कमी जैसे आंतरिक 
कारकोों ने इस प्रक्रिया को धीमा किया होगा।

�	पुनः पूर््तति की कमी के परिणामस््वरूप गैसोों मेें कमी हो सकती 
है, जिससे आकाशगंगाएँ तारा-निर््ममाण से सुप््त अवस््थथा मेें 
परिवर््ततित हो सकती हैैं।

�	प्रारंभिक ब्रह््माांड की गतिशील प्रकृति मृत आकाशगंगाओं के 
संभावित कायाकल््प का संकेत देती है, जिस पर और भी 
खोज किया जाना शेष है।

z	 JWST NASA, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेेंसी (ESA) और 
कनाडाई अंतरिक्ष एजेेंसी के बीच एक अंतर््रराष्ट्रीय सहयोग है जिसे 
दिसंबर 2021 मेें लॉन््च किया गया था।
�	वर््तमान मेें यह अंतरिक्ष मेें एक बिंदु पर अवस््थथित है जिसे 

सूर््य-पृथ््ववी L2 लैग्ररेंज बिंदु के रूप मेें जाना जाता है, जो सूर््य 
के चारोों ओर पृथ््ववी की कक्षा से लगभग 1.5 मिलियन किमी. 
दूर है।

�	हबल टेलीस््ककोप के बाद यह अब तक निर््ममित सबसे बड़़ा, 
सबसे शक्तिशाली इन्फ्रारेड अंतरिक्ष दूरबीन है।

IRIS: भारत का पहला AI शिक्षक रोबोट

केरल के तिरुवनंतपुरम मेें एक स््ककूल ने भारत के पहले जनरेटिव 
आर््टटिफिशियल इंटेलिजेेंस शिक्षक रोबोट ‘Iris’ की शुरुआत के साथ 
शिक्षा मेें एक अभूतपूर््व नवाचार का अनावरण किया है। मेकरलैब््स 
एडुटेक के सहयोग से विकसित, आइरिस का लक्षष्य छात्ररों के लिये 
व््यक्तिगत सीखने के अनुभवोों के माध््यम से पारंपरिक शिक्षण विधियोों 
को परिवर््ततित करना है।
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z	 वॉयस असिस््टेेंट और IRIS से लैस, यह छात्ररों को इंटरैक््टटिव 
शिक्षण गतिविधियोों मेें संलग््न करता है।

z	 IRIS, उपयोगकर्त्ता के प्रश्ननों का जवाब देता है, स््पष्टीकरण 
प्रदान करता है, साथ ही व््यक्तिगत संवाद के माध््यम से शैक्षिक 
सामग्री भी प्रदान करता है।
�	4-पहिया और 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम (DoF) गतिविधियोों 

के साथ, IRIS स््वतंत्र रूप से आगे बढ़ सकता है तथा 
व््ययावहारिक शिक्षण गतिविधियोों मेें संलग््न हो सकता है।

z	 IRIS शिक्षण परिणामोों को बढ़़ाने और छात्ररों को नए तरीकोों से 
प्रेरित करने का वादा करता है, एक ऐसे भविष््य की शुरुआत 
करता है, जहाँ AI पारंपरिक शिक्षण विधियोों का पूरक है।
�	जेनरेटिव AI गहन-शिक्षण मॉडल को संदर््भभित करता है, जो 

उस डेटा के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाले पाठ, चित्र एवं 
अन््य सामग्री उत््पन्न कर सकते हैैं, जिस पर उन््हेें प्रशिक्षित 
किया गया था।

z	 अगस््त, 2023 मेें भारत ने केरल मेें अपने पहले AI स््ककूल का 
उद्घाटन किया।

अर्जजेंटीना ब्रिक््स योजना से हट गया
हाल ही मेें राष्ट्रपति जेवियर माइली के नेतृत््व मेें अर्जजेंटीना ने, इसमेें 

शामिल होने का कार््यक्रम पहले से तय था, विकासशील अर््थव््यवस््थथाओं 
के ब्रिक््स समूह मेें शामिल नहीीं होने का फैसला किया है।
z	 अर्जजेंटीना 1 जनवरी, 2024 को शामिल होने के लिये तैयार था।

�	अर्जजेंटीना अगस््त मेें ब्रिक््स ब््ललॉक मेें शामिल होने के लिये 
आमंत्रित छह देशोों मेें से एक था, जिसमेें वर््तमान मेें ब्राज़ील, 
रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैैं।

�	ये बिंदु माइली के नेतृत््व मेें ब्रिक््स से दूरी बनाने और संयुक्त 
राज््य अमेरिका तथा इज़राइल के साथ अधिक निकटता से 
जुड़ने के अर्जजेंटीना के फैसले को उजागर करते हैैं, जो इसकी 
विदेश नीति मेें क्षिणपंथी लोकलुभावनवाद (Right-
Wing Populism) की ओर बदलाव को दर््शशाता है।

z	 विस््ततार के प्रारंभिक चरण मेें ब्रिक््स मेें शामिल होने के लिये 
अर्जजेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त 
अरब अमीरात जैसे देशोों को निमंत्रण देना शामिल है।
�	40 से अधिक देशोों ने ब्रिक््स का सदस््य बनने मेें गहरी रुचि 

दिखाई है।

केरल का OTT प््ललेटफॉर््म
हाल ही मेें केरल ने CSpace नामक एक सरकारी स््ववामित््व 

वाला OTT प््ललेटफॉर््म लॉन््च किया है, जिसका उद्देश््य कलात््मक और 
सांस््ककृतिक मूल््य वाली गुणवत्ता वाली फिल््मोों को बढ़़ावा देना है।
z	 CSpace ने मलयालम सिनेमा और संस््ककृति को बढ़़ावा देने मेें 

अपनी भूमिका पर बल दिया।
�	निर््ममाताओं और प्रदर््शकोों के हितोों को नुकसान पहुुँचाने से 

बचने के लिये यह प््ललेटफॉर््म केवल सिनेमाघरोों मेें पहले से 
रिलीज़ हो चुकी फिल््मोों को ही स्ट्रीम करेगा।            

z	 CSpace का प्रबंधन केरल राज््य फिल््म विकास निगम 
(KSFDC) द्वारा किया जाएगा, जिसमेें लाभ-साझाकरण और 
दर््शक आँकड़ों मेें पारदर््शशिता होगी।

z	 60 सदस््ययीय क््ययूरेटर पैनल, इसकी कलात््मक, सांस््ककृतिक और 
इन््फफोटेनमेेंट योग््यता के आधार पर सामग्री का चयन करेगा।

यूरोपीय संघ(EU) ने ऐप स््टटोर मेें अविश्वास 
उल्लंघन के लिये एप््पल पर ज़ुर््ममाना लगाया

प्रतिस््पर्द्धियोों से निपटने और अपने एप स््टटोर पारिस््थथितिकी तंत्र के 
भीतर शुल््क लगाने के संबंध मेें, एप््पल पर अविश्वास कानूनोों का 
उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। यह तकनीकी दिग््गज के 
खिलाफ यूरोपीय संघ के हालिया 1.8 बिलियन यूरो के ज़ुर््ममाने से पता 
चलता है।
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z	 एप््पल पर उपयोगकर्त्ताओं को वैकल््पपिक सदस््यता विकल््पोों के 
बारे मेें सूचित करने की क्षमता को सीमित करके और इन-एप 
खरीदारी के लिये विशेष शुल््क लगाकर स््पपॉटिफाई (Spotify) 
जैसे प्रतिस््पर्द्धियोों की तुलना मेें अपनी स््वयं की संगीत स्ट्रीमिंग 
सेवा, "Apple Music" का गलत तरीके से पक्ष लेने का 
आरोप लगाया गया था।

z	 यूरोपीय आयोग ने पाया कि एप््पल के कार्ययों ने यूरोपीय संघ के 
अविश्वास कानूनोों का उल्लंघन किया, विशेष रूप से इसकी 
प्रमुख बाज़ार स््थथिति के दुरुपयोग तथा प्रतिस््पर्द्धा मेें बाधा डालने 
वाले परिचालन-विरोधी प्रावधानोों के संबंध मेें।

z	 यह ज़ुर््ममाना प्रतिस््पर्द्धा विरोधी प्रथाओं के खिलाफ यूरोपीय संघ के 
रुख को रेखांकित करता है और साथ ही भविष््य के तकनीकी 
अविश्वास मामलोों के लिये एक मिसाल कायम करता है।

z	 एप््पल ने प्रतिस््पर्द्धा-विरोधी व््यवहार का कोई सबूत नहीीं हैैं यह 
बताते हुए अविश्वास के आरोपोों से इनकार किया है और साथ ही 
यूरोपीय संघ के निर््णय के खिलाफ अपील करने की योजना बनाई 
है।

महतारी वंदना योजना
महिला सशक्तीकरण की दिशा मेें एक कदम बढ़़ाते हुए प्रधानमंत्री 

ने हाल ही मेें छत्तीसगढ़ मेें महतारी वंदन योजना की शुरुआत की।
z	 इस योजना का उद्देश््य महिलाओं का आर््थथिक सशक्तीकरण 

सुनिश्चित करना, उन््हेें वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना, लैैंगिक 
समानता को बढ़़ावा देना और परिवारोों के भीतर उनकी निर््णणायक 
भूमिका को सुदृढ़ करना है।

z	 1 जनवरी 2024 तक 21 वर््ष से अधिक आयु की सभी विवाहित 
महिलाएँ, जिनमेें विधवा, तलाकशुदा और परित््यक्त महिलाएँ 
शामिल हैैं, इस योजना से लाभ पाने के लिये पात्र हैैं।

z	 योजना के तहत छत्तीसगढ़ मेें पात्र विवाहित महिलाओं को प्रत््यक्ष 
लाभ अंतरण के माध््यम से प्रति माह 1000 रुपए की वित्तीय 
सहायता प्रदा की जाएगी।

z	 छत्तीसगढ़ मेें महतारी वंदना योजना से लगभग 70 लाख महिलाओं 
को लाभ होने की उम््ममीद है जो उनके सामाजिक-आर््थथिक उत््थथान 
मेें योगदान देगी।

z	 महिलाओं के सशक्तीकरण से संबंधित अन््य पहलोों मेें प्रधानमंत्री 
मातृ वंदना योजना, लखपति दीदी, जन धन खाते, मुद्रा ऋण, बेटी 
बचाओ बेटी पढ़़ाओ और उज्जज्वला योजना शामिल हैैं।

ब््ललू लाइन
	 हाल ही मेें इज़राइल और लेबनान के मध््य की सीमाओं पर 

हिजबुल्लाह द्वारा तीव्र हमले किये गए।

z	 इज़राइल और लेबनान के बीच की सीमा, जिसे "ब््ललू लाइन" के 
रूप मेें जाना जाता है, वर््ष 2000 मेें इज़रायल द्वारा दक्षिणी लेबनान 
से अपनी सेना की वापसी के उपरांत संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर््धधारित 
की गई थी।
�	यह कोई आधिकारिक अंतर््रराष्ट्रीय सीमा नहीीं अपितु एक 

सीमांकन रेखा है।
z	 मूल रूप से यह 1920 के दशक मेें लेबनान, सीरिया और 

फिलिस््ततीन के बीच ब्रिटेन तथा फ््रााँस द्वारा स््थथापित सीमा थी।
z	 हिजबुल्लाह लेबनान मेें स््थथित एक शिया इस््ललामी राजनीतिक दल 

और आतंकवादी समूह है। दक्षिणी लेबनान पर इज़रायली कब््ज़ज़े 
की प्रतिक्रिया के रूप मेें वर््ष 1980 मेें यह अस््ततित््व मेें आया। इसे 
संयुक्त राज््य अमेरिका और इज़रायल सहित कई देशोों द्वारा एक 
आतंकवादी संगठन के रूप मेें भी नामित किया गया है।

पाई चैटबॉट इन््फ्ललेक््शन-2.5 द्वारा संचालित
नए इन््फ्ललेक््शन-2.5 लार््ज लैैंग््ववेज मॉडल द्वारा संचालित विश्व का 

सर््ववाधिक 'मैत्रीपूर््ण' चैटबॉट पाई, गहरी तथा सार््थक बातचीत की प्रस््ततुत  
करते हुए, संवादात््मक AI तकनीक मेें एक सफलता के रूप मंर उभरा 
है।
z	 कैलिफोर््ननिया स््थथित कंपनी इन््फ्ललेक््शन AI द्वारा विकसित पाई, 

सहानुभूतिपूर््ण, सहायक एवं सुरक्षित बातचीत सुनिश्चित करता है, 
जो इसे अन््य चैटबॉट््स से अलग करती है।
�	इन््फ्ललेक््शन 2.5, इन््फ्ललेक््शन AI द्वारा निर््ममित एक लार््ज 

लैैंग््ववेज मॉडल (LLM) का अपग्रेड है।
z	 इन््फ्ललेक््शन 2.5 पाई को वास््तविक समय वेब से जानकारी तक 

पहुुँचने एवं संसाधित करने की अनुमति देता है, जिससे 
उपयोगकर्त्ताओं को प्रश्ननों के नवीनतम उत्तर प्राप््त होते हैैं।
�	इन््फ्ललेक््शन 2.5, प्रशिक्षण के लिये अपनी अभिकलनात््मक 

शक्ति का केवल 40% उपयोग करते हुए GPT-4 जैसे 
अग्रणी LLM के साथ प्रतिस््पर्द्धा करता है।
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z	 ChatGPT तथा जेमिनी के विपरीत, Pi को एक निजी 
सहायक के स््थथान पर एक सहयोगी के रूप मेें डिज़़ाइन किया 
गया है, जो समर््थन, बुद्धिमत्ता के साथ-साथ साहचर््य भी प्रदान 
करता है।

याउंडे घोषणा
हाल ही मेें याउंडे घोषणा ने मलेरिया के खिलाफ लड़़ाई मेें एक 

महत्तत्वपूर््ण मील का पत््थर चिह्नित किया, क््योोंकि 11 अफ्रीकी देशोों के 
स््ववास््थ््य मंत्रियोों ने मलेरिया से होने वाली मौतोों को समाप््त करने का 
संकल््प लिया।
z	 वैश्विक स््तर पर मलेरिया के मामलोों की कुल संख््यया वर््ष 2019 

मेें 233 मिलियन से बढ़कर वर््ष 2022 मेें 249 मिलियन हो गई।
z	 इस अवधि के दौरान अफ्रीका मेें मलेरिया के मामलोों मेें 

उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जो 233 मिलियन मामलोों तक पहुुँच 
गई। वैश्विक मलेरिया के 94% मामले और मलेरिया से संबंधित 
95% मौतेें अफ्रीका मेें होती हैैं।

z	 जबकि WHO अफ्रीका क्षेत्र मेें मलेरिया के खिलाफ प्रगति 
रुकी हुई है, याउंड सम््ममेलन मेें शामिल 11 अफ्रीकी देशोों पर 
वैश्विक मलेरिया का भार 70% से अधिक है।
�	घोषणा का उद्देश््य स््ववास््थ््य बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करना, 

कर््ममियोों की क्षमता का विस््ततार करना और कार््यक्रम 
कार््ययान््वयन को बढ़़ाना है। वे वित्त पोषण, अनुसंधान और 
नवाचार के लिये साझेदारी को बढ़़ावा देना भी चाहते हैैं।

z	 घोषणा के बावजूद विशेषज्ञ ज़मीनी स््तर पर ठोस कार््रवाई की 
ज़रूरत पर बल देते हैैं। वर््ष 2030 तक मलेरिया को नियंत्रित और 
समाप््त करने के अफ्रीकी संघ के लक्षष्य मेें महत्तत्वपूर््ण वित्तीय 
अंतराल का सामना करना पड़ रहा है, जिसमेें बुनियादी मलेरिया 
सेवाओं को बनाए रखने के लिये 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर 
तथा स््ववास््थ््य क्षेत्र मेें जलवायु अनुकूलन के लिये अतिरिक्त धन 
की आवश््यकता है।

वर््ष 2031 तक भारत तीसरी सबसे बड़़ी 
अर््थव््यवस््थथा

भारत की एक प्रमुख रेटिंग एजेेंसी CRISIL का अनुमान है कि 
अगले वित्तीय वर््ष (FY25) मेें देश की सकल घरेलू उत््पपाद की वृद्धि 
6.8% होगी।
z	 CRISIL का अनुमान है कि उच्च ब््ययाज दरोों जैसे कारकोों के 

कारण चालू वित्त वर््ष (FY-24) से भारत की आर््थथिक वृद्धि 
थोड़़ी धीमी हो जाएगी, लेकिन फिर भी FY25 के लिये 6.8% 
की सकारात््मक वृद्धि देखी जा सकती है।

z	 अगले सात वर्षषों मेें, CRISIL ने 6.7% की औसत वार््षषिक 
वृद्धि दर का अनुमान लगाया है, जो संभावित रूप से वर््ष 2031 
तक भारत को अमेरिका और चीन के बाद विश्व की तीसरी सबसे 
बड़़ी अर््थव््यवस््थथा बनने के लिये प्रेरित करेगी।
�	भारत, 3.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के सकल घरेलू उत््पपाद 

के आकार के साथ, वर््तमान मेें अमेरिका, चीन, जापान और 
जर््मनी के बाद विश्व की पाँचवीीं सबसे बड़़ी अर््थव््यवस््थथा है।

z	 अनुमानित वृद्धि से भारत की प्रति व््यक्ति आय (वर््ष 2031 तक 
$4,500 तक पहुुँचना) बढ़ने की उम््ममीद है, जिससे यह वर््ष 
2031 तक उच्च-मध््यम-आय की स््थथिति तक पहुुँच सकेगा।

z	 CRISIL की इंडिया आउटलुक रिपोर््ट का अनुमान है कि वित्त 
वर््ष 2025 और 2031 के बीच, भारतीय अर््थव््यवस््थथा का आकार 
7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के करीब पहुुँच जाएगा।

संशोधित प्रधानमंत्री-सूर््य घर मुफ््त बिजली 
योजना

केेंद्र ने 75,021 करोड़ रुपए के कुल परिव््यय के साथ 
प्रधानमंत्री-सूर््य घर मुफ््त बिजली योजना मेें विस््ततार किया है।
z	 मूल रूप से इस योजना के तहत 1 करोड़ घरोों मेें 1-3 किलोवाट 

(KW) क्षमता वाले सौर ऊर््जजा स््थथापित करने हेतु पूर््ण रूप से 
सब््ससिडी प्रदान का लक्षष्य निर््धधारित किया गया था किंतु वर््तमान मेें 
अब योजना के तहत कुल लागत के 60% हेतु सब््ससिडी प्रदान 
की जाएगी तथा संबद्ध परिवारोों को शेष लागत का भुगतान स््वयं 
से करना होगा। सौर ऊर््जजा स््थथापित करने की लागत का भुगतान 
ऋण के माध््यम से भी किया जा सकता है।
�	इस योजना के माध््यम से प्रत््ययेक माह 300 यूनिट तक मुफ््त 

बिजली प्रदान करने की परिकल््पना की गई है जिससे परिवारोों 
को वार््षषिक रूप से 15,000-18,000 रुपए का लाभ होगा।

z	 भारत ने वर््ष 2022 तक सौर ऊर््जजा प्रणाली के माध््यम से 40 
गीगावॉट सौर ऊर््जजा उत््पपादित करने का लक्षष्य निर््धधारित किया था 
किंतु उत््पपादन क्षमता वर््तमान मेें मात्र 12 गीगावॉट ही है।
�	वर््तमान मेें छत पर सौर ऊर््जजा स््थथापित करने की लागत लगभग 

₹50,000 प्रति किलोवाट है।

सी डिफेेंडर््स-2024
हाल ही मेें भारतीय तट रक्षक और यूनाइटेड स््टटेट््स कोस््ट गार््ड 

(USCG) के बीच आयोजित संयुक्त समुद्री सुरक्षा अभ््ययास 'सी 
डिफेेंडर््स-2024' पोर््ट ब््ललेयर, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह मेें 
संपन्न हुआ।
z	 नौसैनिक अभ््ययास मेें प्रदूषण प्रतिक्रिया उपायोों के प्रदर््शन सहित 

कई परिदृश््य शामिल थे, जिसमेें भारतीय तटरक्षक बल के जहाज़ 
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और विमान तेल रिसाव तथा अन््य पर््ययावरणीय खतरोों से निपटने 
के लिये निवारक उपायोों के अपने कौशल का प्रदर््शन किया। 
�	अभ््ययास मेें अवैध गतिविधियोों मेें शामिल होने के संदेह वाले 

जहाज़ोों का निरीक्षण करने के लिये विज़िट बोर््ड सर््च एंड 
सीज़र (VBSS) ऑपरेशन का भी अनुकरण किया गया।

z	 इस अभ््ययास ने USCG और ICG दोनोों कर््ममियोों को एक 
अनुरूपित परिदृश््य के माध््यम से अपने अग््ननि नियंत्रण तथा 
हताहत जोखिम कम करने के कौशल को सुधारने के लिये एक 
मंच प्रदान किया।

कनेक््टटोम
मानव मस््ततिष््क अरबोों न््ययूरॉन््स से मिलकर, हमारे अस््ततित््व एवं 

अनुभूति के लिये महत्तत्वपूर््ण है जो एक जटिल नेटवर््क बनाता है। इस 
जटिल नेटवर््क को समझने की प्रक्रिया जिसे कनेक््टटोम के नाम से जाना 
जाता है, जो मस््ततिष््क की कार््यप्रणाली एवं तंत्रिका संबंधी विकारोों मेें 
गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।
z	 कनेक््टटोम अवधारणा तंत्रिका के संदर््भ मेें एक व््ययापक मानचित्र 

का प्रतिनिधित््व करती है, जो न््ययूरॉन््स के बीच आदान-प्रदान किये 
गए विद्युत एवं रासायनिक संकेतोों को दर््शशाने वाले ब््ललूप््रििंट के 
समान है।

z	 एक न््ययूरॉन मेें एक कोशिका निकाय होता है जिसमेें न््ययूक्लियस, 
इनपुट प्राप््त करने के लिये डेेंड्राइट तथा संदेश को भेजने हेतु एक 
अक्षतंतु होता है, जो कभी-कभी तीव्रता से सिग््नल ट््राांसमिशन के 
लिये माइलिन शीथ से ढका होता है।
�	न््ययूरॉन््स सिनैप््स के माध््यम से संचार करते हैैं, जहाँ डेेंड्राइट 

रासायनिक संकेत प्राप््त करते हैैं और साथ ही उन््हेें विद्युत 
आवेगोों मेें परिवर््ततित भी करते हुए उन््हेें अक्षतंतु के माध््यम से 
अन््य न््ययूरॉन््स तक पहुुँचाते हैैं।

z	 मस््ततिष््क की जटिलता एवं डेटा की मात्रा के बावजूद कनेक््टटोम 
वैज्ञानिकोों की समझ को सरल बनाता है, जिससे तंत्रिका विज्ञान 

तथा न््ययूरोलॉजिकल स््ववास््थ््य अनुसंधान मेें प्रगति सुनिश्चित होती 
है।

z	 कनेक््टटोम का मानचित्रण मस््ततिष््क की कार््यप्रणाली और तंत्रिका 
प्रक्रियाओं पर अटेेंशन डेफिसिट हाइपरएक््टटिविटी डिसऑर््डर 
तथा अल््ज़ज़ाइमर रोग जैसी स््थथितियोों के प्रभाव को समझने मेें 
सहायता करता है।                                   

समुद्री प्रवासियोों की वापसी के विरुद्ध इटली के 
न््ययायालय का निर््णय

इटली के सर्वोच्च न््ययायालय, कोर््ट ऑफ कैसेशन ने निर््णय किया 
कि बचाव किये गए समुद्री प्रवासियोों को पुनः लीबिया भेजना विधि-
विरुद्ध है।
z	 न््ययायालय का यह निर््णय नॉन-रिफाउलमेेंट के सिद््धाांत पर 

आधारित है जो लोगोों को उन देशोों मेें जबरन भेजने से निर्बंध करता 
है जहाँ उनके जीवन अथवा अधिकार के संबंध मेें खतरे की 
स््थथिति उत््पन्न हो सकती है।
�	इटली के सर्वोच्च न््ययायालय के निर््णय के अनुसार लीबिया 

प्रवासियोों के लिये असुरक्षित क्षेत्र है और उन््हेें पुनः लीबिया 
भेजने की दशा मेें तटरक्षकोों तथा मिलिशिया के द्वारा हिरासत 
केेंद्ररों मेें उनके साथ "अमानवीय एवं अपमानजनक व््यवहार" 
का जोख़िम उत््पन्न हो सकता है।

z	 इटली के सर्वोच्च न््ययायालय का यह निर््णय कि समुद्री प्रवासियोों 
को पुनः लीबिया भेजना विधि-विरुद्ध है, समुद्री कानून पर संयुक्त 
राष्ट्र कन््वेेंशन के अनुच््छछेद 98 के अनुरूप है।
�	यह अनुच््छछेद शिपमास््टर को अपने जहाज़ अथवा लोगोों की 

सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए समुद्र मेें आपात अथवा संकटपूर््ण 
स््थथिति मेें फँसे लोगोों को सहायता प्रदान करने हेतु बाध््य करता 
है।
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प्रित््ज़कर आर््ककिटेक्चर पुरस््ककार 2024
हाल ही मेें जापानी वास््ततुकार रिकेन यामामोटो को प्रतिष्ठित 

प्रित््ज़कर आर््ककिटेक्चर पुरस््ककार (Pritzker Architecture 
Prize) का विजेता घोषित किया गया, जिसे अक््सर "आर््ककिटेक्चर 
नोबेल" कहा जाता है। यह पुरस््ककार इस क्षेत्र का सर्वोच्च अंतर््रराष्ट्रीय 
सम््ममान है। यामामोटो जापान के नौवेें पुरस््ककार विजेता हैैं। 
z	 इस पुरस््ककार की स््थथापना वर््ष 1979 मेें जे ए प्रित्ज़कर और उनकी 

पत््ननी सिंडी द्वारा जीवित वास््ततुकारोों को सम््ममानित करने के लिये 
की गई थी, जिनका काम प्रतिभा, दृष्टि तथा मानवता एवं निर््ममित 
पर््ययावरण के प्रति प्रतिबद्धता को प्रदर््शशित करता है।   

z	 रिकेन यामामोटो की वास््ततुशिल््प दृष्टि वास््ततुकला के दृश््य और 
मूर््त पहलुओं पर ध््ययान देने के साथ परिवार तथा समुदाय को 
प्राथमिकता देती है।
�	यामामोटो के डिज़़ाइन मेें अक््सर "संबंधपरक जीवन" और 

प्राकृतिक परिदृश््योों को संरक्षित करने जैसी नवीन अवधारणाएँ 
शामिल होती हैैं, जैसा कि हॉटाकुबो हाउसिंग तथा योकोसुका 
म््ययूज़़ियम ऑफ आर््ट जैसी परियोजनाओं मेें देखा गया है।

z	 बालकृष््ण दोशी, प्रित्ज़कर पुरस््ककार (2018) जीतने वाले पहले 
भारतीय वास््ततुकार हैैं। उनका प्रसिद्ध कार््य इंदौर शहर मेें स््थथित 
अरन््यया लो-कॉस््ट हाउसिंग कॉम््प्ललेक््स है।
�	परिसर एक समुदाय को आँगनोों और रास््तोों के नेटवर््क द्वारा 

एक साथ जुड़़ी इमारतोों के समूह के माध््यम से जोड़ता है।

कर््ननाटक ने हानिकारक फूड कलरिंग एजेेंटोों पर 
प्रतिबंध लगाया

हाल ही मेें कर््ननाटक सरकार ने कॉटन कैैंडी और गोभी मंचूरियन 
जैसे लोकप्रिय खाद्य पदार्थथों मेें हानिकारक कलरिंग एजेेंट के उपयोग पर 
प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है।
z	 प्रतिबंध कॉटन कैैंडी मेें रोडामाइन B को लक्षित करता है और 

गोभी मंचूरियन मेें टार्ट्राज़़िन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है।
�	रोडामाइन B, एक रासायनिक यौगिक है जिसका उपयोग 

आमतौर पर रेशम, जूट, चमड़़ा, कपास तथा ऊन को रंगने के 
लिये सिंथेटिक रंगोों के साथ-साथ सौौंदर््य प्रसाधन एवं 
प््ललास््टटिक उद्योगोों मेें किया जाता है।

�	टार्ट्राज़़िन एक चमकीला पीला एज़़ो डाई है जो अधिक स््थथिर 
है और साथ ही प्राकृतिक खाद्य रंगोों का एक सस््तता विकल््प 
भी है।

z	 भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के अनुसार भोजन मेें 
कोई भी रंग पदार््थ तब तक नहीीं मिलाया जाना चाहिये जब तक 
कि खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत््पपाद मानक और खाद्य 
सहयोज््य) विनियमन, 2011 मेें इसकी अनुमति न हो।

नेशनल स््पपीड ब्रीडिंग क्रॉप फैसिलिटी
हाल ही मेें केेंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने राष्ट्रीय कृषि-

खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस््थथान, मोहाली मेें अपनी तरह की पहली 
'नेशनल स््पपीड ब्रीडिंग क्रॉप फैसिलिटी', ‘डीबीटी स््पपीडी सीड््स’ का 
उद्घाटन किया।
z	 इस सुविधा का उपयोग प्रति वर््ष एक फसल की चार से अधिक 

पीढ़़ियोों को प्राप््त करने के लिये सटीक नियंत्रित वातावरण का 
उपयोग करके गेहूूँ, चावल, सोयाबीन, मटर, टमाटर इत््ययादि जैसी 
नई किस््मोों को विकसित करने के लिये किया जाएगा।

z	 यह सुविधा कृषि और जैव प्रौद्योगिकी शोधकर्त्ताओं को बेहतर 
फसल किस््मोों, पौधा प्रजनकोों तथा किसानोों को बेहतर उपज एवं 
पोषण संबंधी गुणोों वाली किस््मोों को अपनाने मेें मदद करेगी। 

z	 यह सुविधा भारत के सभी राज््योों की ज़रूरतोों को पूरा करेगी 
लेकिन यह विशेष रूप से उत्तर भारतीय राज््योों, जैसे- पंजाब, 
हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और केेंद्रशासित प्रदेश जम््ममू-कश््ममीर के 
लिये उपयोगी होगी।                    

z	 NABI पहला कृषि-खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस््थथान है, जिसकी 
स््थथापना 18 फरवरी 2010 को भारत मेें हुई थी।
�	NABI ने 'अटल जय अनुसंधान बायोटेक मिशन, पोषण 

अभियान और जम््ममू-कश््ममीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, 
हरियाणा आदि के लिये बायोटेक किसान हब मेें महत्तत्वपूर््ण 
योगदान दिया है।

हैती
हाल ही मेें हैती के प्रधानमंत्री एरियल हेनरी ने एक संक्रमणकालीन 

राष्ट्रपति परिषद बनने के बाद इस््ततीफा देने की अपनी मंशा व््यक्त की।
परिचय:

z	 यह कैरेबियन सागर तथा उत्तरी अटलांटिक महासागर के बीच 
स््थथित है।

z	 यह हिस््पपानियोला द्वीप के पश्चिमी एक-तिहाई हिस््ससे को 
आच््छछादित करता है और पूर्वी हिस््ससे मेें डोमिनिकन गणराज््य के 
साथ सीमा साझा करता है।
�	हैती, पश्चिम मेें जमैका और उत्तर-पश्चिम मेें क््ययूबा से भी 

घिरा हुआ है।
z	 आधिकारिक भाषाएँ: फ़्रेंच, हैतीयन क्रियोल।
z	 प्रमुख पर््वत शृृंखलाएँ: मैसिफ डे ला सेले, मैसिफ डू नॉर््ड।
z	 यह विश्व का पहला स््वतंत्र अश्वेत नेतृत््व वाला गणतंत्र है।

�	राष्ट्र लगभग दो शताब््ददियोों तक स््पपेनिश औपनिवेशिक शासन 
एवं एक शताब््ददी से अधिक फ््रााँसीसी शासन मेें भी रहा।
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ग्रामीण डिजिटल सशक्तीकरण
दूरसंचार विभाग (DoT) के तहत सार््वभौमिक सेवा दायित््व 

निधि/यूनिवर््सल सर््वविस ऑब््ललिगेशन फंड (Universal Service 
Obligation Fund- USOF) ने ग्रामीण भारत मेें डिजिटल 
सेवाओं की पहुुँच को लोकतांत्रिक बनाने के लिये प्रसार भारती और 
ओपन नेटवर््क फॉर डिजिटल कॉमर््स (ONDC) के साथ एक 
त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस््तताक्षर किये हैैं।
z	 त्रिपक्षीय MoU का उद्देश््य USOF के तहत भारतनेट 

बुनियादी ढाँचे का लाभ उठाते हुए देश भर मेें सस््तती और सुलभ 
डिजिटल सेवाओं का विस््ततार करना है।

z	 ग्राम पंचायतोों और गाँवोों मेें हाई-स््पपीड ब्रॉडबैैंड प्रदान करने मेें 
USOF की भूमिका प्रसार भारती के OTT प््ललेटफॉर््म की 
पूरक होगी, जो लीनियर चैनल, लाइव टीवी और ऑन-डिमांड 
सामग्री प्रस््ततुत करेगा।

z	 प्रसार भारती अपनी व््ययापक विरासत, उपभोक्ता पहुुँच और ब््राांड 
पहचान का उपयोग करते हुए अपने ओटीटी प््ललेटफॉर््म के लिये 
सामग्री तैयार करेगा।

z	 ONDC विभिन्न क्षेत्ररों मेें डिजिटल कॉमर््स को सक्षम करने के 
लिये तकनीकी विशेषज्ञता और बुनियादी ढाँचे मेें योगदान देगा, 
जिसमेें ई-कॉमर््स से आगे बढ़कर शिक्षा, स््ववास््थ््य, वित्त और कृषि 
को शामिल किया जाएगा।

संगठन स््थथापना एवं 
वैधानिक स््थथिति

उद्देश््य

यूनिवर््सल सर््वविस 
ऑब््ललिगेशन फंड 
(USOF)

संचार मंत्रालय के 
तहत 2002 मेें 
स््थथापित; भारतीय 
टेलीग्राफ (संशोधन) 
अधिनियम, 2003 के 
तहत वैधानिक 
समर््थन

ग्रामीण और दूरदराज 
के क्षेत्ररों मेें कुशल 
कीमतोों पर 
गुणवत्तापूर््ण ICT 
सेवाओं तक 
सार््वभौमिक पहुुँच 
सुनिश्चित करना 

प्रसार भारती प्रसार भारती 
अधिनियम के तहत 
1997 मेें स््थथापित, 
वैधानिक स््ववायत्त 
निकाय

देश का लोक सेवा 
प्रसारक

डिजिटल कॉमर््स के 
लिये ओपन नेटवर््क 
(ONDC)

डिजिटल इंडिया 
पहल का हिस््ससा, 
उद्योग और आंतरिक 
व््ययापार संवर््धन 
विभाग के तहत 
2021 के अंत मेें 
स््थथापित किया गया

विक्रेताओं से ग्राहकोों 
तक सीधी बिक्री की 
सुविधा प्रदान करने 
वाले इंटरकनेक््टटेड 
ई-मार्केटप््ललेस का 
नेटवर््क

वोकल फॉर लोकल पहल
हाल ही मेें नीति आयोग (नेशनल इंस््टटीट्यूशन फॉर ट््राांसफॉर््मििंग 

इंडिया) ने अपने आकांक्षी ब््ललॉक कार््यक्रम के तहत 'वोकल फॉर 
लोकल' पहल शुरू की है।
z	 पहल का उद्देश््य 'आकांक्षा' के माध््यम से स््वदेशी उत््पपादोों का 

प्रदर््शन करके सतत् विकास को बढ़़ावा देना है। GeM पोर््टल 
पर एक समर््पपित विंडो स््थथानीय उत््पपादोों के लिये ई-कॉमर््स की 
सुविधा प्रदान करती है।
�	इस पहल के एक भाग के रूप मेें, 500 आकांक्षी ब््ललॉकोों के 

स््वदेशी स््थथानीय उत््पपादोों को आकांक्षा के तहत मैप और 
समेकित किया गया है।

z	 नीति आयोग के सीईओ ने ज़िला कलेक््टरोों और ब््ललॉक-स््तरीय 
अधिकारियोों से आकांक्षी ब््ललॉक मेें सूक्षष्म उद्यमोों के सतत् विकास 
को सुविधाजनक बनाने के लिये सरकारी ई-मार्केटप््ललेस तथा 
ओपन नेटवर््क फॉर डिजिटल कॉमर््स जैसे भागीदारोों के साथ 
सहयोग करने का आग्रह किया।

z	 आकांक्षी ब््ललॉक कार््यक्रम केेंद्रीय बजट 2022-23 मेें घोषित एक 
विकास पहल है, इसका उद्देश््य भारत के सबसे अविकसित क्षेत्ररों 
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मेें सामाजिक और आर््थथिक उन्नति के लिये दिशा, मार््गदर््शन तथा 
समर््थन प्रदान करना एवं आबादी के वंचित वर्गगों के लिये विकास 
लाभोों को निर्देशित करना है।

समुद्री सुरक्षा बेल््ट 2024
ईरान, रूस एवं चीन द्वारा ओमान की खाड़़ी मेें संयुक्त नौसैनिक 

अभ््ययास शुरू किया। इस ड्रिल को "समुद्री सुरक्षा बेल््ट 2024" कहा 
गया। इस अभ््ययास मेें युद्धपोत और विमानन को शामिल किया गया, वर््ष 
2019 के बाद से उनका चौथा संयुक्त सैन््य अभ््ययास है।
z	 अभ््ययास के दौरान पाकिस््ततान, कजाकिस््ततान, अज़रबैजान, 

ओमान, भारत तथा दक्षिण अफ्रीका के नौसेना प्रतिनिधि पर््यवेक्षक 
के रूप मेें कार््य कर रहे हैैं।

z	 ओमान की खाड़़ी अरब सागर का पश्चिमी विस््ततार है, साथ ही 
ईरान, ओमान एवं संयुक्त अरब अमीरात देशोों के बीच मध््य पूर््व 
मेें स््थथित है।

z	 यह खाड़़ी अरब सागर को होर््ममुज़ जलडमरूमध््य से जोड़ती है, 
जो फारस की खाड़़ी मेें गिरती है।
�	ओमान की खाड़़ी की सीमा उत्तर मेें पाकिस््ततान एवं ईरान, 

पश्चिम मेें संयुक्त अरब अमीरात से तथा दक्षिण मेें ओमान से 
लगती है।

प्रसार भारती - प्रसारण और प्रसार के लिये साझा 
दृश््य-श्रव््य

केेंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने प्रसार भारती- प्रसारण और 
प्रसार के लिये साझा दृश््य-श्रव््य  (PB-SHABD) का शुभारंभ 
किया, जो प्रसार भारती की एक समाचार-साझाकरण सेवा है, जिसका 

उद्देश््य भारत मेें समाचार प्रसार मेें बदलाव लाना है।
z	 PB-SHABD व््ययापक नेटवर््क की कमी वाले छोटे समाचार 

संगठनोों के लिये  समाचार सामग्री के एकल-बिंदु स्रोत के रूप मेें 
कार््य करेगा।

z	 SHABD सेवा को पहले वर््ष के लिये  निःशुल््क प्रदान करने 
का प्रावधान है।

z	 इस दौरान मंत्री ने दूरदर््शन समाचार और आकाशवाणी समाचार 
के लिये  संशोधित प््ललेटफार्ममों और अपडेटेड न््ययूज ऑन द एयर 
मोबाइल ऐप पर प्रकाश डाला, समाचार तक पहुुंच को लोकतांत्रिक 
बनाने तथा मीडिया उद्योग के भीतर सहयोग को बढ़़ावा देने मेें 
उनकी भूमिका पर बल दिया।

z	 प्रसार भारती, भारत की सबसे बड़़ी सार््वजनिक प्रसारण एजेेंसी है। 
यह प्रसार भारती अधिनियम, 1997 द्वारा स््थथापित एक वैधानिक 
स््ववायत्त निकाय है।
�	प्रसार भारती निगम का मुख््य उद्देश््य लोगोों को शिक्षित करने 

के साथ मनोरंजन हेतु दूरदर््शन और आकाशवाणी को 
स््ववायत्तता प्रदान करना है।

कटक रूपा ताराकासी को GI टैग
प्रसिद्ध कटक रूपा तारकासी (सिल््वर फिलिग्री) को इसकी 

विशिष्ट विरासत और शिल््प कौशल को चिह्नित करते हुए भौगोलिक 
संकेत (Geographical Indication (GI) टैग प्रदान 
किया गया है।
z	 इसका इतिहास प्राचीन मेसोपोटामिया से है, जहाँ 3500 ईसा पूर््व 

मेें फिलाग्री से आभूषण सजाए जाते थे, फारस और इंडोनेशिया के 
रास््तते कटक तक की इसकी यात्रा समुद्री व््ययापार मार्गगों के माध््यम 
से सांस््ककृतिक आदान-प्रदान के बारे मेें जानकारी प्रदान करती है।
�	फिलाग्री विशेष रूप से सोने, चाँदी या ताँबे के महीन तार का 

सजावटी काम है जिसका उपयोग  मुख््य रूप से सोने और 
चाँदी की सतहोों पर किया जाता है।

z	 कटक रूपा तारकासी के साथ-साथ बांग््ललार मलमल (पश्चिम 
बंगाल), नरसापुर क्रोकेट लेस (आंध्र प्रदेश) और कच््छ रोगन 
शिल््प (गुजरात) जैसे अन््य शिल््पोों ने भी भारत के पारंपरिक 
शिल््प की विविधता एवं उत््ककृष्टता पर बल देते हुए GI दर््जजा 
हासिल किया है।

z	 GI टैग एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से जुड़़े उत््पपादोों पर इस््ततेमाल 
किया जाने वाला एक लेबल है जो यह सुनिश्चित करता है कि 
केवल उस क्षेत्र के अधिकृत उपयोगकर्त्ता ही उत््पपाद के नाम का 
उपयोग कर सकते हैैं।
�	यह नकल से बचाता है और एक बार पंजीकृत होने के बाद 

10 साल तक वैध होता है।
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�	उद्योग और आंतरिक व््ययापार संवर्दद्धन विभाग (DPIIT) 
ट्रिप््स समझौते के अनुरूप वस््ततुओं के भौगोलिक संकेतक 
(पंजीयन एवं संरक्षण) अधिनियम, 1999 के तहत भारत मेें 
GI पंजीकरण का प्रबंधन करता है।

सिख समुदाय का सशक्तीकरण
सिख समुदाय के सशक्तीकरण हेतु, सिख नव वर््ष के अवसर पर, 

केेंद्रीय अल््पसंख््यक कार््य मंत्री ने एक व््ययापक कौशल विकास, नेतृत््व 
और उद्यमिता प्रोत््ससाहन कार््यक्रम शुरू किया।
z	 यह कार््यक्रम सिख समुदाय के कल््ययाण के लिये स््थथापित एक 

वैधानिक निकाय, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति 
(DSGMC) के माध््यम से प्रधानमंत्री विरासत का संवर््धन 
(PM विकास) योजना के अंतर््गत "सबका साथ, सबका 
विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास" पहल का हिस््ससा है।
�	यह कार््यक्रम 10,000 युवाओं और महिलाओं को ध््ययान मेें 

रखकर शुरू किया गया है। इसका उद्देश््य रोज़गार प्रदान करने 
वाली भूमिकाओं मेें आधुनिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, 
सिख कारीगरोों को प्रोत््ससाहन देना, महिला नेतृत््व और उद्यमिता 
को बढ़़ावा देना तथा स््ककूल छोड़ने वाली छात्राओं के लिये 
शिक्षा को प्रोत््ससाहन प्रदान करना है।

�	इस कार््यक्रम का उद्देश््य सिख समुदाय के भीतर सामाजिक-
आर््थथिक रूप से वंचित समूहोों की सहायता करना और 
सांप्रदायिक एवं सामाजिक सद्भाव को बढ़़ावा देना है।

�	इस कार््यक्रम के तहत सिख समुदाय की समृद्ध सांस््ककृतिक 
विरासत और परंपराओं को संरक्षित तथा प्रोत््ससाहन प्रदा करने 
के लिये दिल्ली विश्वविद्यालय के खालसा महाविद्यालयोों मेें 
अत््ययाधुनिक गुरुमुखी लिपि शिक्षण केेंद्र स््थथापित किये जाएंगे।
�	गुरुमुखी लिपि का विकास शारदा (Śāradā) लिपि 

से हुआ था जिसका उपयोग और मानकीकरण दूसरे 
सिख गुरु, गुरु अंगद द्वारा किया गया था।

�	शारदा लिपि ब्राह्मी परिवार की लिपियोों से संबंधित है।

z	 मंत्रालय प्रधानमंत्री जन विकास कार््यक्रम के अंतर््गत स््टटूडियो/
स््ममार््ट क्लासरूम विकसित करने सहित बुनियादी ढाँचा और 
सहायक सेवाएँ प्रदान करने मेें सहायता करेगा।

सेबी द्व्रारा धोखाधड़़ी वाले ट्रेडिंग प््ललेटफॉर्ममों को 
चेतावनी

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर््ड (SEBI) ने अपने पंजीकृत 
विदेशी पोर््टफोलियो निवेशकोों के साथ संबंधोों का गलत दावा करने वाले 
भ्रामक ट्रेडिंग प््ललेटफॉर्ममों के संबंध मेें एक चेतावनी बयान जारी किया 
है।
z	 वे सेबी-पंजीकृत FPI के रूप मेें प्रस््ततुत करके स््टटॉक खरीद, 

IPO सदस््यता के साथ-साथ अन््य "संस््थथागत खाता लाभ" तक 
पहुुँच सुनिश्चित करने के वादे के साथ लोगोों को प्रोग्राम डाउनलोड 
करने के लिये विवश करते हैैं।
�	ये प््ललेटफॉर््म ऑनलाइन ट्रेडिंग पाठ्यक्रम, सेमिनार एवं 

मेेंटरशिप कार््यक्रमोों के माध््यम से व््यक्तियोों को लुभाते हैैं, 
व््हहाट््सएप अथवा टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प््ललेटफॉर््म से 
लाभ उठाते हैैं।

z	 सेबी ने स््पष्ट किया कि सेबी (विदेशी पोर््टफोलियो निवेशक) 
विनियम, 2019 मेें उल्लिखित सीमित अपवादोों के साथ FPI 
मार््ग निवासी भारतीयोों के लिये सुलभ नहीीं है।
�	इसके अतिरिक्त संस््थथागत खाते के लिये कोई प्रावधान नहीीं है।

z	 FPI मेें स््टटॉक, बॉन््ड एवं म््ययूचुअल फंड जैसी भारतीय वित्तीय 
संपत्तियोों मेें विदेशी व््यक्तियोों, निगमोों तथा संस््थथानोों द्वारा किये गए 
वित्तीय निवेश शामिल हैैं।
�	प्रत््यक्ष विदेशी निवेश के विपरीत, जिसमेें परिसंपत्तियोों का 

दीर््घकालिक स््ववामित््व शामिल होता है, FPI मुख््य रूप से 
अल््पकालिक लाभ तथा पोर््टफोलियो विविधीकरण प्राप््त 
करने के उद्देश््य से संचालित होता है।

लेड आयोडाइड पेरोव््स्ककाइट््स
भारत रत््न प्रोफेसर सी. एन. आर. राव और उनकी टीम के एक 
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नोट :

अध््ययन ने ऐसी सटीक परमाणु पुनर््व््यवस््थथा (प्रेसाइज एटॉमिक 
रिअरेेंजमेेंट््स) का पता लगाया है जो परिवर््ततित तापमान तथा दबाव के 
कारण लेड आयोडाइड पेरोव््स्ककाइट के प्रत््ययेक चरण के संक्रमण मेें 
होती है।
z	 पेरोव््स्ककाइट संरचना: पेरोव््स्ककाइट किसी भी सामग्री को संदर््भभित 

करता है जिसमेें खनिज पेरोव््स्ककाइट जैसी क्रिस््टल संरचना होती 
है। उदाहरण: लेड आयोडाइड पेरोव््स्ककाइट््स और कैल््शशियम 
टाइटेनियम पेरोव््स्ककाइट््स।

z	 लेड आयोडाइड पेरोव््स्ककाइट उत््ककृष्ट ऑप््टटोइलेक्ट्रिकल गुणोों का 
प्रदर््शन करते हैैं, जिससे वे सौर कोशिकाओं के लिये आशाजनक 
सामग्री बन जाते हैैं। हालाँकि अलग-अलग परिस््थथितियोों मेें 
संरचनात््मक परिवर््तनोों के कारण उनकी अस््थथिरता (आर्दद्र हवा मेें 
अपघटन) चिंता का विषय है।
�	अस््थथिरता के मुद्ददों के बावजूद, उनकी अद्वितीय क्रिस््टलीय 

संरचनाओं और ऑप््टटोइलेक्ट्रॉनिक गुणोों के कारण इसमेें 
व््ययावसायिक क्षमता है।

�	लेड आयोडाइड पेरोव््स्ककाइट््स की ऊर््जजा रूपांतरण दक्षता 
वाणिज््ययिक सिलिकॉन-आधारित सौर कोशिकाओं से भी 
अधिक हो सकती है।

z	 अस््थथिरता को संबोधित करने से सौर कोशिकाओं, LED, एक््स-
रे परिरक्षण और ऊर््जजा भंडारण प्रणालियोों मेें लेड आयोडाइड 
पेरोव््स्ककाइट््स का उपयोग करके अधिक कुशल नवीकरणीय 
ऊर््जजा उत््पपादन हो सकता है।

सुदूर जनजातीय गाँवोों मेें इंटरनेट (VSAT)
हाल ही मेें जनजातीय मामलोों के मंत्रालय ने झारखंड, मध््य प्रदेश, 

ओडिशा और महाराष्ट्र के लगभग 80 आदिवासी गाँवोों के लिये पायलट 
आधार पर V-SAT (वेरी स््ममाल एपर््चर टर््ममिनल) स््टटेशन तैनात करने 
के लिये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के साथ सहयोग करने की 
योजना बनाई है।
z	 इस पहल का उद्देश््य भौगोलिक रूप से दूरदराज़ के आदिवासी 

गाँवोों को इंटरनेट सेवाएँ प्रदान करना है, जो चुनौतीपूर््ण इलाके के 
कारण ऐतिहासिक रूप से मुश््ककिल रहे हैैं। यह ई-गवर्ननेंस की 
सुविधा प्रदान करेगा और दूरदराज़ के क्षेत्ररों मेें कनेक््टटिविटी मेें 
सुधार करेगा।

z	 इसके अलावा मंत्रालय ने एम््स दिल्ली, आईआईटी दिल्ली, 
आईआईएम कलकत्ता और आईआईएससी बेेंगलुरु जैसे संस््थथानोों 
के साथ साझेदारी के प्रस््ततावोों पर भी चर््चचा की।
�	एम््स दिल्ली के साथ साझेदारी मेें जनजातीय स््ववास््थ््य मुद्ददों, 

विशेष रूप से सिकल सेल एनीमिया पर उन्नत शोध करना 
शामिल है।

�	इसके अतिरिक्त, जनजातीय छात्ररों को अर््धचालक पर 
पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिये बेेंगलुरु मेें भारतीय विज्ञान 
संस््थथान के साथ एक प्रशिक्षण सुविधा स््थथापित करने की भी 
योजना है।
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